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 LOK  SABHA

 Thursday,  July  27,  967/Sravana  5,
 869  (Saka).

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chair)

 ORAL  ANSWERS  TD  QUESTIONS
 Bharat  Barrel  and  Drum  Mauslactor-

 ing  Co.  (P.)  Ltd.
 +

 *I4!.  Shri  Madhu  Limaye:
 Shri  S.  M.  Banerjee:

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:
 Shri  George  Fernandes:

 Will  the  Minister  of  Petroleam  and
 Chemicals  be  p!  d  to  refer to  the
 reply  given  to  Starrel  Question  No.
 282  on  the  6th  April,  967  regarding
 black-listing  of  the  Bharat  Barrel  and
 Drum  Manufacturing  Co.  (P)  Ltd.
 and  state:

 (a)  whether  Gevernmant  propose  to
 lay  on  the  Table  the  new  or  revised
 black-listing  code  and  also  auy  codes/
 orders  in  regard  to  receiprocal  black-
 listing  by  the  various  Ministries  and
 Public  undertakings  (through  their
 Ministries)  ;

 (b)  the  stage  reached  in  the  Sup-
 reme  Court  appeal  against  the  Bhatet
 Barrel  and  in  the  writ  petition  against
 the  Central  Government  by  the  firm
 before  the  Punjab  High  Court;  and

 (c)  whether  the  injunction  has  since
 been  vacated?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 ef  Praning  and  Seclal  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  A  cepy  each  of
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 the  following  papers  is  laid  on  the
 Table  of  the  Heuse.  [Piaced  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-220/67].

 (i)  Standardised  Code  for
 pliers.

 (ii)  Department  of  Supply's  Office
 Memorandum  No.  3(7)/®4-
 PI  dated  the  253  May,  1964.

 (iii)  Ministry  of  Petroleum  &
 Chemicals  letter  No.  G.  4
 (102),  164  dated  (21-2-66.

 (b)  Information  regarding  the  stage
 reached  in  the  appeal  in  the  Supreme
 Court  against  the  Bharat  Barrel  ard
 Drum  Manufacturing  Co.  (FP)  Ltd.  is
 being  ascertained  irom  tue  Govern-
 ment  of  Maharashtra.  The  writ  peti-
 tion  against  the  Central  Government
 before  the  Delhi  High  Court  has  not
 yet  come  up  for  hearing.

 Sup-

 (c)  No,  Sir.

 ओ  मधु  लिखये :  अभी  मेने  आपको  एक
 चिट्ठी  लिखी  है  t  इस  प्रश्न  के  साथ  जुड़े
 हुए  हैं  सप्लाई  के  मिनिस्टर  और  मेरा  ख्याल
 है  कि  आयरन  एंड  स्टील  के  मिनिस्टर  भौ  ।
 ि  तीन  तीन॑  और  चार  चौरे  विभागों  का
 यह  मसला  है  |  इस  तरह  के  सवालों  का
 उत्तर  तो  देना  चाहिये  प्रधान  मंत्तो  को  ।
 नहीं  तीं  फिर  एक  घंटा  चला  जायेगा  भर
 झाप  मुझ  को  बोष  वेंगे  ।

 श्रो  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  आप  खुद  अपने
 को  दोष  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  भ्धु  लिमये  :  मे  बिल्कुल  नहीं  दे
 रहा  हूं  -  तीन  तीन  चार  चौर  विभागों  में
 जो  मामले  सम्बन्धित  हैं,  जो  भ्रन्तंविभागीय
 मामले हैं,  उनके  बारें  में  मैं  कई  बार  कह  चुका
 हूं  कि  प्रधान  मंत्ती  को  जवाब  देना  चाहिए  1
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 में  एप्रोप्रियिशन  बिल  पर  भी  यह  मामला
 उठाचुका  हूं  «

 Mr.  Speaker:  The  rnethod  of  answer-
 ing  questions  is  alread?
 down.

 well  iaid
 {t  is  being  followed  here.

 श्री  ष  लिमये  :  हाउस  आफ  कामंज़  में
 करीब  करीब  हर  दिल  प्रधान  मंत्री  प्रश्नों  का
 जवाब  देते  हैं  n  इन  प्रश्नों  का  कौन  जवाब
 देगा  इसको  में  जानना  चाहता  हूं  |  तीन  तीन
 मंत्नालयों  का  इससे  सम्बन्ध  है  |  मोरारजी.
 देसाई  जी  बैठे  हुए  हैं,  में  उनसे  पूछता  हूं  कि
 कौन  जवाब  दे  सकेगा  मेरे  प्रश्नों  का  ?

 श्री  शिव  नारायण  :
 पूछिये  n

 at  मधु  लिसये  :  भ्रगर  ाप  इसके  लिए
 तैयार  हैं  तो  मुझे  कोई  एतराज़  नहीं  है  ।

 Mr,  Speaker:  The  position  obtaining
 in  the  House  of  Commons  is  a  differ-
 ent  matter.

 श्री  मु  लिसये  :  जुड़े  हुए  मामले  हैं,
 इसीलिए  प्रधान  मंत्री  का  यह  काम  है---

 Mr,  Speaker:  Whatever  it  is,
 concerned  Minister  will  reply.

 श्री  मु  लिमये  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी
 मुझ  को  ,  .  «

 Mr,  Speaker:  You  cannot  expect
 three  Ministers  to  reply  to  the  same
 question.  Will  you  kindly  sit  down?
 The  method  of  answering  questions  is
 very  well  laid  down.  The  veoncern.
 ed  Ministry  consults  all  other  Minis-
 tries  befere  giving  the  answer.  The
 hon.  Member  cannot  expect  half  a
 dozen  Ministers  to  answer  one  ques-
 tion

 अलग  अलग

 the

 श्री  मधु  लिमये  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी

 मुझ  को  कहा  है  कि  हम  सब  प्रश्नों  का  जवाब
 नहीं  दे  सकते  हैं  ny

 Mr.  Speaker;  This  is-  the  method
 we  are  following.  Under  the  existing
 ules,  the  Minister  collects  informa-
 tion  from  all  Ministries,  If  you  want
 information  from  other  Ministries  on
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 any  subject,  you  may  give  notice  of  a
 question  to  those  Ministries,

 at  ad  लिसये  :  इन्होंने  स्टैंड्डाइज्ड
 कोड  जो  अभी  मेज़  पर  रखा  है  इसका  इस्तेमाल:
 जब  किसी  मंत्रालय  के  द्वारा--में  केन्द्रीय
 सरकार  की  बात  कर  रहा  हुं--किया  जाता  है
 तो  सवाल  यह  आता  है  कि  क्‍या  जो  सरकारी
 कम्पनियां  हैं  उन  पर  भी  यह  लागू  होता  है  ?
 इसके  बारे  में  उन्होंने  एक  पत्न  दिया  है  कि
 सरकारी  कम्पनियों  और  सरकार  के  बीच  में
 बातचीत  होगी  और  समझौता  किया  जायेगा
 इस  पत्न  में  से  मैं  चार  लाइनें  पढ़ता  हूं  :

 “I  am  directed  to  refer  to  this
 Ministry's  letter  of  even  number
 dated......  on  the  above  subject
 and  to  say  that  as  you  have
 agreed  to  follow  the  Standardised
 Code  of  Procedure  for  blacklisting
 firms.......-  ५

 में  जानना  चाहता  हूं  सरकार  से  कि  कितनी
 केन्द्रीय  सरकार  की  कम्पनियों  ने  स्टैंडर्डाइज्ड
 कोड  और  उसके  अनुसार  जो  कार्रवाई  होती
 है  सरकार  की,  उसको  कबूल  करने  का,
 कार्यानवित  करने  का  वादा  किया  है  और.
 उसके  लिए  स्वीकृति  दी  है  ?

 Shri  Raghu  Ramaiah:  So  far  as  this
 Ministry  is  concerned,  every  public
 sector  undertaking  under  it  has  agreed
 for  this  reciprocal  urrangemen:.  That
 is  all  I  can  say  at  the  moment.

 श्री  मधु  लिसये  :  इसका  क्‍या  इलाज  है?
 यह  पिछली  बार  हम  को  बताया  गया  था  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  जब  किसी  फर्म  को
 ब्लैक  लिस्ट  किया  जाता  है  तो  वर्तमान
 व्यवस्था  के  अनुसार  यह  ज़रूरी  नहीं  है  कि'
 पब्लिक  सैक्टर  जो  कम्पनी  होती  है  वे'
 तत्काल  उसको  लागू  करे,  उसके  बारे  में
 बातचीत  होगी  और  उनकी  मंजूरी  प्राप्त  की

 जायेगी  t  में  सवाल  पूछ  रहा  हूं  कि  कितनी,
 कम्पनियों  ने  सान्‍्यता  दी  है  ।  मुझे  क्या  इसका..
 जवाब  मिलेगा  ?  यह  प्रश्न  साले  से
 चल  रहा  है  ।
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 Shri  Raghu  Ramaiah;  If  the  ques-
 tion  had  been  put  that  way,  we  would
 certainly  have  got  the  informaion.  It
 has  been  put  in  continuation  of  a
 starred  questicn  answered  earlier  in
 this  House  which  related  to  the  Indian
 Oil  Corporation.

 ai  wa  लिसमये  :  प्रिसिपल  वही  है  1

 Shri  Raghu  Ramaiah;  What  we  are
 asked  in  this  question  is  to  lay  on  the
 Table  the  Code.  That  we  have  done.
 T  am  also  giving  the.  information  so  far
 as  the  public  sector  undertakings  un-
 der  this  Ministry  are  concerned.  There
 is  no  specific  question  about  all  the
 undertakings  of  the  Government  of
 India.  If  there  was,  I  would  have  made
 inquiries.

 stag  fart:  यह  जो  भारत  बैरल
 कम्पनी  है  और  आयरन  एंड  स्टील  कंट्रोलर
 के  कार्यालय  के  जो  अफपर  हैं  उनके  खिलाफ
 बम्बई  के  स्पेशल  जज़  के  सामने  केस  चला  था  ।
 जज़  ने  इन  लोगों  को  दोषी  पाया  |  इन
 लोगों  ने  महाराष्ट्र  हाई  कोर्ट  के  सामने  अपील
 दायर  की  और  इस  अपील  का  जो  फैसला  है
 वह  बहुत  लम्बा  फैसला  है  i  उस  फैसले
 को  मैंने  गौर  से  पढ़ा  है  और  उसमें  से  एक
 ही  पैरा  मैं  तीन  चार  लाइन  का  आपके  सामने
 पढ़ना  चाहता  हूं  -  उससे  आपको  पता  चलेगा
 कि  जिस  तरह  इस  मामले  की  जांच  की  गई,
 आारोप  लगाये  गये,  चार्ज  रखे  गये  और
 जिस  ढंग  से  इस  केस  को  चलाया  गया  उसमें
 इतनी  खराबी  रही  कि  चोर  को  पकड़ने  में
 एक  दिक्कत  पैदा  हुई  ।  हाई  कोर्ट  स्वयं  इसके
 बारे  में  कहती  है:

 “Evidence  of  Shankaran”—

 यह  आाफिपर  है  झ्ायरन  एंड  स्टील  कंट्रोलर
 के  भ्राफिस  का

 “was  not  challenged  by  the  ‘Prose-
 cution  as  untruthful  by  de-
 claring  him  as  hostile  ror  was
 there  any  indication  given  to
 the  accused  that  the  prosecu-
 tion  wanted  to  challenge  the
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 evidence  of  this  witness  of
 theirs  as  unirue.  According
 to  Mr.  Jethmalani”—

 यह  काउंसेल  था  भारत  बैरल  कम्पनी  का
 “it  was  not,  therefore,  permIssible

 for  the  prosecution  to  urge  cr
 for  the  learned  Judge  to  hold
 that  the  evidence  of  Shanka-
 ran  was  not  true.”

 इसमें  दिक्कत  यह  है  कि  आयरन  एंड  स्टील
 मिनिस्ट्री  के  अफरर  और  ये  कम्पनियां,
 इनमें  आपस  में  कैल्यूशन  रहता  है  ।  यह  कई
 बार  साबित  हो  चुका  है  |  पी०  Uo  सी०  की
 रिपोर्ट  में  भी  इसका  जिक्र  आ  चुका  है।
 भूतलिंगम,  बाम  से  लेकर  नीचे  तक  मामले  हैं  1
 जब  कभी  ब्लैक  लिस्ट  करते  कः  मामला  उठता
 झौर  किसी  को  ब्लैक  लिस्ट  किया  जाता  है
 तो  वे  लोग  तुरन्त  हाई  कोर्ट  में  जा  कर  इंजैक्शन
 ले  भाते  हैं  बीजू  पटनायक  के  मामले  में
 यही  हुआ,  झमीं  चन्द  प्यारे  लाल  के
 मामले  में  हुआ  तथा  और  भी  कई  मामलों
 में  होता  है  -  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 मंत्री  महोंदय  एक  ऐसी  संसर्दीय  समिति
 नियुक्त  करने  के  संबंध  में  विचार  करेंगे  या  जो
 वर्तमान  समितियां  हैं  उन  समितियों  के  पास
 इस  मामले  को  भेजेंगे  ताकि  संवंधानिक,
 कानूनी,  राजनीतिक,  भ्रष्टाचार,  शुद्ध  शासन
 आदि  के  जितने  सारे  सवाल  हैं  उनकी  रोशनी
 में  इसके  बारे  में  ठीक  फैसला  हो  सके  और
 जो  रपट  वह  समिति  दे  सरकार  बाद  में
 उस  रपट  पर  विवार  करे  या  जो  भी  कुछ
 करना  है,  करे  ।  क्‍या  इसके  लिये  सरकार
 तैयार  है  ?

 Shri  Raghu  Kamaiah;  My  hon.
 friend  has  referred  to  some  proceed-
 ings  in  the  Maharashtra  High  Court
 —it  is  now  in  the  Supreme  Court—
 regarding  presumably  some  _  steel
 quota.  This  Ministry  has  nothing  to
 do  with  that.  That  is  dealt  with  by
 the  Iron  and  Steel  Ministry.  If  any
 specific  question  on  that  is  to  be  put,
 I  would  very  humbly  submit  that  the
 proper  forum  will  be  the  Iron  and
 Steel  Ministry  or  some  other  Ministry.
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 Mr.  Speaker:  Not  about  that.  If
 under  similar  circumstances.....

 श्री  सु  लिनये  :  डिप्टी  प्राइम  मिनिस्टर
 जबाब  दे  सकते  हैं  ।  मैंने  जज़मेंट  से  पढ़ा  है
 यह  कोई  मामूली  चीज़  नहीं  है  ।

 Mr.  Speaker:  That  is  Steel  Ministry.

 श्री  मु  लिसये  :  कोई  भी  हो,  यह  खंडित
 सरकार  नहीं  है  |  इंटंग्रेटिड  है,  एक  है,
 कोलक्टिव  रिसपांसिबिलिटी  है  |  बार  बार
 इस  तरह  मंत्री  करेंगे  ?  मैं  डिप्टी  प्राइम
 मिनिस्टर  से  सवाल को  पूछता  हूं  ।  कोर्ट  से
 इंजैकशन  आता  है,  इस  तरह  का  कोल्यूशन
 होता  है,  ब्लैक  लिस्ट  करने  का  जो  आई्डर  है
 उसमें  खामियां  हैं  या  कोड  में  खामियां  हैं
 तो  उनके  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  एक
 संसदीय  समिति  बनायें  और  जो  रपट  वह  दे
 उसको  आप  देखें  और  जो  करना  हो  करें।
 इसमें  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना  चाहिये  ।

 The  Minister  of  Pianning,  Petro-
 leum  and  Chemicals  and  Social  Wel-
 fare  (Shri  Asoka  Mehia):  The  hon.
 Member  put  a  very  simple  question.
 His  contention  was  that  the  prosecu-
 tor  there  did  not  declare  a  particular
 witness  hostile  and  he  read  the  judg-
 ment.  The  prosecutor  in  this  case
 was  the  Government  of  Maharashtra.
 IT  am  not  in  a  position  to  answer  on
 their  behalf.  As  far  as  people  going
 to  the  High  Court  or  the  Supreme
 Court  is  concerned.......

 sit  मषु  खिमये :  इनवंस्टोब्रेशव  तो
 स्पेशल  पुलिस  एस्टेबलिशमेंट  ने  किया  था।
 चह  तो  केन्द्र  के  तहत  है  t

 Shri  Asoka  Mehia:  He  read  svt  a
 paragraph  and  you  heard  that  para-
 gxaph.  The  paragraph  says  that  the
 prosecution  should  have  declared  a
 particular  officer  from  the  office  of
 the  Steel  Controller  to  be  a  hostile
 witness  and  that,  as  he  was  not  de-
 clared.  as  a  hostile  witness,  the  defence
 counsel  was  able  to  say  that  certain
 things  could,  not  be  concluded  and.  the
 judge  was  not  able  to  hold  them  res-
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 ponsible.  That  is  what  he  read  out.
 If  the  prosecution  did  not  declare  a
 particular  person  ¢s  a  hostile  witness,
 for  that  the  responsibility  lies  on  the
 Maharashtra  Government.  How  am  I
 to  answer  that?

 The  other  question  is  that  repeated-
 ly  the  stay  orders  are  taken.  What
 committee  can  be  appointed?  This
 Government  believes  in  the  rule  of
 law  and  we  believe  in  not  denying  the
 legitimate  rights  to  the  aggrieved
 people.

 श्री  मधु  लिसये:  एक  तरफ़  तो  सुप्रीम
 कोर्ट  के  जज़मेंट  को  बदलने  के  लिये  संविधान
 में  फरिक्तेन  कर  रहे  हैं  शौर  दूसरी  तरफ़
 रूल  आफ़  ला  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Asoka  Mehta:  I  am.  quietly
 listening  to  what  the  hon.  Member  is
 saying.  He  should  hear  patiently
 what  I  am  saying.

 att  wa  स्स्मिये :.  आप  ठीक  आर्स्पमेंट  करें,
 तो  हम  सुनें  ।

 Shvi  Aseka  Mehta:  He  decides  what
 the  argument  should  be.  Sir,  the  High
 Court  has  acquitted  those  people.  The
 Maharashtra  Government  has  gone  to
 the  Supreme  Court.  The  matter  is
 sill  before  the  Supreme  Court.  In
 the  meantime,  any  denial  of  qucta  or
 any  denial  of  rights  to  this  party  has
 been  stopped  by  the  stay  order  issued
 by  the  Punjab  High  Court.  I  do  not
 know  what  the  Government  is  expect-
 ed:  to  do  in  this.  To  the  best  of  my
 understanding—the  Deputy  Prime
 Minister  is  here—this  Government,
 because  it  is  committed  to  the  rule  cf
 law,  is  not  willing  to  interfere  with
 the  legitimate  rights  of  aggrieved
 people.  My  hon.  friend  also  has  not
 hesitated  in  asking  for  stay  order  over
 and  over  again.  The  right  that  he
 enjoys  should  be  allowed  to  other
 citizens  also  in  the  country.

 Sho  &  M.  Banerjee:  This  particular
 Question  has  a  reference  to  Q.  292  of
 6th  April,  l987.  There  also.  when  we
 started  putting  questions,  we  did
 refer.  to  certain  action  taken  or  not
 taken  by  some  of  the  Departments,
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 the  D.G.S.  &  D.  which  comes  under
 the  Supply  Ministry  and  the  Steel
 Ministry.  In  this  case,  our  greatest
 anxiety  is  that  when  the  firm  was
 blacklisted,  despite  blacklisting  order,
 this  firm  was  given  quota  to  the  tune
 of  lakhs  of  rupees.  This  is  against
 all  canons  of  justice;  this  is  against
 the  principles  laid  down  by  the
 D.G.S.  &  D.  and  the  Supply  Ministry.
 That  is  how  this  particular  question
 arose.

 With  this  background,  I  should  like
 to  know  from  the  Minister  whether
 this  matter  has  been  investigated.  On
 April  6,  ‘1967,  my  question  was  not
 answered.  [  said:

 “It  is  an  admitted  fact.  Last
 time,  this  question  was  asked
 and  Mr.  L.  N.  Mishra  was
 replying.  One  of  the  minis-
 lers  satd  that  they  had  no
 information  at  that  time.  I
 want  to  know  whether  it  is
 a  fact  that  after  the  investiga-
 tion,  concessions  were  shown
 to  this  firm  because  Mr.  Jalan
 had  given  a  handsome  amount
 to  the  Congress  Party....”

 I  do  not  blame  them;  let  them  take
 at.

 aft  सोताराम  केसरी  :  यह  झूठ  बात  है।

 Mr,  Speaker:  I  would  only  say  that
 this  is  most  irrelevant.  Will  you
 come  to  your  question?  Two  supple-
 mentaries  have  taken  5  minutes.
 ‘Thet  is  how  the  whole  House  is
 Suffering.

 श्री  सध,  लिसये  :  यह  देश  सफ़र  कर
 रहा  है।  यह  सभा  देश  की  रक्षा  के  लिये
 है  1

 MX,  Speaker:  One  Question  is  iaking
 half  an  hour,  giving  background  and
 all  that.  I  am  not  going  to  allow  this.

 श्री  थू  लिंसये  :  यह  मामला  दो  सालसे
 अल  रहा  हैँ  1
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 Shei  Ss  ME  Baserjee:  I  have  taken
 onky  one  minute.  Why  are  you  accus-
 ing  me  of  all  this?

 My  question  is  this.  I  want  to  know
 whether  any  action  has  been  taken
 against  the  Department  concerned
 which  showed  undue  leniency  towards
 this  particular  firm  despite  the  black-
 listing  order.  May  I  know  whether
 the  Minister  refutes  that  to  say  that
 it  has  nothing  to  do  with  the  political
 manoeuvring?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  May  I  say,  in  general,  in  re-
 gard  to  the  point  raised  by  Shri  Madhu
 Limaye  and  also  Shri  Banerjee,  that
 I  very  much  appreciate  the  anxiety  of
 my  hon.  friends  to  expose  whatever
 wrong  has  been  done  in  any  place,  in
 any  Department,  or  anywhere?  Gov-
 ernment  would  like  to  be  in  possession
 of  such  compiaints  and  information,
 But  when  a  Question  is  asked  here
 involving  several  Ministries—I  can
 certainty  obtain  information  from  the
 Ministries  concerned  but  it  is  not
 possible  for  al]  Ministries  to  be
 present  at  the  same  time  because  dif-
 ferent  days  are  allotted  for  different
 Ministers.  If  a  Minister  can  be
 present  here,  he  can  reply.  May  I
 suggest  that  in  all  such  matters  where
 my  hon.  friends  are  very  anxious—We
 are  equally  anxious  to  find  out  the
 facts  and  let  them  know;  we  do  not
 want  to  keep  back  any  information
 from  the  bon.  Members—if  they  only
 let  us  Enow  by  a  letter,  then  the
 Minister  concerned  will  certainly  give
 them  all  the  information?  If  it  is
 not  given,  then,  certainty  they  can
 say  so  and,  afterwacds,  they  can  ask
 for  further  information  and  we  will
 give  information  as  s00n  as  possible.
 May  I  assure  them  I  will  be  as  help-
 ful  as  I  can  in  getting  information  if
 they  do  not  get  it  otherwise?

 Shri  8.  M.  Banerjee:  I  rise  on  a
 point  of  order.

 Mr.  Speaker:  During  Question  Hovr,
 there  is  no  point  of  order.

 Siri  a  M.  Banerjee:  Kindly  read
 the  question.  What  the  Deputy  Prime
 Minister  has  said  is  a  good  sermon
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 to  us.  We  accept  it.  But  the  ques-
 tion  pertains  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No,  292  on  the  6th
 April,  1967,  regarding  black-listing  of
 the  Bharat  Barrel  and  Drum  Manu-
 facturing  Co.,  Private  Ltd.  Kindly
 read  the  first  part  of  the  question  put
 on  the  6th  April,  l967.  Today  also
 the  question  pertains  to  black-listing
 of  the  Bharat  Barrel  and  Drum  Manu-
 facturing  Co.  My  pertinent  question
 is  whether  even  after  black-listing,
 they  were  given  orders.  That  is  a
 simple  question  which  arises  out  of
 this.  It  has  nothing  to  do  with  this
 Ministry  or  that  Ministry.  Let  them
 answer  whether  they  have  placed  the
 orders  or  not.  I  want  to  know  why
 undue  leniency  was  shown  to  them.

 Shri  Ragiu  Ramaiah:  Today's  ques-
 tion  has  a  reference  to  Starred  Ques-
 tion  No,  292.  Starred  Question  292
 asks  as  to  what  action  has  been  taken
 by  the  Indian  Oil  Corporation  in  the
 matter  of  black-listing  of  Bharat
 Barrel  and  Drum  Manufacturing  Co.
 We  have  explained  at  leagth  that
 except  for  a  certain  lapse  during  a
 particular  period,  since  May  1966,  no
 order  has  been  given  to  them,  Today's
 question  refers  to  that  question  and
 asks  for  a  copy  of  the  black-listing
 order  and  certain  other  docuntents,
 which  are  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 श्री  जाजे  फरनेन्डोज़  :  क्‍या यह  सच  है  कि
 भारत  बैरल  के  कंट्रेक्ट  को  खत्म  करने  के  बाद
 झाई०  ओ०  ito  ने  हिन्द  गैल्दन:इजिग और
 स्टैंडड  ड्म्ज  नाम  की  डिन  दो  कम्पनियों  को
 डम  और  बैरल  बनाने  का  कंट्रेक्ट  दिया  है,
 “उन्होंने  टेंडर  में  जो  शर्तें  मानलीं,  उनके  बारे  में
 कई  किस्म  को  बदमाशी  की  और  इस  बारे  में
 सरकार  के  पास  कई  आवेदनपत्र  आये  हैं;
 यदि  हां,  तो  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्य-
 वाही  की  है  ।

 Shri  Raghu  Ramaiah:  So  far  as
 Bharat  Barrel  is  concerned,  a  com-
 plaint  was  received  and  last  time  I
 did  mention  to  the  House  that  we  had
 asked  the  Indian  Oil  Corporation  as
 to  way,  after  black-listing,  certain
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 orders  were  given.
 under  inquiry.

 That  matter  is

 As  regards  the  other  company,  if
 he  gives  me  notice,  I  will  lay  the
 necessary  information  on  the  Table
 of  the  House.

 श्री.  जाज  'फरनेन्डोज  :  मंत्री  महोदय
 मेरे  प्रश्न को  ज़रा  ठीक  ढंग  से  समझ  लें।
 मैंने  यह  पूछा  है  कि  भारत  बैरल  के  कंट्रेक्ट
 के  खत्म  होने  के  बाद  हिन्द  गल्वनाईजिग  और
 स्टेंडर्ड  ड्म्ज  नाम  की  जो  दो  कम्पनियां  इस
 वक्‍त  आई०  ओ०  सी०  को  डम  और  बैस्‍ल
 सप्लाई  कर  रही  हैं,  क्या  उनके  बारे  में  कोई:
 शिकायत  मंत्री  महोदय  के  पास  झआाई हैं;
 यदि  हां,  तो  उनके  बारे  में  अभी  तक  कया
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 Shri  Raghu  Ramaiah:  Offhand  FT
 cannot  say  because  this  question  re-
 lates  only  to  Bharat  Barrel.  Let  that
 question  be  put  and  I  shall  furnish
 all  available  information.  But  this
 question  does  not  refer  to  it.

 att  जाजे  फरनेन्डीज  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मेरो  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।  जब  श्री  मधु  लिमये
 ने  कहा  कि  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  न्य  मंत्रालयों
 से  भी  है,  तो  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  दिया  कि
 यह  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  का  प्रश्न  है,
 इसलिए  मेरी  मिनिस्ट्री  इसका  जवाब  दे  रही
 है  और  अन्य  प्रश्नों  को  मुझ  से  न  पूछा  जाये,
 लेकिन  अब  मंत्री  महोदय  वह  रहे  हैं  कि  यह:
 प्रश्न  केवल  भारत  बेरल  के  बारे  में  है  |
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  यहू
 इंडियन  झायल  कारपोरेशन  का  प्रश्न  है,
 मंत्री  महोदय  उसके  लिये  जिम्मेदार  हैं  और
 इसलिये  उन  को  सारी  मालूमात  सदन  के
 सामने  रखनी  चाहिये  |

 Shri  Asoka  Mehta:  We  have  got  to
 give  replies  very  carefully.  Unless
 the  particular  question  is  put  to  us
 in  advance.  we  do  not  bring  the  do-
 cuments.  On  the  basis  of  our  memory
 if  I  were  to  mislead  the  House,  ¥
 would  be  guilty  of  it.  This  question
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 is  about  Bharat  Barrel.
 be  hundred  other  barrel-

 hundred  barrel  companies?

 att  जाज  फरनेन्डोज  :  मैं  तो  सिर्फ़  दो
 कम्प:नयों  के  बारे  में  बोल  रहा  हूं  ।

 Shri  Ashoka  Mehta:  Let  him  table
 How  can  I a  separate  question.

 carry  all  the  information?

 श्रो  जाज  फरनेन्डोज  अध्यक्ष  महोदय,
 यहं  मालूमात  को.छिपा  रहे  हैं!  लाखों  रुपयों
 की  चोरी  हो  रहो  है  t

 C.C.A.  To  Government  Employees
 in  Delhi

 +
 #1412.  Shri  A.  B.  Vajpayee:

 Shri  N.  8.  Sharma:
 Shri  Ram  Singh  Ayarwal:
 Shri  Sharda  Nand:
 Shri  Brij  Bhushan  Lal:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  to  increase  the  rate  of  City
 Compensatory  Allowance  for  Govern-
 ment  employees  in  Delhi  keeping  in

 Capital view  the  population  of  the
 and  the  high  cost  of  living;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 -try  og  Finance,  (Shri  K.  Ca  Pant):
 fa)  No,  Sir,

 (b)  Under  the  existing  criterion  of
 population,  Delhi  is  already  one  of
 the  four  ‘A’  Class  cities  enjoying  the
 highest  rates  of  Compensatory  (City)

 There  is  no  case  for  con-
 sidering  enhancement  of  the  existing

 ‘rates  of  Compensatory  (City)  Allow-

 Allowance.

 ance  in  ‘A’  Class  cities.

 श्री  श्ररल  बिहारों  वाजपेयी  :  प्रध्यक्ष
 महोदय,  अभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि

 _  जनसंख्या  के  झ्राघार  पर  महंगाई  भत्ता  देने
 के  लिए  नगरों  का  वर्गीकरण  किया  गया  है  ।
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 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जनसंख्या  का
 अनुमान  जब  जनसंख्या  की  गणना  की  जाती
 है.  केवल  उसी  समय  लगाया  जाता  है  या
 बीच  में  भी  सरकार  जनसंख्या  का  अनुमान
 लगाकर  तगरों  को  जो  वर्ग  दिया  जाता.
 चाहिए  वह  देती  2?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त :  यह  जनगणना
 के  अधार  ध  ही  होता  है  ।  दस  साल  में
 जनगणना  की  जाती  है  गौर  हर  दस  साल  के
 बाद  उसी  के  झांघा र  पर  यह  किया  जाता  है

 शो  अटल  बिहारो  बाजपेयों  :  अध्यक्ष
 महोदय,  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नागपुर,
 अमृतसर,  इलाहाबाद  झौर  मद्बास  तथा  न्य
 नगरों  के  केन्द्रीय  कर्मचारी  यह  सांग  कर  रहे
 हैं  कि  वहां  की  जनसंख्या  बढ़  गई  है  और  बढ़ी
 हुई  जनसंख्या  के  अनुसार  उन  नगरों  का
 वर्गीकरण  होना  चाहिए?  तो  क्या  मैं  यह
 समझूं  कि  उन  नगरों  के  केन्द्रीय  कर्मचारियों
 को  अधिक  महंगाई  भत्ता  लेने  क ेलिए  दस  साल
 तक  रुकना  पड़ेगा  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :
 साल  हैं  ।

 अब  तो  चार

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  श्रव  तो  चार  ही
 साल  हैं,  यही  मैं  भी  कहने  वाला  था  |

 थो  ना०  स्व  शर्मा  :  दिल्ली  के  रहने
 वाले  सरकारी  कर्मचारी  और  सब  स्थानों  के
 सरकारी  कर्मचारियों  के  समान  जीवन  स्तर
 का  उपयोग  कर  सकें  इसके  लिए  क्या  सरकार
 इस  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  कि  दिल्‍ली
 नगर  प्रतिकर  भत्ते  का  सम्बन्ध  दिल्ली
 नगर  के  प्राइस  इन्डेक्स  से  जोड़  दिया  जाये
 जिससे  प्राइस  इन्डेक्स  के  घटाव  बढ़ाव  के
 साथ-साथ  उनका  प्रतिकर  भत्ता  भी  घटता.
 बढ़ता  रहे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त :.  यह  सुझाव  है,
 सजेशन  फार  एक्शन  हैं  t  चैंसे  दिल्‍ली  नगर
 के  लिये  कोई  झलेग

 प्राइस  इन्डेक्स  नहीं  है  v
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 श्री  राम  हिह  प्रयरवाल  :  श्ध्यक्ष
 महोदय,  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण  में  अभी  तक
 कौन  से  नगर  लिए  गये  हैं  ?

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त:  चार  हैं  ए  क्लास
 में  दिल्‍ली,  बम्बई,  कलकत्ता  और  मद्ास'  |

 श्री  झारदानन्द  :  मंत्री  जी  ने  अभी
 बताया  कि  भत्ता  बढ़ाने  पर  अभो  विचार
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  तो  मैं  मंत्री  जी  से
 यह  पूछता  चाहता  हूं  कि  इन  कमंचारियों
 को  कोई  तात्कालिक  सुविधा  दी  जायेगी
 ताकि  उनका  जीवन-यापन  सही  रूप  से
 चल  सके  ?

 को  कृष्ण  चना  पन्‍तः  भत्ते  का  सवाल
 तो  बिचा  राधीन  है  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  ।
 यह  तो  सिर्फ  सिटी  कम्पेन्सेटरी  'एलावेंस  की
 बात  है  |

 श्री  रामावतार  दरर्मा  :  मैं  वह  जानना
 चाहता  हूं  कि  यह  मालूम  हुआ  हैं  कि  पटना
 को  बी  क्लास  में  करने  की  बात  पर  सरकार
 विचार  कर  रही  है  तों  कितने  दिन
 इपमें  लगेंगे  इस  फसले  को  करने  में  कि  सी
 क्लास  सिटी  से  उसको  बी  क्लास  सिटी  कर
 दिया  जाय  ?

 श्  कृष्ण  चन्द्र  पस्तः  जब  जनगणना  के

 “हिसाब  से  उस  स्तर  पर  झा  जायेगा  तो  हो
 जायेगा  |

 Shri  S.  M.  Banerjee  rose—
 Mr.  Speeker:  Shri  Kanwar  Lal

 फ्घफाि,  Let  the  Delhi  ड्चाएिशार  have
 a  chance  to  put  supplementary  ques-
 tions.

 Shri  Hem  Barua:  Delhi  belongs  to
 all  of  us.

 Mr.  Speaker:  “Secause  we  have  to
 ‘purchase  things  here  also.

 att  were  लाल  गुफा  :  क्या  मंत्ती  जी
 बतायेंगे  कि  कह  कंटेगरी  ए  कलास,  की
 क्लास,  और  सी  क्लास  जो  आप  ने  बनामी
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 थी  तो  उस  समय  प्राइस  लेक्ल  कुछ  था  और
 कुछ  और  कंडीशंस  थीं  तो  मैं  यह  पूछना
 चाहता  हूं  कि  यह  कैंटेगरी  कौन  से  साल  में
 आप  ने  बनायी  और  क्‍या  इन  कैंटगरीज़  को
 दोबारा  आप  रिवाइज़  करेंगे  क्योंकि  हालात
 काफी  बदल  गये  हैं  दिल्‍ली  के  भी  और  दूसरे
 शहरों  के  भी  ?

 श्री  कृष्ण  बन्द्र  पन्त :.  पहले  तीन  कैंटेगरीज़
 थीं  ए,  बी  और  सी  |  यह  i959  में  बनी
 थीं।  उसके  बाद  पहली  जनवरी,  i964  से
 चार  कैंटेंगरीज़  हो  गईं  ए,  बी-1,  बी-2  और
 सी  i

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरा  सवाल
 यह  था  कि  जब  से  श्राप  ने  बनायीं  उस  वक्‍त
 क्या  क्‍या  कंडीशंस  लगायी  थीं,  किस  बेंसित
 पर  इनको  बनाया  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  एक  ही  आधार  है
 जनसंख्या  का  |

 Shri  P.  Venkatasubbaiah:  May  I
 draw  the  attention  of  Government  to
 the  fact  that  in  certain  industrial  cities
 like  Visakhapatnam,  the  cost  of  living
 has  no  relation  to  the  increase  in  popu-
 lation  and  it  is  very  well  comparable
 to  that  in  cities  which  are  classified
 as  class  A  cities?.....

 Mr.  Speaker:  That  has  notring  to  do
 with  the  main  question  which  relates
 only  to  Delhi.  If  the  hon,  Member
 refers  to  Visakhapatnam,  then  there
 are  so  many  other  towns  which  hon.
 Members  would  like  to  refer  to.

 Shri  P.  Venkatusubbaiah:  It  is  not
 Delhi  alone.

 Mr.  Speaker:  It  is  only  Delhi—see
 the  question;  If  you  go  to  Visakhapat-
 nam,  others  will  take  up  Kanpur,
 Lucknow  and  so  on.

 Shirt  S.  M.  Banerjee:  When  this  clas-
 sification  was  decided  upon  by  Govern-
 ment,  the  criterion  fixed  was  only
 population.  Now  the  Gevernment  em-
 ployees  are  in  a  peculiar  position.  On
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 the  one  hand,  they  are  asked  by  the
 Health  Minister  not  to  produce;  on  the
 other  hand,  unless  they  raise  the  popa-
 lation,  they  do  not  become  eligible  for
 CCA  under  the  appropriate  classifica-
 tion,  This  is  a  contradiction  in  terms.  I
 ‘would  like  to  know  whether,  in  view
 of  the  fact  that  there  are  repeated
 directives  by  Government  to  have
 family  planning,  this  population  basis
 will  be  revised.

 Mr.  Speaker:  Let  us  not  waste  the
 question  hour.

 Shri  Jyotirmoy  Basu:  The  cost  of
 living  in  the  countryside  is  higher  than
 ‘in  cities.  If  you  want  to  be  fair  to
 gevernment  servants,  by  al]  means  do
 so.  But  you  should  look  to  the  con-
 dition  in  the  countryside  and  be  fair
 to  the  people  in  the  countryside  alse-

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  The  basis  must
 ‘be  changed.

 Shri  A.  8.  Saigal:  Cities  which  have
 got  a  population  of  more  than  a  lakh
 vate  classified  as  being  eligible  for  this
 allowance.  Many  of  the  bank  शान
 ployees  have  sent  representations  to
 Government  on  this  matter.  May  I
 know  what  action  Government  have
 ‘taken  or  are  going  to  take  on  this?

 Mr.  Speaker:  General  question.  I
 ‘know  Madbya.  Pradesh  is  also  covered
 by  this.

 Shri  हू.  C.  Pant:  There  are  four
 -categorivs,  A,  Bi,  B2,  and  C  for  popi-
 lation  of  I6  lakhs,  8  lakhs,  4  lakhs  and
 50,000  इल्हल्टपिकराए फा,  This  is  the  basis
 ‘on  which  this  is  classified

 Shri  8.  M.  Banerjee:  It  was  because
 TTK  wanted  it  to  be  changed.

 Shri  M.  है.  Krishna:  A  few  years
 back,  they  had  listed  a  number  of
 «ities.  In  that  list,  Hyderabad,  Kan-
 ‘pur  and  Madras  were  included.  After
 thet  the  then  Finance  Wanister  gave  a
 separate  status  to  Madras  in  order  to
 give  them  enhanced  rate  of  allowance.
 I  would  like  to  know.  why  Madras  was
 ‘glven  this  treatment.....

 Mr.  Speaker;  I  do  not  think  it  is
 relevant.

 Shri  M.  BE.  Evishna:  This  is  not  per-
 taing  to.  Dethd  only:  They  sted  cities
 according  to  the:  popeiation  figure:  I
 ‘would  like  to  know  why  Madras  was
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 given  that  treatment  while  Hyderabad
 and  Kanpur  were  denied  it.

 Mr.  Speaker:  Next  question.
 Beas-Sutlej  Link  and  Eavi-Beas

 Link  Projects
 “*1413,  Shri  Ram  Kishan  Gupta:  Will

 the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  so  far  in  the
 completion  of  Beas-Sutlej  Link  and
 Ravi-Beas  Link  Projects;  and

 (b)  when  they  will  be  completed  and
 water  will  be  supplied  in  the  canals?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  and  (b).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement
 Apart  from  the  preliminary  works

 like  surveys,  alignment  of  channels,
 foundation  exploration  and  housing
 facilities,  etc.,  the  following  progress
 has  been  achieved  on  the  Beas-Sutlej
 Link  Project:—

 (i)  Diversion  tunnel  for  enabling
 the  construction  of  Pandoh
 Dam  is  in  progress.  The  tun-
 nel  has  been  driven  for  about
 80  per  cent  of  the  total  length.

 (ii)  Spillway  exacavation  to  the
 extent  of  43  per  cent  has  been
 done.

 (tii)  Pamdoh  Baggi  Tunnel  has  been
 driven  in  a  length  of  a  mile
 and  half  out  of  8  miles.

 (iv)  Excavation  of  eight  mile  long
 Sundernagar  Sutlej  Tunnel
 has  been  started.

 (v)  Open.  cut  excavation  of  Surge
 Shaft  has  been  completed  to
 to  the  extent  of  90  per  cent.

 A  link  connecting  Ravi  with  Beas
 called  the  Madhopur-Beas  Link  was
 completed  in  the  year  1955.  Beas-Sut-
 lej  Link  is  likely  to  be  completed  dur-
 ing  7१  provided  adequate  funds  are
 available.

 Shri  Ram  Kishan  Gupta:  In  the
 statement  I  find  it  is  mentioned  that
 the  Beas-Sailej  Link  is  likely  to  be
 completed  during  972  provided  ade-
 quate  funds  are  available.  Wheat  more
 funds  are  needed  to  complete  it?
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 Dr.  K  L.  Rao:  For  the  Beas-Sutlej
 Link  we  require  about  Rs.  70  crores.

 Shri  Ram  Kishan  Gupta:  What  is  the
 total  area  which  will  be  irrigated  with
 the  completion  of  this  link?

 Dr.  K.  L.  Rao:  With  the  completion
 of  thig  Link,  we  will  irrigate  another
 8  lakh  acres  in  Punjab  and  Haryana.

 श्री  अकाशबोर  शास्त्री  :  श्रीमनूव्यास-सतलज
 और  रावी-व्यास  योजनाएं  उस  समय  प्रारम्भ
 हुई  थीं  जिस  समय  पंजाब  का  विभाजन  नहीं
 हुआ  था  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  घन  दिया
 था  वह  भी  उसी  समय  दिया  था  ।  तो  में  जानना
 चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  भाखरा  डैम  का
 कम्बाइनड  बोर्ड  बना  है  उसी  तरह  क्या  इन
 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  भी  तीनों  राज्यों
 का  समान  रूप  से  अधिकार  रहेगा  ?

 Dr.  K.  L.  Rao:  These  are  provided
 in  the  Punjab  Reorganisation  Act  it-
 self.  The  Beas  Management  Board  is
 being  set  up  and  necessary  steps  are
 being  proceeded  with.

 श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  में  मन्‍्ती  महोदय  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  दुरुस्त  है  कि  व्यास
 सतलज  की  योजना  को  पूरा  होने  में  श्लोर  अधिक
 देर  लग  जाग्रेगी  क्योंकि  वहां  के  स्थानीय  लोगों
 को  जो  इस  परियोजना  के  कारण  उजड़  रहे
 हैं,  उनके  बसने  का  सरकार  अभी  तक  उचित
 प्रबन्ध  नहीं  कर  सकी  ?  यदि  यह  दुरुस्त  है  तो
 सरकार  इस  पर  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 Dr.  K.  L.  Rae:  The  resettlement
 question  is  being  tackled,  and  that
 pertains  more  to  the  Beas  dam,  that
 is,  Pong  dam,  but  in  the  Beas-Sutlej
 basin  it  is  not  much  of  an  oustee  pro-
 blem.  If  it  is  completed,  I  do  not  think
 the  oustees’  rehabilitation  will  come
 up.  In  any  case,  we  are  tackling  the
 problem  of  the  oustees,  and  we  hope
 to  complete  them  much  earlier.

 श्री  जाज  फरनेन्ड्रोज:  अध्यक्ष  महोदय,
 क्या  गस  सतलज  और  रावी  व्यास  योजनाझों
 में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  श्रोर  से
 कोई  मांगें  सरकाश  के  सामने  आई  हैं  और  क्या
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 सरकार  को  मजदूरों  ने  कोई  हड़ताल  की
 नोटिस  भी  दी  है  ?  यदि  हां,  तो  सरकार  की
 ओर  से  उन  मांगों  पर  ठीक  ढंग  से  फैसला
 करने  के  लिये  और  ६  ड़ताल  को  रोकने  के  लिये
 क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 Dr.  E.  L.  Rao:  Yes,  Sir.  We  have:
 received’  a  representation  from  these
 workers,  and  we  are  looking  into
 that.

 et  राम  किशन  :  इंडस  ऐग्रीमेंट  के  मुता-
 बिक  अप्रैल,  970  के  बाद  पाकिस्तान  को
 पानी  देना  बन्द  कर  दिया  जाना  था,  लेकिन  जो
 पौंग  डेम  और  सतलज  व्यास  लिक  है  यह
 97]  म  खत्म  होगा  |  इसके  माने  यह  हैं  कि

 पाकिस्तान  को  पानी  अप्रैल,  971  के  बाद
 भी  दिया  जाता  रहेगा  और  उससे  पंजाब  और
 जम्मू  काश्मीर  के  ऐजेन्ट्स  को  नुकसान  पहुं-
 चेगा  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  पंजाब  गवर्नपेंट,
 राजस्थान  गवर्नमेंट  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के sot दरम्यान  आउस्टर्स  को  बसाते  के  लिये  ऐग्रीमेंट
 हो  गया  था  और  उस  पर  ,गवर्न॑मैंटों  के  प्रति-
 निष्ियों  के  दस्तखत. भी  हो  गये  थे  में  जानना
 चाहता  हूं  कि  उस  ऐंग्रीमेंट  पर  अमल  हुआा  है
 या  नहीं,  और  अगर  नहीं  हुआ  है  तो  क्‍यों  ?

 Dr.  K.  L.  Rao:  Regarding  the  first
 question  about  the  water  availability
 from  Ist  April,  1970,  it  is  true  that
 we  will  have  the  water,  and  the  works
 are  being  proceeded  with  so  as  to  uti-
 lize  this  water  as  much  ag  possible.
 If  there  be  some  delay  in  the  Pong
 dam  construction  and  the  Beas-Sutlej
 link  construction,  it  is  true  that  some
 amount  of  water  will  be  going  to
 Pakistan.

 With  regard  to  the  other  question
 about  the  agreement,  I  do  not  under-
 stand  what  exactly  the  hon.  member
 said,  whether  it  was  about  sharing  of
 waters  or  about  sharing  of  the  cost.
 Anyhow,  regarding  the  sharing  of  the
 cost,  it  is  under  consideration.  That
 has  been  posed  to  Dr.  Khosla,  and
 that  question  is  being  looked  into.
 With  regard  to  the  sharing  of  the
 waters,  it  broadly  has  been  agreed  to,
 and  the  agreement  will  stand.
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 Shri  Shri  Chand  Goel:  I  want  to
 know  wheiher  it  is  possible  under  the
 Present  circumstances  to  keep  up  to
 the  schedule  laid  down  for  the  com-
 pletion  of  the  canals  and  the  power
 house,  how  much  more  money  is  now
 being  demanded  to  complete  the  pro-
 ject  over  the  expenses  estimated  in
 ‘beginning,  and  whether  the  Central
 Government  is  providing  that  money
 according  to  the  demand  of  the  project
 authorities?

 Dr.  K.  L.  Rao:  So  far  as  the  Beas-
 Sutlej  link  is  concerned,  adequate
 ‘funds  are  being  provided,  and  we  hope
 ‘to  complete  this  project  in  1972-73.
 With  regard  to  the  other  one,  called
 Unit  No.  2,  the  Pong  Dam,  there  has
 been  some  amount  of  delay,  and  we
 ‘hope  that  also  will  come  up  one  or
 two  year  beyond’  what  has  been
 scheduled

 Shri  Hem  Raj:  May  I  know  whether
 it  is  a  fact  that  between  the  Punjab
 Government  and  the  Rajasthan  Gov-
 ernment  an  agreement  was  made  that
 the  oustees  who  are  to  be  ousted  from
 these  areas  where  the  dams  are  being
 constructed  will  be  given  3.5  square
 ‘acres  of  land,  and  whether  that  agree-
 ment  was  rescinded  and  only  one  acre
 7  being  given

 Dr.  E.  L.  Rao:  With  regard  to  the
 statement  of  the  oustees,  we  are  hav-
 ing-  some  meetings  between  the  vari-
 ous  Chief  Ministers.  Broadly  they
 ‘have  been  agreed  to.  There  has  been
 some  slight  change  in  the  amount  of
 land  that  {s  to  be  allotted  between  the
 various  classes  of  people.  Those  peo-
 Ble  who  lose  half  an  acre  and_  less,
 and  those  who  lose  0  acres  and  more,
 like  that  there  has  been  some’  diffe-
 rentiation.  A  set  of  rules  have  .been
 drawn  up.  These  have  been  broadly
 ‘agreed  to,  and  further  discussion  is  to
 ‘be  held  shortly  to  finalise  them

 कषिजन्य  तपा  प्रोद्योगिक  उत्पावन  के  लिए
 खनन्वित  स््ल्पं  को  नौति.  fa

 *y4i4.  at  जिपृति  सित  क्या  वित्त
 अन्ज्ों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  क्‍या  सरकार  ने  कृषिजन्य  तथा
 श्रौद्योगिक.  उत्पाद  के  लिये  .एक  समन्वित

 मुल्य-नीति  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है;

 ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये
 गये  निर्णय  का  व्यौरा  क्‍या  है;  शर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  एक  समन्वित  मूल्य
 नीति  बनाने  नें  .केस  प्रकार  की  कठिताइयां
 पेश  आ  रही  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  (श्री  छंण्ण
 चन्द्र  पन्त)  :  (कसे  ग).  सरकार  की  मूल्य
 नीति  का  पहले  से  ही  यह  उद्दश्य  है  कि  (4)
 कृषि  पदार्थों  और  औद्योगिक  वस्तुओं  के  मूल्यों
 के  बीच  ऐसा  उपयुक्त  सन्तुलन  स्थापित  किया
 जाय  जो  अर्थव्यवस्था  की  निवेश-सम्बन्धी
 आवश्यकताओं  और  उत्पादकों  को  पर्याप्त
 प्रोत्साहन  देने  तथा  उपभोक्ताओं  को  मुनासिब
 कीमतों  पर  चीजें  देने  की  आवश्यकता  से  मेल:
 खाता  हो  और  (2)  कृषि  पदार्थों  की  उपज  में
 होने  वाली  भारी  घट-बढ़  के  परिणामस्वरूप
 इन  पदार्थों  के  मूल्यों  में  होने  वाले  भारी  उतार-
 चढ़ाव  को  कम  किया  जाय ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मोरारर्ज/  भाई  गांधीवादी
 हैं  भर  गांधीजी  ने  कहा  है,  जैसा  कि  प्यारेलाल  ने
 “दि  लास्ट  फेज”  में  लिखा  हैं,  कि  किसानों,
 का  दुश्मन  शहर  हैं  ।-जो-  चीजें  शहरों  में  पैदा

 होती  हैं  छनके  दाम  ज्यादा  होते  हैं  और  जो
 चीजें  गांवों  में  पैदा  होती  हैं.  उनके  दाम  कम
 होते  हैं।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  दोनों  जगहों  :
 के दामों  का  सन्तुलन  करने  के  लिये  सरकार.
 क्या  कार्रवाई  कर  रही  है  ?

 खननप्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रों  (थो  *

 'मोरारज  देसाई)  :  में  यंह  कह  संकता  हूं  कि
 -  जितने  दाम  खराक  की  चीजों  के  बढ़े  हैं  उतने

 औद्योगिक  चीजों  के  नहीं  बढ़े  हैं।  यह  हकीकत  '

 है  t

 श्रो  बिभूति  मित्र  झापा  मार्केट  में  धीन
 का:  दाम  है  52  रु०,  लेकिन  हमारी  सरकारः
 जो  दाम  तय  करती  है  वह  है  करीब  20  हुक
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 या  22०  |  शाप  क्सान  हैं,  आप  भी  यह
 मानते  हैं  सीमेंट  का  दाम  है  9  to  90  पैसे,
 लेकिन  जब  हम  उसको  बाजार  में  लेने  जाते  हैं
 तो  मिलता  है  6  और  8  रु०  में, और  कहीं
 कहीं  तो  खिखता  भी  नहीं  है  ।  में  जानना  चाहता
 हूं  कि  कृषि  उत्वादिल  चीजों  के  बारे  में  धौर  जो
 इंडस्ट्रियल  गुड्स  हैं  उनके  बारे  में  आप  कीमत
 का  कोई  सन्तुलन  करना  चाहते  हैं  या  नहीं  ?
 गांधीजी  ने  कहा  है  कि  गांवों  का  दुश्मन  शहर
 है  भौर  शहरों  झौर  गांवों  को  सन्तुलित  किया
 जायेगा  तभी  गांव  बचेंगे  ।

 थी  बओोशसरजों  देसाई  :  हमें  दोनों  में  से
 किसी  को  भी  दुश्मन  यहीं  बनाका  है,  ांघीजी
 का  ग्रह  उसूल  था  d  गांघीबी  का  उसूल  किसी
 को  जी  दुश्मन  बताते  का  नहीं  था  ।  इसलिये
 दुश्मन  किसी  को  भी  नहीं  बनाना  है।  शहरों
 शोर  गांवों  दोनों  केबोीच में  सन्तुलल  जरूर
 करना है  बौर  दोनों  क्रो  एक  दूसरे  का  मित्र
 बनाना  है  कझथयर  दोनों  एक  हूसरे  को  मिटाने
 को  कोशिश  करेंये  तो  दोनों  मिट  जायेगे,  कोई
 wt  नहीं  बचेमा  आननीय  सदस्थ  ने  कहा  कि

 ब्लैक  मार्केट  में  श्रोौद्योयिक  चीजों  के दाम  ज्यादा
 हुए  हैं  लेकिन  में  कहना  चाहता हूं  कि  ब्लेक
 माकँट  में  उससे  ज्यादा  खुराक  की  चीजों  के
 दाम  हुए  हैं  1

 Shri  Rapga:  |  appreciate  the  senti-
 ments  expressed  by  the  hon.  Finance
 Minister  that  there  should  be  no  quar-
 rel  between  the  industrialist  and  the
 agriculturist  and  the  urban  areas  and
 the  rural  areas.  May  I  draw  his
 attention  to  the  fact  that  the  ह...
 tural  commission  over  which  my  hon.
 friend,  Mr.  Asoka  Mehta,  has  presided
 .and  several  other  committees  before
 that  and  also  the  new  agricultural
 price  commission  have  all  subscribed
 to  the  principle  that  there  should  be
 parity  between  agricuttural  prices
 and  industrial  prices.  Is  it  not  a  fact
 that  the  terms  of  trade  between  agri-
 cultural  and  industrial  commodities
 have  for  a  long  time  been  in  favour
 of  the  industrial  commodities  and  for
 that  reason  would  it  not  be  reasonable
 for  the  Government  to  try  and,  exa-
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 mine  how  far  they  could  possibly  right.
 this  imbalance?

 Shri  K.  C.  Pamt:  The  basis  of  the
 question  is  that  the  terms  of  trade  are
 unfavourable  to  agriculturists  over  2
 jong  period  of  time.  It  is  quite  true,
 taking  52-53  as  the  base,  the  price  of
 agricultural  commodities  showed  4
 slower  rise  upto  1962-63  as  compared
 te  manufactures—l27.3  for  agricultu-
 ral  commodities  and  28.8  for  manu-
 factures.  But  there  after  the  increase
 in  the  price  of  agricultural  commo-
 dities  had  been  very  much  shapper
 and  the  presert  situation  in  early
 7367  ४  that  the  index  for  agricultzral'
 commodities  stands  at  2l2-2  compared
 to  167.0  for  manufactures.

 Shri  Krishna  Kumar  Chatterji:  The
 Deputy  Prime  Minister  said  about  the
 price  of  industrial  goods  in  the  black
 market.  But  rice  is  selling  at  Rs.  3.50
 per  kg.  in  parts  of  West  Bengal.  We
 have  seen  economists  saying  that  the
 price  rise  of  other  things  is  in  Pro-
 portion  to  the  food  prices.  Is  the
 Government  thinking  of  creating  some
 sort  of  8  co-ordinated  plen  so  that  the:
 food  prices  are  kept  at  a  moderate
 fevel  so  that  prices  may  not  go  UP
 like  this?

 Shri  K.  0.  Past:  Certainly  every
 attempt  is  made  to  keep  the  prices  at
 moderate  level,  particularly  for  the-
 valnerable  sections  of  society.  That
 ig  the  reason  why  we  have  price  con-
 trel,  distribution  contrel  and  cost  con—
 trol.

 «  रजी  राध:  मस्ती  भहोदय  ने  घताया

 है  कि  दामो ंमें  जो  वृद्धि  हो  रहो  दे  उसको
 ज्लैकने  के  लिये  सरकार  कुछ  कारंबरई  कर  रही
 है  ।  झसल  में  बात  दूसरी  है,  मैं  मन्त्री  महोदय
 से  एक  दूसरा  सचल  पूछना  चाहता  हूं।  कार-
 खानों  में  जो  चीजें वंदा  होती  हैं  उनका  मान
 लीजिये  शामत  बार्चा  चालीस  परसेंट  होता  है,
 सरकारी  कश  बीस  परसेंट  होता  हैं,  कम्पनी
 कर  बीस  परसेंट  होता  है।  ब  यह  जो  सर-
 कारी  कर  है  और  कम्पनी  कर  है  इसको  घटाने
 के  लिये  सरका र  कोई  कार्रवाई  करने  जा  रही
 है  ताकि  चीज़ों  के  दाम  कम  हो  सके  ?
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 at  कृष्ण  बन्द  पन्त :.  कर  इसलिए  लगाये
 जाते  हैं  नत्यकि  क्‍्रामदनी  हो  घोर  इउवैस्टनेंट
 बढ़ें  इनवैस्टमेंट  घटाने  का  ,  क्‍या  आपका
 सूझाव  है  इनवेस्टरबैंट  के  लिए  पैसा  चाहिये
 तो  कर  तो  लगेंगे  ही  ।
 Shri  Sradhakar  Sapakar:  Is  it  not  ४

 fact  that  the  Govermment  is  able  to
 control  the  prices  ef  agricultural  com-
 modities  more  effectively  than  the
 commodities  of  industrial  origin  and
 that  is  why  the  prices  of  industrial
 produce  pinch  the  consumer  more  than
 the  prices  of  agricultural  produce’

 Shri  KE.  C.  Pant:  I  do  not  think  that
 is  quite  correct;  that  is  borne  out  by
 what  Shri  Morarji  Desaj  said  earitler.

 Shri  Hem  Barua:  Since  in  the  coun-
 try  today,  there  is  an  upswing  in  the
 demand  for  food  articles  and  a  down-
 swing  in  the  demand  for  non-food  arti-
 cles,  may  I  know  in  that  cantext  how
 the  Government  propose  to  corrélate
 the  prices  of  agricultural  commodities
 with  the  prices  of  industrial  commo-
 dities  in  the  context  of  our  modern
 economy?

 Shri  E.  C.  Pant:  By  increasing  the
 Production  of  agricultural  goods.

 Shri  P.  G.  Sen:  May  I  know  if  the
 Government's  attention  has  been
 drawn  to  the  remark  of  the  Chairman
 of  the  Indian  Jute  Mills  Association  in

 view  of  the  fact  that  the  prices  of  raw
 site  in  my  part  of  the  country—]  am
 coming  érem  the  jute  area—are  going
 dewn,  and  also  in  view  of  the  fact  that

 Government  is  permitting  higher
 jute  imports,  and  the  prices  are  gaing
 down,  with  the  Government  take  notice
 of  this  and  see  that  the  agriculturists
 get  proper  prices?

 Shri  EK.  C.  Pant:  This  year,  the
 minimum  prices  of  raw  jute  have  been
 raised  from  Rs.  93.77  per  quintal  to
 Rs.  707.7  per  quintal,  and  the  Agri-
 cultural  Prices  Commission  certainly
 takes  all  these  facts  into  account  when
 the  raw  jute  prices  are  fixed.

 Shri  8.  Kandappan:  When  the  prices
 of  agricultural  produce  escalate,  the
 Government  rushes  ta  the  help  of  the
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 consumer  and  they  fix  a  ceiling;  I  have
 no  quarrel  here,  and  that  is  as  it
 should  be.  But  when  the  prices  of
 agricultural  produce  fal  sharpily,.
 there  is  no  help  for  the  farmer,  even
 now,  when  there  is  demand,

 Mr.  Speaker:  It  is  not  likely,  in  the
 near  future.  You  are  safe  for  some
 time.

 Shri  Ss.  Kandappan;  I  am  personally
 affected:  I  confess.  Even  now,  when:
 there  ts  an  acute  shortage  of  cotton
 in  this  country.  I  have  reports  to  the:
 effect  that  the  cotton  prices  in  the
 market  in  Madras  are  falling  down.
 Is  the  Minister  in  a  position  to  explain:
 this?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Min-
 ister  of  Finance  (Shri  Merarji  Desai):
 The  prices  of  cotton  have  not  fallen
 below  the  fioor.  If  it  happens,  then:
 the  Government  will  buy  it  up.

 Shri  Bedabrata  Barua:  The  only
 way  to  co-ordinate  the  prices  of  agri-
 cultural  and  industrial  produce  is  to-
 obtain  a  price  freeze  throughout  the
 country.  In  view  of  that,  will  the
 hon.  Minister  inform  the  House  whe
 ther  a  freeze  on  the  prices  of  agri-
 cultural  and  industrial  produce  will’
 be  obtained  by  a  profit  freeze,  and
 also  by  a  compulsory  procurement  of”
 foodgrains  throughout  the  country?

 Shri  Morarji  Desai:  Nothing  can  be-
 said  about  this  because  the  question+
 is  under  consideration.

 जी  स०  एन ०  जो  :  सवाल  पूछने  का
 मकसद बह  है  कि  जो  खेंतों  में  काम  करते हैं
 झौर  जो  किसान हैं  बे  ज्यादा  पैदा  करें  धोर
 उनको  जो  चीज़ जे  पै  दा  करते  हैं  उचित  द्वाम
 मिले,  अच्छा  दाम  मिले  |  मन्त्री  महोदय  से
 बक्त्या है  कि  कृषि  में  जो  चीज़ें  पैदा  होती  हैं
 उनके  दाम  बढ़  रहे  हैं  इसलिए  को  झ्ाडि-
 नेशन हो  रहा  है  जहां  हम  लाग्रत  खर्च  देखते

 हैं  वहां  हमें  यह  बी  देखना  होया  कि  बीच  वाले
 कितना  ले  जक्ते हैं  श्र  किसान  को  कितना
 मिलता  है  बीच  वाले जो  दाम  लाभ  उठाते  हैं
 उससे  भी  त्तो  दा म  बढ़  जात ेहैं  ।  जब  हसा
 होता  है  तो  उससे  कुछ  प्रगति नहीं  हो  सकती
 है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  ऐसा
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 कदम  हकूमत  की  तरफ  से  उठाया  जाएगा
 जिसके  ज़रिये  जो  ज्यादा  दाम  कंज्यूमर  को
 देना  पड़ता  है  वहू  किसान  को  पहुंचे;  उसका
 लाभ  किसान  को  मिले  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्तः  इसीलिये  तो  कोझ्ोप्रे-
 द्वि  मार्किटिंग  सोसाइटीज़  को  प्रोत्साहन  दिया

 दूजाता  है  ।
 Shri  Narendra  Singh  Mahida;  Gov-

 ernment  has  fixed  a  ceiling  price  for
 cotton.  May  I  know  whether  Govern-
 ment  have  fixed  any  ceiling  price  for
 any  industrial  commodity?

 Shri  K,  C.  Pani:  There  are  fixed
 Prices  for  a  number  of  industrial  com-
 modities.  For  essential  commodities,

 “the  prices  are  controlled  under  the
 ‘Essential  Commodities  Act.  There  are
 -also  informal  arrangements  for  other
 «commodities  including  cotton  textiles.

 att  महाराज  सिह  भारतो  :  आजकल
 भ्रकाल  की  स्थिति  है  और  कीमतें  तेजी  से  बढ़
 रही  हैं।  इसके  विरूध  सन  i954  9  पैदावार
 ज्यादा  हुई  थी  शर  सरकार  ने  तब  नौ  रुपये
 मन  गेहूं  खरीदा  था  और  पांच  हंयये  मत  मक्का

 “और  बाजरा  खरीदा  था  ।  सरकारी  प्रयत्नों  के
 कारण,  हमारे  प्रयत्नों  के  कारण  तथा  दूसरे

 “बहुन  से  कारणों  से  जैता  हमको  लग  रहा  है
 “खरीफ  की  फसल  बहुत  अच्छी हो  जाएगी  आर
 नागे  रबी  की  फपल  भी  अच्छी  होने  लगे
 न्तो  क्या  सरकार  के  पास  कोई  इस  विस्म  की
 मशीनरी  है  या  सरकार  ने  कोई  इस  किस्म  की
 शोजना  बनाई  है  कि  किसानों  का  भ्रतिरिक्त
 “अनाज  जितना  वें  बेचना  चाहें,  सरकार
 चाहें,  खरीद  ले  ?  मैं  यह  इसलिए
 कह  रहा  हूं  कि  सन्‌  L954  में  सी/लिग  लगी  थी
 कि  मंडी  में  इतसे  ज्यादा  अनाज  ह_म  नहीं
 “खरोदेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जितना  वे
 स्बेचना  गाहेंगे  उतना  शत  खरीद  लेंगे  और

 क्या  आप  स्टेट  देंडिग  कारपोरेशन  के  जरिये
 या  किसी  और  तरह  से  एक  बफेर  स्टाक  बना
 लेंगे  ?  जितना  किसान.  देना  चाहें  आप  ले
 लें  और  जो  उपभोक्ता  हैं  जितना  थे  मांगें आप

 दे  दें  और  उसक  बाद  दाम  मुकरंर  करडें्रकि
 एक  फंसल  के  बाद  दूसरी  फ्ल  झान:  तक  यह

 न्दाम  होगा  ताकि  उसके  कार  बहु  दाम  न  जा
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 सके  ?.  काश  ऐसा  समय  गमा  जाए  तो  गवनेंमेंट
 जरूर  खरीद  करेगी  |

 अं;  भहाराज  सिह  भारती:  मेरे  सथाल  का
 पूरा  जवाब  नहीं  आया  है.
 Mr.  Speaker:  Policy  cannot  be  dis-

 cussed  during  Question  Hour.  He  is
 talking  about  the  food  policy.

 शौ  मोलह  प्राद :  क्या  थह  बताना  जन
 हित  में  नहीं  है  ?

 श्री  क०  लाण  तिवारी:  देश  में  बनी  हुई
 जो  चाजें  हें घौर  जिनका  किसान  इस्तेमाल
 करता  है  जेत  लोहा  है,  फटिलाइजर  है.  तथा
 दूसरी  कंज्यूमर  गुड्ज  हैं  उतकी  कीमत  किसान
 को  बहुत  ज्यादा  देनी  पड़तों  है  |  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  पर  भो  विचार
 कर  रही  है  कि  इनको  जो  कीमतें  हैं  इनको  भो
 घटाया  जाए  ताकि  किसानों  तथा  उपभोक्ताओं
 को  सस्ते  दामों  पर  वे  चीजें  मिल  सकें  ?

 श्री  कृष्ण  च्चन्  पन्त :  जितने  भी  'फूडप्रेंज
 या  कमर्शियल  काप्स  के  दाम  हैं  उनकी  सिफा-
 रिशें  एप्रीकल्चरल  प्र।इसिस  कमोशन  करता
 है  और  उससे  यह  कहा  गया  है  कि  इन  दामों
 को  निर्धारित  करते  समय  वह  इन  सब  पदार्थों
 को  ध्यान  में  रखे  जो  कि  कृषि  के  उत्पादन  में
 लगते  हैं  ।
 Shri  Jyotirmoy  Basu:  When  one

 talks  in  terms  of  prices,  it  is  essential
 to  find  out  the  true  cost  of  production.
 In  view  of  that,  will  Government  tell
 us  if  they  have  ever  taken  steps  to
 ascertain  the  true  cost  of  production
 of  certain  essential  items  of  foodstuffs
 in  the  country,  if  so  which  are  the
 items  and  if  not,  the  reasons  thereof?

 Shri  K.  0,  Pant:  As  I  said,  the
 Agricultural  Prices  Commission  re
 commends  all  these  prices  and  in  re
 commending  these  prices,  it  takes  this
 factor  into  account.

 क्री  -यबापाल  सिह  :  पांच  महीने  पहले
 किसानों  से  जो  गुड़  26  सगे  मन्‌  खरोदा
 गया  था  वह  आज  मार्ऊिट  में  झ्स्सी  रुपये  मन,
 बिक  रहा  है  n  किसानों  को  इस  प्र/फिट  में  एक
 पैसा  भो  नहीं मिल  रहा  है  ।  मैं  जानता  चाहता
 हूँ  कि  इस  लूट  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  ,
 इन्तज्ञम  कर  रहो
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 थभो  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍तः  यही  हो  सकता  है
 कि  दामों  को  बढ़ने  से  रोका  जाए  यह  उतार
 चढ़ाव  जो  साल  भर  में  बहुत  ज्यादा  हो  इसमें
 किसानों  को  नुकसान  होता  है,  इसमें  कोई
 सन्देह  नहीं  है  ।  इसको  कसे  रोका  जाए  इस  पर
 विज्ञार  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  तुलशी  दस  जाथव  :  किसान  की
 आवश्यकत।  की  जो  इंडस्ट्रो  की  चीज़ें  हैं,  वे
 आज़ार  में  महंगी  बिकती  हैं  और  काश्तकार
 को  मिलती  नहीं  हैं  -  काश्तकार  अपने  खेत  में
 जो  भ्रनाज  पैदा  करता  है,  बाज़ार  में  उसकी
 कीमत  कम  होती  है  1  हज़ारों  बरस  से  खेती
 की  उपज  को  कौमत  कम  रही  है  1  झगर  काशत-
 कार  उत्पादन  कम  करे,  तो  देश  की  हालत
 ख़राब  होतो  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 कि  क्‍या  सरकार  कोई  ऐसा  इन्तज्ञाम  करना
 चाहती  है  कि  इंडस्ट्री  की  चौज़ों  और  बेती  की
 चीजों  की  कीमतों  का  ऐसा  मिलाप  हो  कि
 काश्तकार  को  इन्सेन्टिव  मिले  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यह  इन्तज़ाम  तो
 हो  गया  है  1  इस  वक्‍त  तो  इन्सेन्टिव  है।

 श्री  शिव  नारायण:  सरकार  ने  चीनी
 'घर  कण्ट्रोल  किया,  लेकिन  वह  मिलती  नहीं  है,
 ऋंज्यूमर  को  ब्लेक  मार्केट  में  चार  रुपये  के
 हिसाब  से  मिलती  है  1  अगर  गवर्नमेंट  इन्तजाम
 नहीं  कर  सकती  है,  तो  क्‍या  वह  वार्टर  सिस्टम
 के  पुराने  सिस्टश  को  इन्ट्रोडयूस  करने  के  लिए
 तैयार  है  ?

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍त  :  को-आपरेटिव
 सोसायटी  मार्केटिंग  भी  करे,  क्रेडिट  भी  दे  और
 सामान  भी  दे,  अगर  कोई  सोसायटी  ऐसा
 करना  चा  है  तो  उस  पर  सोचा  जा  सकता  है  |

 ‘Resources  for  Completion  of  Projeeis

 *1415.  Shri  Sidheshwar  Prasad:  Will
 the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 ‘state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to

 the  price  rise  and  devaluation,  cost  of
 up;
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 (9)  if  so,  by  what  per  cent  for  the
 year  ‘1967-68;  and

 (c)  the  steps,  if  any,  taken  to  ac-
 quire  additional  resources  for  the  com-
 Pletion  of  the  running  projects?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleam
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  Yes.  Sir.

 (b)The  effect  of  the  additional  rupee
 cost  an  account  of  devaluation  and
 general  price  rise  will  vary  from  pro-
 ject  to  project  depending  upon  the  im-
 ported  component,  the  nature  of  capi-
 tal  equipment  and  other  factors.  It  is
 not  possible  to  calculate  the  overall
 extent  of  increase  in  a  general  way.

 (c)  The  steps  taken/proposed  to  be
 taken  for  raising  additional  resources
 for  the  current  year  have  been  indi-
 cated  in  the  Annual  Plan  documént
 for  1967-68  already  laid  on  the  Table
 of  the  House.  Within  the  available
 resources,  the  completion  of  the  conti-
 nuing  projects  has  been  given  priority
 over  the  initiation  of  new  projects.

 at  सिद्धेज्र  प्रसाव  श्रीमन्‌  क्‍या
 सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  गया  है
 कि  योजनाओं  को  पूर्ति  के  लिए  जो  अवधि
 निश्चित  की  जाती  है,  उस  अवधि  में  वे  पूरी
 नहीं  होती  है,  जिसकी  वजह  से  उनकी  कास्ट
 बढ़  जाती  है,  यदि  हां,  तों  यह  जो  योजना
 बनाई  गई  है,  क्‍या  उसमें  इस  बात  का  ध्यान
 रखा  गया  है  कि  जो  योजनायें  इस  समय  चालू
 हैं,  उनको  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि
 दी  जाये  ?

 en  for  their  completion  partly  de-
 pends  upon  the  resources  that  can  be
 provided  for  them,  partly  on  other
 factors.  Because  of  the  very  difficult
 situation  we  have  tried  to  select  the
 more  urgent  projects  and  provide  the
 necessary  resources  for  their  being
 pushed  forward,  but  even  then  it  ry
 not  always  possible  to  provide  the
 maximum  resources  that  a  project
 may  need  in  8  difficult  year  like  this.
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 सिदेश्यर  मततम  Rs,  8  crores.  But  the  amount  that  has
 भी नाओं

 भीमन्‌,  चूंकि  been  provided  in  the  budget  is  higher
 योजनाओ्रों  को  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  मौर  than  Rs.  8  crores;  it  is  Rs.  2  crores.
 देश  के  हर  हिस्से  से  विभिन्न  योजनाम्रों  क ेलिए  Shri  Ranga:  I  was  referring  to  the
 मांग  भी  बढ़ती  जा  रही  है,  तो  कया  सरकार  ने
 इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखा  है  कि  बिजली
 या  सिंचाई  को  जिन  योजन,मझों  से  क्र  वि-  उत्पा-
 दन  में  मदद  मिल  सकतो  है,  उनको  पूत्ति  शीघ्र
 हो  सके  ?

 Shri  Asoka  Mehta:  Yes,  Sir,  in  this
 year's  annual  plan  every  effort  has
 been  to  provide  resources  for  complet-
 ing  schemes  in  irrigation  and  power
 that  are  near  completion  and  some  of
 the  schemes  that  are  only  at  the  start-
 ing  stage  have  therefore  been
 back

 Shri  E.  H.  Nayanar:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  due  to  the
 price  rise  and  foreign  exchange  diffi-
 culties  after  devaluation  Government
 is  hesitating  to  come  to  terms  with  the
 Government  of  Canada  for  importing
 thermal  plants  for  Idikki  Project?
 May  I  also  know  whether  Government
 will  give  special  consideration  to  im-
 port  thermal  plants  from  Canada  for
 Idikki  Project?

 Shri  Asoka  Mehta:  I  do  not  know
 it.  That  question  will  have  to  be  ad-
 dressed  to  the  Ministry  of  Irrigation
 and  Power,

 Shri  E.  K.  Nayanar:  I  was  referring
 to  the  power  generators,  not  the  ther-
 mal  project.

 Mr,  Speaker:  It  has  to  be  addressed
 to  the  Minister  of  Irrigation.

 Shri  Ranga:  Are  Government  giving
 consideration  to  the  urgent  plea  put
 in  by  the  Andhra  Government,  and
 also  the  memorandum  sent  hy  80
 many  of  us,  that  funds  should  be.  pro-
 vided  for  the  final  stage  of  completion
 of  the  first  stage  of  the  Nagarjuna-
 sagar  project,  for  which  no  foreign
 exchange  is  needed?  They  want  only
 Ra,  7  croves  wr  8  crores

 Shei  Amka  Mebia:  I  do  not  re-
 Member  the  exact  figure  but  2  think
 ‘dhe  State  Governtheat  had  aed  for

 completion  of  the  project.
 Shri  Asoka  Mehta:  For  the  comple-

 tion  of  the  project  a  lot  more  of
 money  is  needed;  Rs.  30  or  40  crores
 are  needed.  This  is  a  matter  which  is
 constantly  under  review  between  the
 Finance  Minister,  the  Planning  Com-
 mission  and  the  Minister  of  Irrigation
 and  Power.  As  soon  as  the  financial
 position  improves,  this  is  one  of  the
 projects  we  would  like  to  see  quickly
 completed.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  If
 the  Government  prolongs  the  com-
 pletion  of  the  project  for  0  or  45
 years  the  cost  of  the  project  goes  up.
 Apart  from  that,  the  Minister  says
 out,  that  sufficient  funds  are  not  pro-
 jects  which  are  nearing  completion
 is  his  aim.  The  feeling  in  Andhra  is,
 as  Shri  Ranga  himself  has  pointed
 out,  that  sufficient  funds  are  not  pro-
 vided  for  this  project.  Since  the  aim
 of  the  Minister  is  to  see  that  projects
 nearing  completion  are  completed,
 will  the  hon.  Minister  make  available
 funds  for  the  completion  of  this  Pro-
 ject?

 Mr:  Speaker:  He  has  already  an-
 swered  it.

 Shri  J.  H.  Patel:  The  Sharavathi
 project  has  not  been  completed  on
 account  of  foreign  exchange  difficulty.
 When  will  this  project  be  completed
 and  what  are  the  steps  they  are  tak-
 ing  in  this  direction?

 Shri  Asoka  Mehta:  It  is  difficult  for
 me  to  give  information  on  every
 project.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:
 Please  give  us  the  money:  net  words.

 Mr.  Speaker:  Shri  Panigrahi:  Which
 prejectt  de  you  wantT

 Shri  Chintamani  Panigrahi:  During
 the  Third  Plan  period  the  Govern-
 ment  df  Orissa  spent  Fs.  If  crores.

 “which  is  a  major  achievement  for  the
 constraction  of:  the  Paradip  port,  out
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 of  ite  own  resources.  May  I  know
 whether  the  State  Government  have
 requested  the  Central  Government  to
 reimburse  the  entire  amount  and,  if
 so,  what  is  the  reaction  of  the  Cen-
 tral  Government?

 Shri  Asoka  Mehta:  This  matter  has
 been  discussed  between  the  Govern-
 ment  of  Orissa  and  the  Union  Finance
 Ministry.  The  Deputy  Prime  Minister
 has  sent  me  a  copy  of  the  reply  that
 the  has  sent  to  the  Chief  Minister.
 ‘What  I  know  is  this,  The  Union
 Finance  Ministry  is  trying  to  adhere
 to  the  agreement  that  was  made  when
 the  Paradip  port  was  taken  over.
 Under  that  agreement,  certain
 amounts  that  were  spent  by  the  State
 Government  were  to  be  treated  as
 part  of  the  loan  given  by  the  State
 Government  to  the  port.

 श्री  प्रकाशबोर  शास्त्री  :  देश  के  कुछ  बड़े
 राज्य  इस  प्रकार  के  हैं,  जो  वहां  के  नेताओं  के
 पारस्परिक  संघर्ष  के  कारण  पिछली  तीन  पंच-
 वर्षीय  योजनाओं  में  झ्रौद्योगिक  उत्पादन  और
 विद्युत्‌  उत्पादन  में  बहुत  पिछड़  गए  हैं,  जैसे
 उत्तर  प्रदेश  ।  रुपये  के  अवमूल्यन  के  बाद  सर-
 कार  कुछ  हाथ  रोक  कर  काम  करना  चाहती
 है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
 इन  पिछड़े  हुए  राज्यों  की योजनाओं  को  किसी
 प्रकार  की  प्राथमिकता  देगी,  ताकि  वे  देश  के
 दूसरे  राज्यों  के  स्तर  तक  पहुंच  सके  t

 Shri  Asoka  Mehta:  When  the  Fourth
 Plan  was  drawn  up  and  the  State
 plans  were  discussed  with  the  various
 State  Governments.  as  the  hon.  Mem-
 ber  is  aware,  as  far  as  the  State  Plan
 for  Uttar  Pradesh  was  concerned,  an
 agree  t  was  reached  between  the
 then  Chief  Minister  and  the  Planning
 Commision,  when  all  these  factors
 were  taken  into  account  and  the  pro-
 per  size  of  the  plan  was  decided  upon.

 *  Shri  P.  K.  Deo:  The  surplus  State  of
 Orissa,  which  was  supplying  food  to
 so  thany  deficit  States  for  the  last  so
 many  years,  has  been  siifferirg  from
 drought  for  the  last  two.years.  Ia  it
 not  a  fact  that  the  State  Government
 has  asked  for  a  further  €entral  grant
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 of  Rs.  0  crores  for  the  various  irriga-
 tion  projects?  When  Dr.  K.  L.  Rao
 visited  Orissa,  he  also  strongly  re-
 commended  that  an  extra  amount  of
 Rs.  0  crores  should  be  given  to
 Orissa.

 Shri  Asoka  Mehta:  Every  State
 Government  asks  for  more  money.  As
 far  as  Orissa  is  concerned,  even  to
 come  to  the  level  that  the  Planning
 Commission  has  suggested  in  close
 consultation  with  the  State  Govern-
 ment,  there  is  a  gap  of  Rs.  0  crores
 and  attempts  are  being  made,  both
 with  the  Government  of  Orissa  and
 the  Union  Finance  Ministry,  to  see
 how  this  gap  is  to  be  covered.

 श्री  विभूति  मिश्र:  अध्यक्ष  जी,  मन्त्री  जी
 गंडक  प्रोजेक्ट  से  बड़ी  सेहानुभूति  रखते  हैं  ।
 लेकिन  डीवेल्यूएशन  के  बाद  गंडक  प्रोजैक्ट  का
 जितना  रुपया  रखा  गया  था  वह  बढ़  गया,
 अब  कैन्द्रीय  सरकार  पैसा  नहीं  दे  रही  है  और
 गंडक  काम  बन्द  पड़ा  है  ni  तो  में  मन्त्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  गंडक  के  लिए  मन्त्री  जी
 क्या  कर  रहे  हैं  ?

 Shri  Asoka  Mehta:  I  am  sure,  the
 hon.  Member  knows  these  things  as
 well  as  I  do.  There  is  a  State  Plan.
 The  State  Plan  for  Bihar,  we  thought
 should  be  of  Rs.  80  crores.  There
 were  discussions  between  the  State
 Government  and  ourselves.  The  con-
 tribution  that  was  to  be  made  by  the
 Central  Government  was  paid  but  the
 State  Government  was  not  able  to
 find  its  share  of  the  resources.  There-
 fore  the  size  of  the  Plan  has  come
 down  to  nearly  Rs.  66  crores.  If  the
 State  Government  is  able  to  find  addi-
 tional  resources,  it  will  go  to  Rs.  80
 crores.  If  the  Plan  becomes  of

 Re.  66  crores,  the  Gandak  Project  and
 various  other  projects  and  pro-
 grammes  in  Bihar  will  suffer.

 Mr.  Speaker:  Short  notice  question.
 Bhit-Hem  Harm:  Ali  the  States

 were  takeri  up  except  Assam,

 Me.  Speaker:  I  think,  tary  df  the
 States  were  not  taken  up.
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 SHORT  NOTICE  QUESTION
 Strike  by  Neyveli  Lignite  Corporation

 Workers

 SNQ.  36.  Shri  द  Krishnamoorthi
 Shri  Manoharan
 Shri  Yashpal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines
 and  Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  more  than  20,000  workers  have
 decided  to  go  on  strike  at  the  Neyveli
 Lignite  Corporation;  and

 (b)  if  so,  the  action  Government
 propose  to  take  to  avert  the  strike?

 The  Minister  of  Steel,  Mines  and
 Metals  (Dr.  Chenna  Reddy):  (a)  and
 (b).  The  employees  of  the  Neyveli
 Lignite  Corporation  went  on  strike
 from  0  P.M.  on  17-71-1967,  The  strike
 was  called  off  at  6  A.M.  on  ‘19-7-1967,
 after  an  agreement  was  reached  bet-
 ween  them  and  the  management.

 Shri  V.  Krishnamoorthi:  The  work-
 ers  wanted  their  demands,  about  9
 in  number,  to  be  met  and  an  agree-
 ment  was  effected  only  on  the  l8th.
 Both  Shri  Nambiar  and  myself  were
 there.  With  great  difficulty  we
 brought  about  a_  settlement.  May  I
 tell  the  hon.  Minister  that  the  decision
 given  by  the  Board  was  not  at  all
 satisfying  to  the  workers  and  so  they
 went  on  a  strike.  In  the  hope  that
 they  will  get  some  other  emoluments
 they  have  agreed  for  a  settlement.
 May  I  request  the  hon.  Minister
 kindly  to  make  a  personal  visit  and
 acquaint  himself  with  the  problem  to
 settle  the  dispute?

 Mr.  Speaker:  It  is  a  request,  not  a
 question.

 sit  यहापाल  सिह:  सरकार  यह  बतलाने
 की  कृपा  करेगी  कि  कितने  दिन  तक  हड़ताल
 चली  भ्ौर  कितना  नुकसान  पैदावार  में  हुआ  ?

 भरी  चेन्ना  रेड्य  :  मैंने  जैसा  अभी  बताया
 इनकी  पूरी  स्ट्राइक  32  घंटे  हुईं  7  यह  मेने

 -  जवाब  में  ही  बताया  है  1  भौर  32  घंटे  के  अन्दर
 और  उसके  पहले  भौर  बाद  को  वजह  से  5  लाख
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 प्रोडक्शन  में  लास  होने  का  भन्दाज़ा  किया  गया
 है  गौर  मजीद  नुकसान  के  अन्दाज़े  किए  जा

 [रहे  हैं  1
 Shri  Indrajit  Gupta:  It  is  reported

 that  as  per  the  agreement,  a  certain
 amount  of  money—some  lakhs  of
 rupees—has  been  offered  by  the
 m:  asa  ion  in  respect
 of  certain  of  the  demands  wich  were
 put  forward.  But  later  on  it  is  also
 reported  that  the  Government  of
 Madras  has  been  informed  by  the
 Centre  that  this  money,  which  will  be
 given  to  the  workers  now,  will  be
 adjusted  or  deducted  later  on  in  case
 the  rates  of  dearness  allowance  appli-
 cable  to  Central  Government  em-
 ployees  are  increased.  I  want  to
 know  if  this  is  a  fact  and,  if  so,  what
 is  the  grace  in  this  offer,  that  was
 made  because  it  amounts  to  nothing
 in  that  case  except  a  sort  of  advance
 or  loan  and  it  will  give  no  real  relief
 to  the  employees  in  respect  of  their
 demands.

 Dr,  Chenna  Reddy:  Presumably  the
 hon.  Member  is  referring  to  the  trans-
 port  allowance  which,  in  fact,  does
 not  exist  in  any  other  public  sector
 undertaking.  Anyhow,  because  of  the
 circumstances  the  management  has
 agreed  on  the  spot  to  make  an  adjust-
 ment  and  the  manner  which  the  hon.
 Member  is  referring  to  forms  part  of
 the  agreement.

 Shri  V.  Krishnamoorthi:  May  I
 ask  my  second  question?

 Mr.  Speaker:  No  pl  You  missed
 it  long  ago.  I  am  giving  an  oppor-
 tunity  to  Shri  Kandappan.

 Shri  s.  Kandappan:  There  is  a
 general  complaint  that  the  manage-
 ment  in  the  public  sector  enterprises
 is  not  co-operating  with  the  State
 Government  officials,  I  would  like  to
 know  in  this  particular  regard  whether
 the  Government  has  got  any  machinery
 to  see  that  their.  attitude  is  helpful  in
 settling  these  disputes.

 Dr.  Chenna  Reddy:  In  fact,  it  is  a
 matter  of  opinion  and  there  is  a  dif-
 ference  of  opinion  also.
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 Shri  5S.  Eamdappam:  It  is  not  a
 matter  of  opinion;  there  is  the  study
 team  which  has  made  some  observa-
 tions  to  that  effect.

 Dr.  Chenna  Reddy:  In  this  parti-
 cular  case,  the  Madras  Government
 played  a  very  effective  part.

 Shri  S.  Kandappan:  That  is  true;  I
 am  complaining  about  the  manage-
 ment.

 Mr.  Speaker:  Order;  order.  Shri
 Baigal.

 श्री  Wo  fro  सहगल:  (बिलासपुर)  :  जो
 ऐमरीमेंट  झापका  हुआ  है  बकस  के  साथ  में  उस
 ऐग्रीमेंट  की  कोई  रूपरेखा  आप  बता  सकेंगे
 कि  किस  किस  बात  पर  ऐस्रीमेंट  हुआ  है  ?

 श्री  चेन्ना  रेही  :  'ऐग्रीमेंट  में  डिमाण्ड्स
 के  ताल्लुक  से  बहुत  सी  चीज  हैं  जैसे  साइकिल
 एलाउन्स  को  बढ़ाना,  फैस्टिवल  एडवांस  को
 बढ़ाना,  लीव  के  सिलसिले  में  रिवाइज  करना
 और  ट्रांसपोर्ट  'एलावेंत  के  नाम  पर  जो  मांग  की
 गई  है  उसको  पूरा  करना  |  उसमें  कुछ  एडह्ाक
 इन्क्रीमेंट  5  रुपये  का  एलावेंस के  रूप  में  दिया
 गया  है  1  इस  किस्म  की  बातें  हैं  ।

 Shri  Jyotirmoy  Basu:  May  I  know
 whether  each  and  every  employee  of
 that  Project  has  been  given  the  fullest
 benefit  of  the  Bonus  Act  and.  if  not,
 why  not?

 Dr.  Chenna  Reddy:  The  provisions
 of  the  Bonus  Act  as  they  have  been
 laid  down  are  fully  implemented.

 Shri  8.  S.  Kothari:  Does  the  hon.
 Minister  propose  to  have  any  special
 machinery  to  dissolve  disputes  bet-
 ween  the  public  undertakings  and  the
 labour  ployed  in  these  public
 undertakings?

 Dr.  Chenna  Reddy:  This  is  a  very
 important  and  serious  matter.  In  fact,
 our  Ministry  is  considering  it.  We
 want  to  take  the  assistance  of  the
 public  sector  enterprises.  We  are
 actually  studying  the  details.

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)  Written  Answers50I2

 Shri  द  Krishnamoorthy:  The  in-
 terim  relief  granted  by  the  manage-
 ment  to  the  workers  covers  transport
 allowances  and  reduction  in  electricity
 and  water  charges.  As  far  as  water
 charges  are  concerned,  water  that  is
 wasted  in  the  Project  is  given  to  the
 workers.  It  is  not  proper  on  the  part
 of  Government  to  charge  the  workers
 for  water  that  is  being  wasted.  The
 agreement  is  that  it  will  be  deducted
 from  future  allowances.  About  elec-
 tricity  charges  also........

 Mr,  Speaker:  All  right;  they  should
 not  charge  for  electricity  also.

 Shri  V.  Krishnamoorthy:  May  I
 request  the  hon.  Minister  that  these
 should  not  be  deducted  from  any
 future  allowances.

 Shri  S.  Kandappan:  Let  the  Minister
 be  cooperative.

 Dr.  Chenma  Reddy:  The  position
 regarding  water  charges  is  that  as
 against  Rs.  3,  under  the  present  ar-
 rangement,  we  have  reduced  it  to
 Re.  |  in  ‘2’  quarters  and  similarly  in
 the  case  of  other  categories  also  there
 is  a  reduction.  The  agreement  that
 has  been  reached  is  that  this  is  an
 interim  arrangement  subject  to  deci-
 sion  by  the  appropriate  authority.
 About  electricity  charges  also,  as
 against  Rs.  .98  p.  which  we  should
 have  realised  for  the  first  8  units,
 that  has  been  reduced  to  Re.  ,  This
 is  again  an  interim  arrangement.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Juvenile  Deliquency
 Shri  A.  K.  Hisku:
 Shri  S.  N.  Maiti:
 Shri  Tridijp  Kumar  UCbaz-

 dhari:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  S.  C.  Samanta:
 Shri  Abdul  Ghani  Dar:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  juvenile
 deliquency  has  risen  in  the  country;

 (b)  if  so,  the  percentage  of  rise  bet-
 ween  957  and  ‘1967;  and

 *4I6.



 I§0I3  Written  Answers

 (eo)  the  policy  which  has  been  adopt-
 ed  by  his  Department  to  cope  with  the
 problem?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati  Phal-
 renu  Guha):  (a)  and  (b).  A  statement
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-22l/

 67}

 (c)  The  Children  Act  960  was  en-
 acted  to  provide  for  the  care,  protec-
 tion,  maintenance,  welfare,  training,
 education  and  rehabilitation  of  neglect-
 ed  or  delinquent  children  and  for  the
 trial  of  delinquent  children  in  the
 Union  Territories.  It  was  expected  to
 serve  as  a  model  enactment  tio  be
 adopted  by  the  States.  All  State  Gov.
 ernments  except  Assam,  Bihar,  Orissa
 and  Rajasthan  have  enancted  similar
 laws.  Efforts  are  being  made  to  per-
 Buade  these  four  States  as  well  to  en-
 act  similar  laws  as  early  as  possible.

 The  Government  of  India  assists
 State  Governments  by  providing  finan-
 cial  help  and  technical  guidance.  Cer-
 tain  institutional  services  in  the  shape
 of  Vemand  Homes,  Children  Homes,
 Certified  Schools  and  Borstal  Schools
 have  been  set  up.  A  programme  of
 social  care  work  to  stop  begging  was
 also  launched  during  the  Third  Plan.
 It  is  proposed  to  extend  the  service
 during  the  Fourth  Plan  which  also  er-
 visages  setting  up  boy  clubs,  Boy  town/
 children  clubs.

 Manufacture  of  Synthetic  Rubber
 #1417.  Shri  S.  S.  Kothari:

 Shri  P.  N.  Solanki:
 Shri  Brij  Raj  Singh-Kotah:
 Shri  8.  K.  Tapuriah:
 Shri  K.  K.  Nayar:
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan:
 Shri  Parthasarathy:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whethre  it  is  a  fact  that  suffi-
 cient  alcohol  made  out  of  molasses,  or
 otherwise,  is  not  available  for  the
 manufacture  of  synthetic  rubber  and
 that  industries  consuming  alcohol
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 would  have  to  work  below  the  instal-
 led  capacity  on  this  account;

 (b)  if  so,  the  causes  therefor;  and

 (c)  the  steps  which  Government  are
 taking  to  remedy  the  situation?

 The  Minisjer  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  of  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  Shortage  of  alcohol  is  due  to  3
 fall  in  the  production  in  sugar  and
 therefore  of  molasses  during  the  cur-
 rent  sugar  season.

 (c)  (l)  Exports  of  alcohol  have  been
 banned.

 (2)  Efforts  are  being  made  on  a
 continuous  basis  to  locate  molasses
 and  alcohol  in  surplus  states  for  supply
 to  deficit  states.

 (3)  Imports  of  alcohol  have  been
 arranged  for  maintaining  production
 in  the  synthetic  rubber.  polyethylene
 and  shellac  industries.

 (4)  Measures  to  maximise  the  pro-
 duction  of  sugar  during  the  next  sugar
 season,  1967-68,  and  consequently  of
 molasses  and  alcohol  are  under  active
 consideration.

 Unearthing  of  Unaccounted  Money.
 #1418.  Shri  R.  Barua:

 Shri  D.  N.  Patodia:
 Will  the  Minister  of  Fimance  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  have  devised  certain  concrete
 measures  to  unearth  unaccounted
 money  and  to  check  evasion  of  pay-
 ment  of  taxes;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  measures
 evolved  and  how  they  would  be  imple-
 mented?,

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)
 and  (०).  Yes,  Sir.  A  statement  is  laid
 on  the  table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See.  No,  LT-222/87.
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 Cholera  Epidemic
 #1419.  Shri  Sradhakar  Supakar:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 has  been  a  widespread  out-break  of
 Cholera  epidemic  in  several  parts  of
 ‘the  country  recently;

 (b)  if  so,  the  precautionary  and  pre-
 ventive  measures  taken  this  year;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 Fhe  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Health  and  Family  Pilansing
 and  Urban  Development  (Dr,  §.
 Chandrasekhar):  (a)  There  has  been
 no  abnormal  rise  in  the  incidence  of
 Cholera  except  an  outbreak  of  this
 disease  in  August,  1966,  in  the  Anda-
 Tan  and  Nicobar  Islands.

 (b)  A  medical  team  was  immediately
 deputed  to  investigate  and  help  in  the
 control  of  the  disease.  The  measures
 taken  to  control  the  disease  included
 (i)  amass  anti-Cholera  inoculation
 campaign  with  the  additional  help  of
 local  army  medical  authorities,  (i)  in-
 tensive  health  education  campaign,
 (iii)  regular  periodic  disinfection  of

 ‘drinking  water  sources,  (iv)  improve-
 ment  of  sanitation  and  anti-fly  mea-
 sures,  (v)  food  hygiene  drive,  (vi)
 quarantine  restrictions,  (vil)  restric-
 tions  on  inter-island  as  well  as  on
 main-land  traffic,  (viii)  air-lifting  of
 ‘Cholera  Vaccine  from  Calcutta  and
 ‘Central  Research  Institute,  Kasaull,
 and  (ix)  temporary  posting  of  addi-
 tional  nursing  personnel  and  provid.
 ing  full  quota  of  medical  and  pubic
 health  officers  in  the  territory.

 (c)  Does  not  arise.

 Commissioner  for  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes

 #1420.  Shri  P.  R.  Thakur:
 Shri  A.  K.  Kiska:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  “Special  Officer”
 or  the  Commission  for  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  is  intend-
 ed  te  lnok  after  the  political  safeguards
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 provided  in  the  Constitution  for  these
 people;

 (b)  whether  bis  unique  position  of
 power  and  responsibility  for  this  pur-
 pose  has  been  statutorily  laid  down  or
 codified  so  far;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  eof  Social  Welfare  (Shrimati
 Phealrenn  Guha):  (a)  and  (b).  Article
 338  of  the  Constitution  clearly  indi-
 cates  the  duties  and  functions  of  the
 Commissioner  for  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes.  The  duties  and
 functions  thus  statutorily  prescribed
 are  to  investigate  into  and  report  to
 the  President  on  the  working  of  all
 safeguards  provided  in  the  Constitu-
 tion  for  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes.

 (c)  Does  not  arise.

 Development  Loans  from  U.S.A.LD.
 #1421.  ह-.1. ह  Vasudevan  Nair:

 Shri  C.  Janardhanan:
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  U.S.  Agency  for
 International  Development  has  agreed
 to  provide  to  India  development  loans
 at  @  higher  level  in  968  as  compared
 to  the  previous  years;

 (b)  if  so,  the  estimated  amount  of
 loan  from  the  U.S.  Agency  for  Inter-
 national  Development;

 (c)  whether  any  preconditions  are
 latd  down  for  providing  these  loans;
 and

 (0)  if  so,  what  they  are?
 The  Deputy  Prime  Minister  and

 Mininster  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (b).  The  Aid  Consor-
 tium  in  its  meeting  held  at  Paris  on
 April  4-6,  1967,  after  reviewing  India’s
 overall  aid  requirements  for  1967-68
 was  of  the  opinion  that  for  planning
 Purposes  a  target  of  approximately
 $1,300  million  (ineluding  food)  for  new
 sid  to  be  provided  in  non-project  form
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 was  appropriate.  Of  this,  excluding
 food  and  related  assistance  which  are
 also  non-project  assistance,  the  aid  for
 maintenance  requirements  is  expected
 to  be  $900  million  for  1967-68.  The
 contribution  of  each  of  the  members
 of  the  Consortium  will  be  made
 known  after  the  completion  of  neces-
 sary  legislative  and  governmental
 action  in  the  respective  countries.
 The  share  of  U.S,  contribution  to  the
 said  mon-project  assistance  has  not
 yet  been  announced,

 2.  The  Consortium  did  not  consider
 project  aid.  As  and  when  projects  get
 ready,  proposals  for  aid  financing  ure
 taken  up  on  an  ad-hoc  basis.

 (ec)  No  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Steel  Pipes  for  Barauni  Oil  Refinery

 #1422,  Shri  Kameshwar  Singh:
 Shri  A.  Sreedharan:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  con-
 signment  of  steel  pipes  intended  for
 the  Barauni  Oil  Refinery  which  reach-
 ed  Calcutta  Port  was  auctioned  by  the
 Port  authorities;

 (b)  whether  this  matter  was  taken
 up  by  the  Soviet  officials  here  during
 the  construction  period;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  in  the  matter?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  No,  Sir.

 (9)  and  (९).  Do  not  arise.

 import  of  Crude  Oil
 *  1423,  Shri  M.  Amersey:  Will  the

 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  fo
 import  crude  oil  and  refine  it  in  the
 Indian  refineries  which  have  an  idle
 capacity  of  3  million  tonnes  and  thus
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 reduce  dependence  on  the  Soviet  Union
 for  the  supply  of  kerosene  oil;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  kere
 sene  refining  in  India,  by  either  im-
 porting  crude  oil  or  by  supplying  it
 from  our  own  oil-fields  is  far  cheaper
 than  importing  it  from  the  U.S.S.R.7

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  and  (b).  The
 answer  to  (a)  is  in  the  negative.  The
 production  of  all  fuel  products,  ex-
 cepting  kerosene,  from  the  existing  re-
 fineries  in  the  country,  at  their  present
 throughputs,  is  more  than  adequate  to
 meet  the  current  requirements  of  the
 country.  Since  virtually  all  the  indi-
 genous  crude  being  produced  is  being
 utilised,  it  will  not  be  possible  to  in-
 crease  refinery  throughputs  save  by
 further  imports  of  crude  oil.  Such  im-
 ports  will  be  far  more  costly  than  the
 import  of  the  gap  in  kerosene  supply.

 लेखाबाहा  धन  का  पता  लगाना

 *14  24.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया:
 श्री  रवि  राय  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्या  उन्हें  लेखा  बाह्य  धन  का
 पता  लगाने  के  बारे  में  कुछ  फिल्‍म  निर्माताप्रों
 जौर  निदेशकों  से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं;
 और

 ख)  यदि  हां,  तो  उन  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 कृष्ण  चन्द्र  पन्त):  (क)  जी,  हां  ।  लेखा वा  हा
 घन  को  बाहर  निकालने  के  बारे  में  एक  सूझाव
 एक  फिल्‍म  निर्माता  तथा  निदेशक  से  प्राप्त

 हुआ था  t

 (ख)  सुझाव  स्वीकार  करने  प्रोग्य  नहीं
 पाया  यया  t
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 Naphtha-Based  Fertilizer  Industry
 1425,  Shri  Yogendra  Sharma:  Will

 the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  ex-
 plored  the  possibility  of  developing
 the  fertilizer  industry  based  on  indi-
 genous  Naphtha;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Many  of  the  existing  factories
 and  almost  all  the  new  factories  pro-
 posed  to  set  up  in  the  Fourth  Plan
 period  are  based  on  indigenow  naph
 tha  as  the  raw  material,

 काइतकारों  को  काइतकारी  &  अधिकार

 * 1426.  श्री  भोगेल  झा  :

 श्री  अनदेखा  सिंह  :

 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिकतर
 राज्यों  में  काफ़्तकारों  को  काश्तकारी  के  प्रधि-
 कार  देने  तथा  उनको  संरक्षण  देने  के  सम्बन्ध
 में  कानून  नहीं  बनाये  गये  हैं  और  यदि  ये  कानून
 बने  हैं  तो  इन्हें  लागू  तहीं  किया  जा  रहा  है;

 (ख)  क्या  कृषि  उत्पादन  के  मार्ग  में  यह
 एक  बाघा  है;  भौर

 (ग)  क्या  सब  काशतकारों  के  काश्तकारी
 के  भ्रधिकारों  को  सुरक्षित  रखने,  बड़े  जमींदारों
 की  फालतू  भूमि  को  भूमिहीन  काश्तकारों  को
 देने  तथा  भूमिहीन  ग्रामवासियों  को  परती  भूमि
 देने  के  लिये  चौथी  योजना  में  कोई  लक्ष्य  निर्घा-
 रति  किये  गये  हैं  ?

 योजता,  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और
 समाज  कल्याण  मत्रो  (शी  झक  मेहता)  :

 (=)  प्रत्येक  राज्य  में,  काश्तकारी  सुधार  के
 बारे  में  जो  कानून  बनाये  गये  हैं,  उनकी  सूचना
 योजना  झायोग  के  प्रकाशन  “भूमि  सुधारों
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 का  कार्यान्वयन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की
 भूमि  सुधार  कार्यान्वयन  समिति  की  समीक्षा”
 में  दी  गई  है  ।  यह  प्रकाशन  हाल ही  में  प्रचारित
 किया  गया  हैं  ।

 (ख)  काश्तकारी  सुधार  की  दिशा  में
 जो  कदम  उठाये  जाते  हैं  वे  कृषि  उत्पादन  में

 सुविधा  प्रदान  करते  हैं  ।

 (ग)  दशाओ्रों  में  विभिन्नता  है,  भतः
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  की  रूपरेखा
 में  जो  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  प्रस्ताव  हैं  वे  व्यापक
 मार्ग-निर्धारण  के  रूप  में  हैं  ।  इनका,  प्रत्येक
 राज्य  द्वारा  स्थानीय  दशाओं  और  स्थानीय
 ग्रावश्यकताओों  फ़े  अनुरूप,  अपनाया  जाना
 तथा  अनुसरण  कया  जाना  है  ny

 Finance  Minister’s  Meeting  with
 Chairman,  DA.  Commission

 #1427,  Shri  EK.  Lakkappa:
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:-
 Shri  S.  8.  Kothari:
 Shri  P.  N.  Solanki;
 Shri  Raghuvir  Singh

 Shastri:

 Will  the  Minister  of  Fimance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  he  met
 Shri  Gajendragadkar,  Chairman  of
 the  Dearness  Allowance  Commission,
 recently  and  discussed  the  implica-
 tions  of  the  Commission’s  recommen-
 dations;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by
 Government  on  the  recommendations
 of  the  Commission?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  It  is  true  that  Shri
 Gajendragadkar  met  me  recently.  He
 discussed  general  matters  and  not  his
 Report.

 (b)  Government  have  not  yet  tak-
 en  any  decisions  on  the  recommenda-
 tions  of  the  Commission  on  Dearness
 Allowance.
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 Wage  Freeze  and  Price  Freeze

 *1428,  Shri  Marandi:
 Shri  Bal  Raj  Modhok:

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale:
 Shri  0.  P.  Tyagi:
 Shri  Ram  Kishan  Gupta:

 Shri  Rajdeo  Singh:
 Shri  Ram  Avtar  Sharma:
 Dr.  Surya  Prakash  Puri:
 Shri  Atam  Das:
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri:
 Shri  तर,  S.  Kushwak:
 Shri  Prakash  Vir  Shastri:
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:
 Shri  George  Fernandes:
 Shri  J.  BH.  Patel:
 Shri  Madhu  Limaye:
 Shri  A.  Sreedharan:
 Shri  Virendrakumar  Shah:
 Shri  M.  Meghachandra:
 Shri  Sradhakar  Supakar:
 Shri  M.  L.  Sondhi:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  Parthasarathy:
 Shri  Samar  Guha:
 Shri  Ss.  M.  Banerjee:
 Shri  Shri  Chand  Goel:
 Shri  C.  K.  Bhattacharyya:
 Shri  D.  N.  Patodia:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 State  Chief  Ministers  at  a  reeent
 Conference  in  New  Delhi  have  sug-
 gested  a  policy  of  freeze  on  prices
 and  wages  in  order  to  avoid  frequent
 revision  of  Dearne  Allowance  to
 Government  employees;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto;  and

 (c)  whether  in  view  of  the  Chief
 Ministers’  suggestion,  Government  are
 considering  not  te  give  any  dearness
 allowance  rise  to  its  employees?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)
 The  proceeilings  of  the  State  Chief
 Ministers’  Conference  are  treated  as
 confidential.

 (b)  Does  not  arise.
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 (९)  The  question  of  a  rise  in  dear-
 ness  allowance  to  Government  em-
 ployees  in  the  context  of  the  Report
 of  the  Gajendragadkar  Commission  is
 under  consideration  by  Government.

 लाधालव  बीभा  को  सरकारी  क्षेत्र  में  लाना

 #]429. थो  निहाल  सिह :
 श्री  प्रो०  Te  त्यागी  :

 शो  राज  गोपाल  लासवाले  :

 ष्बी  हुकम  श्वन्द  कछवाय  :

 क्री  रास  सिंह  प्रयरवाल  :

 क्या  जित्त  मन्त्री  1  जून,  967  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  i098  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सामान्य  बीमा  सम्बन्धी  काम
 इस  बीच  सरकारी  क्षेत्र  में  पूरी  तरह  केन्द्रीकृत
 हो  गया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्या  हैं;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धी
 कृष्ण  चन्द्र  कन्त):  (क)  से  (ग).  जी,  नहीं  ।
 सामान्य  बीमा  के  पूरी  तौर  से  राष्ट्रीयकरण
 करने  के  प्रस्ताव  की  सरकार  द्वारा  भी  भी
 विस्तृत जांच  की  जा  रहो  है,  इसमें  अन्य  तरीकों
 से  उद्देश्य  प्राप्ति  की  सम्भावना  भी  शामिल  है

 Future  rise  in  the  Prices
 *1430,  Shri  बपल्टाप्वराडपरिशामा  Shah:

 Will  the  Minister  of  Finance  he  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Gajendragadkar  Commission
 shared  the  apprehension  of  economists
 that  prices  might  show  a  further  rise
 in  the  next  six  or  eight  months;

 (b)  the  likely  impact  of  price  rise
 on  budget  for  the  year  1967-68:  and
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 (c)  the  steps  taken  by  Government
 to  control  such  a  price  rise?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 ‘try  of  Finance  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)
 ‘Yes,  Sir.  The  Commission  has  shar-
 edi  the  apprehension  of  a  further  rise
 in  prices  unless  effective  action  is
 ‘taken.  The  Commission  has  further
 noted  that  the  process  of  controlling
 prices  would  be  considerably  helped
 if  the  country  is  helped  with  the  nor-
 mal  monsoons.

 (b)  It  is  not  possible  to  calculate
 precisely  the  impact  of  a  price  rise,
 if  it  takes  place,  on  the  Budget,  as
 ‘both  the  receipts  and  expenditure  of
 ‘Government  will  be  affected  in  many
 ways.

 (c)  Supplies  of  high  yielding  seeds,
 fertilizers,  etc,  have  been  and  are
 being  made  available  to  the  farmers
 so  as  to  bring  about  a  large  increase
 in  the  output  of  foogdrains  and  non-
 food  crops.  Imports  of  raw  materials,
 components,  etc,  and  the  industrial
 licensing  policy  have  been  liberalised

 -so  as  to  facilitate  expansion  and  diver-
 sification  of  industrial  output.  The
 pressure  of  demand  is  sought  to  be
 curbed  through  appropriate  fiscal  and
 monetary  restraints.  To  meet  the  im-
 mediate  situation,  selective  regulation
 of  prices  and  distribution  of  commo-

 -dities  is  being  continued.

 Survey  of  Hidro  Power  Resources  of
 Western  Himalayan  Region

 *48l.  Shri  Bal  Raj  Madhok:
 Shri  Jaganrzath  Rao  Joshi:
 Shri  R.  S.  Vidyarthi:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a}  whether  any  comprehensive
 survey  of  the  Hydro  Power  Resources
 of  the  Western  Himalayan  Region
 including  Himachal  Pradesh  and
 Jammu  and  Kashmir  State  has  been
 made;

 (b)  whether  any  special  study  has
 been  undertaken  of  the  water  poten-
 tial  for  small  and  medium  range
 power  projects  in  this  region;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof?
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 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  A  preli-
 minary  survey  of  the  hydro-electric
 potentialities  of  the  Western  Hima-
 layan  Region  comprising  the  areas  of
 Himachal  Pradesh  and  Jammu  _  and
 Kashmir  has  been  carried  out.

 (b)  A  reconnaissance  survey  of
 small  hydro-electric  schemes  in  this
 region  was  carried  out  by  the  Central
 Water  and  Power  Commission  in  2960
 and  96I.

 (c)  The  total  power  potentiality  of
 the  region  has  been  estimated  at  seven
 million  Kw.  at  60  per  cent  load  factor.

 Assistance  for  Execution  of  Major
 Irrigation  Projects

 #1432,  Shri  Eswara  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  special  Central
 assistance  at  present  is  being  given
 to  any  State  for  the  execution  of
 major  irrigation  schemes  which  are
 mainly  meant  for  increasing  rice  pro-
 duction;

 (b)  if  so,  the  schemes  for  which
 assistance  is  being  given  at  present;
 and

 (c)  the  nature  and  extent  of  assist-
 ance  given?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  No
 special  Central  assistance  is  being
 given  to  any  State  for  the  execution
 of  any  major  irrigation  scheme  which
 is  mainly  meant  for  increasing  rice

 However,  700  per  cent
 earmarked  loan  assistance  is  given  to
 the  following  major  irrigation  and
 multi-purpose  projects:

 i.  Bhakra  Nangal.
 Chambal.
 Beas.
 Rajasthan  Canal.
 Wirakud,
 Kosi.
 Gandak.
 D.V.C.
 Nagarjunasagar. OM

 AAA

 YH
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 National  and  Grindlays  Bank
 *1433,  Shri  Chittaranjan  Roy:

 Shri  Tridib  Kumar
 Chaudhuri:

 Shri  B.  K.  Daschowdhury:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  E.  K.  Nayanar:
 Shri  K.  Haldar:
 Shri  K.  Ramani:
 Shri  Raghuvir  Singh

 Shastri:  '
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the

 National  and  Grindlays  Bank  in  India
 is  contemplating  to  act  as  a  special
 Issuing  House  to  underwrite  and
 advis®  on  the  issuance  of  shares;

 (b,  whether  it  is  also  a  fact  that
 they  are  contemplating  to  act  as  gua-
 rantee  of  Indian  export;

 (c)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  the
 National  and  Grindlays  Bank  in  this
 regard;  and

 (d)  if  so,  the  reactions  of  Govern-
 ment  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  K.  C.  Pant):  (a),
 (c)  and  (d).  Yes,  Sir.  Government  have
 recently  received  a  communication
 on  this  subject  from  the  National  and
 Grindlays  Bank  and  the  matter  is
 under  examination.

 (b)  Government  is  not  aware  of
 any  specific  proposal  to  this  effect.

 Banking  facilities  to  Traders
 #1434,  Shri  G.  S.  Mishra;

 Shri  Nitiraj  Singh
 Chaudhary:

 Will  the  Minister  of  Fimance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  freezed  all  trade  faci-
 lities  to  traders  through  banks;

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof;
 tc)  whether  it  has  led  to  the  bring-

 ing  down  the  black-market  on  com-
 modities  like  vehicles;
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 (d)  whether  this  freezing  of  facili-
 ties  to  traders  is  also  affecting  our
 industries  and  their  production;

 (e)  whether  the  present  slump  in.
 the  market  has  threatened  many  indus-
 tries  with  closure  and  many  of  them
 have  already  begun  to  retrench  their
 employees;

 (f)  whether  the  unaccounted  money
 would  enter  the  market  and  if  so,
 what  is  Government’s  assessment
 and

 (g)  the  measures  Government  are
 taking  to  prevent  the  loss  in  produc-
 tion?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  K.  0,  Pant):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 (e)  The  present  slackness  in  indus-
 trial  production  has  mainly  affected
 some  of  the  industries  producing
 capital  goods  and  ancillary  products.
 As  a  result  employment  has  also
 been  adversely  affected  in  these  indus-
 tries.

 (f)  Unaccounted  money  is  unlikely
 to  enter  the  market  in  the  present
 recessionary  conditions.

 (g)  Government  has  alreay  liberal-
 ised  the  import  and  industrial  licen-
 sing  policies  so  as  to  facilitate  expan-
 sion  and  diversification  of  production
 by  the  industries.  Exports  are  being
 encouraged  so  as  to  ensure  that  pro-
 duction  is  not  unduly  affected  as  a
 result  of  sluggish  home  demand.
 Government  has  also  recently  an-
 nounced  certain  measures  to  stimulate
 higher  production  in  industries  affect-
 ed  by  lack  of  demand.  These  include
 expediting  the  placing  of  orders  for
 public  sector  requirements  next  year
 for  items  like  railway  equipment,  pre-
 paration  of  programmes  on  the  basis
 of  which  the  textile  industry  can
 place  substantial  orders  quickly  on
 the  textile  manufacturers,  review  of
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 financial  arrangements  for  the  placing
 of  orders  for  capital  goods  and  also
 for  the  export  of  metallurgical  and
 engineering  products,  etc.

 Pay  Strike  by  Central  Government
 Employees

 91435.  Shri  P.  Gopalan:

 Will  the  Minister  of
 ‘pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government
 ‘employees  observed  pay  strike  on  the
 ‘Ist  July,  1967,  all  over  the  country;

 (b)  the  total  number  of  employees
 participating  in  the  pay-strike;

 (c)  the  causes  thereof;  and

 (d)  the  steps  taken  by  Government
 to  meet  the  demand  of  the  emplo-
 syees?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  K.  C,  Pant):  (a)
 and  (c).  Some  employees  did  not  re-
 ceive  their  pay  on  the  pay  day  of  this
 month  in  protest  against  the  recom-
 mendations  of  the  D.A.  Commission,

 (b)  The  excat  number  of  such  em-
 ‘ployees  is  not  readily  ascertainable,

 (d)  The  Report  of  the  D.A.  Com-
 ‘mission  is  under  consideration  of
 Government.

 Fereign  Investment

 *1436.  Shri  M.  L.  Sondhl:
 Shri  T.  P.  Shah:
 Shri  Brij  Bhushan  Lal:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  signifi-
 want  repatriation  of  capital  in  some  of
 the  industries  in  which  the  foreign
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 investment  has  been  made  and  whieh
 earned  substantial  forelgn  exchange;
 and

 (b)  whether  steps  are  being  taken
 to  fill  the  gap  by  encouraging  Indian
 entrepreneurs?

 :  (a)  and  (b).  A  statement  of
 outstanding  foreign  investments  at  the
 end  of  the  years  94i  to  966  and  the
 repatriation  of  foreign  capital  during
 those  years,  is  Jaid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placeg  in  Library.  See  No.
 LY-223/67).

 It  will  be  seen  from  the  above  state-
 ment  that  while  the  foreign  investment
 has  been  continuously  showing  an  up-
 ward  trend  the  repatriation  of  capital
 during  these  years  has  been  insignifi-
 cant.

 Floods  in  Assam

 71437,  Shri  Hem  Barua:
 Shri  Atam  Das:
 Shri  Y.  Ss.  Kushwah:
 Shri  Raghuvir  Shastri:
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri:
 Shri  Ram  Avtar  Sharma:
 Dr.  Surya  Prakash  Parl:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  dimensions  of  present  floods
 sweeping  over  Assam  at  a  menacing
 tate;

 (b)  the  amount  spent  by  the  State
 Government  in  relief  measures  in  the
 years  1964-65,  1965-66  and  proposed  to
 be  spent  during  the  current  year  and
 the  share  of  the  Central  Government
 thereto;  and

 (c)  the  other  relief  méasures  taken
 by  Government  so  far?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr,  EK.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  A  state
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the  House
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-224/

 67)
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 Percentage  of  area  irrigated  in  States

 *1438,  Shri  Nitiraj  Singh

 Shri  ¥.  5.  Kushwak:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  area  irrigated
 in  each  State  by  Government  sources
 and  Private  sources;  and

 (b)  the  reasons  for  this  disparity?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr.  E.  L.  Bao):  (a)  A  statement  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Plac-
 ed  in  Library.  See  No.  LT-225/67].

 (b)  Topography,  Rainfall,  possibility
 of  irrigation  and  priority  allocated  by
 respective  States  for.  investment  on
 irrigation  are  the  principal  reasons,

 Annuity  Policies  Granted  to
 Foreigners’

 *1439,  Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  EK.  Eamani:
 Shri  Mohammad  Ismail:
 Shri  P.  P.  Esthose:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  tota]  value  ot
 annuity  policies  granted  to  foreigners
 during  the  last  ten  years;

 (b)  how  many  of  them  have  left
 India  for  good:

 (९)  whether  the  policy  of  decentrali-
 gation  as  indicated  tn  Chairman's  re
 port  of  959  is  being  followed;

 (d)  whether  general  recruitment  of
 staff  has  been  stopped/curtailed;  and

 (e)  if  so,  the  reasons  therefor?
 ‘he  Minister  of  State  tn  the  Ministry

 of  Finance  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)  and
 (b).  ‘The  information  is  not  readily
 available.
 fe)  Veo,  Sir:

 (a)  No,  Sir,
 ce)  Does  not  arise.
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 Tax  Liabilities  of  Shri  Biju  Patnatk

 "1440,  Shri  Surendranath  Dwivedy:
 Shri  Hem  Baraa:
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:

 है प

 Raj  Madhok:
 Shri  Charan:

 Rabi  Ray:
 George  Fernandes;

 Shri  Ram  Sewak  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  all  cases  regarding
 income-tax,  customs  including  Kalinga
 Trusts  Ltd.  and  search  of  Hundis  in
 Calcutta  pending  against  Shri  Biju
 Patnaik,  former  Chief  Minister  of
 Orissa  have  been  fully  investigated  and
 completion  report  received;

 (b)  the  total  amount  of  income-tax
 assessed  on  him  and  the  Companies
 with  which  he  is  connected  and  the
 about  realised  so  far;

 (ec)  the  total  amount  In  arrears  and
 since  when  these  arrears  have  ac-
 cumulated;

 (d)  the  total  of  penalty  imposed  on
 Shri  Patnaik  for  not  disclosing  all
 sources  of  income  to  the  Income-tax
 authorities;

 (e)  whether  he  has  paid  up  the  full.
 amount  against  which  he  has  prefer-
 red  appeal  and  got  stay  in  the  Cal-
 cutta  High  Court;  and

 (tf)  when  these  cases  were  filed  and
 whether  Government  have  taken  any
 steps  in  the  court  to  get  the  orders
 vacated?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  B.  0.  Pant):  (a)
 There  is  no  case  pending  against  Shri
 Patnaik  on  the  Customs  side.  On  the
 income-tax,  side,  the  investigations.
 have  been  completed

 (b)  Total  income-tax  from  assess-
 ment  year  1957-58  onwards  levied  80
 far  on  the  group  is  Rs.  1,11,98,78T  of

 realised: whieh  Rs.  “19,59,240  hes  been:
 ण  far.  a
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 (९)  Total  arrears  of  tax  outstanding
 is  Rs.  92,34,547.  These  are  outstand-
 ing  as  indicated  below:—

 Since  May,  965  Rs,  154,000
 Since  January,  966  Rs.  12,037,
 Since  May,  986  Rs.  23,47,282
 Since  May,  967  Rs.  67,21,230
 (d)  The  penalty  proceedings  which

 were  initiated  have  not  been  complet-
 ed  because  of  the  order  of  the  High
 Court.

 (९)  No  ,Sir.  The  entire  tax  demand
 due  in  the  personal  case  of  Shri  Patnaik
 has  been  stayed  by  the  order  of  the
 High  Court  itself.

 (f)  Writ  petitions  against  the  assess-
 ments  made  in  March  967  were  filed
 in  the  High  Court  immediately  there-
 after.  Government  have  already  filed
 applications  for  vacating  the  stay
 orders.

 Film  Acter  Invovied  in  Foreign
 Exchange  Cases

 6864.  Shri  C.  Chittybabu:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  famous
 South  Indian  filem  actor  got  involved
 in  foreign  exchange  cases;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  he  pro-
 duced  a  film  named  ‘Akkarai  Seemai-
 yeelai’  in  a  foreign  country;

 (c)  if  so,  whether  the  film  has  been
 seized  by  Government  and  investiga-
 tions  in  the  matter  are  going  on;  and

 (d)  if  so,  result  of  the  investigations?
 The  Deputy  Prime  Minister  and  Min-

 ister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desal):
 (a)  te  (d).  Presumably  the  reference
 is  to  Shri  8.  Krishnaswamy  a  film  actor
 who  produced  the  film  “Akkarai  See-
 maiyeelai”.  Several  shots  im  this  film
 were  taken  in  France,  England,  Ame
 tica  and  Singapore.  Shri  Krishaa-
 swamy  was  found  to  have  contravened
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 was  adjudicated  by  the  Director  of
 Enforcement  in  December  1964,  and  a
 penalty  of  Rs.  10,000,  imposed  on  him.
 The  film  was  not  seized  by  the  Gov-
 ernment.

 Central  Government  Employees  In
 Pallavaram

 6865.  Shri  C.  Chittybabu;  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Central  Government  Employees  stay-
 ing  at  Pallavaram  which  is  24  Kilome-
 tres  from  Madras  and  Avadi  which  is
 35  Kilometres  from  Madras  are  not
 getting  all  aliwances  permissible  to  ‘A’
 Class  cities;  and

 (b)  if  so,  why  the  Central  Govern-
 ment  employees  at  Tambaram  which  is
 only  29  Kilometres  from  Madras  city
 and  where  the  market  prices  of  articles
 are  the  same  as  for  any  of  the  places
 referred  to  in  part  (a)  of  the  question
 above,  do  not  get  the  same  amount  of
 allowances?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Min-
 ister  of  Fimance  (Shri  Morarfi  Desai):
 (a)  Tht  Central  Government  servants.
 posted  at  Pallavaram  and  Avadi  are
 eligible  for  House  Rent  and  Compensa-
 tory  (City)  allowances  as  admissible
 in  Madras,  an  ‘A’  class  city.

 (b)  Tambaram  is  a  separate  Muni-
 cipality  and  is  not  contiguous  to  the
 limits  of  the  Madras  Municipal  Corpe-
 ration.  Hence  Central  Government
 servants  posted  and  living  in  Tambaram
 are  not  eligible  for  thes¢  allowances  at
 Madras  rates.  However,  Central  Gov-
 ernment  servants  posted  in  Tambaram
 are  eligible  to  draw  House  Rent  and
 Compensatory  (City)  Allowances  as-
 admissible  in  Madras  if  they  reside
 within  the  municipal  Hmfts  of  Madras
 or  amd  suburban  municipality  /notified
 area/cantonment  and  other  areas  which
 have  been  treated  as  part  of  Madras
 for  this  purpose.

 fitted  to  Compensatory  and  House  Reat
 allowances  at  Madras  ह...
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 Tribal  Blocks  in  Gujarat  State
 6866.  Shri  Narendra  Singh  Mahida:

 “Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  tribal  blocks  at
 .present  in  Gujarat  State;

 (b)  the  number  of  such  blocks  pro-
 posed  to  be  opened  in  that  State  during
 1967-68;  and

 (९)  the  number  of  such  blcks  to  be
 ‘opened  in  Panch  Mahal,  Baroda  and
 Broach  Districts  (Gujarat)  during  the
 «above  period?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ~ment:  of  Social  Welfare  (Shrimati  Phul-
 atenu  Guha):  (a)  53.

 (b)  Nil.
 (०)  Does  not  arise.

 Seismic  Surveys  in  Gujarat

 6867.  Shri  Narendra  Singh  Mahida:
 “Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  seismic  surveys
 have  been  conducted  in  Gujarat  re-
 «ently;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 ‘try  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of
 Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  Yes,  Sir,  as  8
 continuation  of  the  work  that  has  been
 done  during  the  last  0  years  or  so.

 (b)  Some  anticlinal  structures  and
 faults,  which  are  of  interest  in  connec-
 -tion  with  oi]  and  natural  gas  prospects,
 were  discovered  following  the  work

 ‘done  during  the  1966-67  field  season.

 Assistance  to  Gujarat  State  for  Power
 6868.  Shri  Narendra  Singh  Mahida:

 “Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 “Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  assistance
 ‘given  by  Gevernment  to  the  Gujarat
 “Government  so  far  for  making  avail-
 able  power  for  elecfrification  and

 operating  pumping  sets  in  rural  areas
 of  the  State;  =
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 (9)  the  number  of  villages  electri-
 fied;  and

 (c)  the  number  of  pumping  sets  for
 which  power  was  made  available  with
 the  help  of  the  Central  assistance?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  The
 Gujarat  Stafe  came  into  existence  cn
 ‘1-6-1960.  The  total  Central  loan
 assistance  given  to  the  Government  of
 Gujarat  from  that  date  up  the  end
 of  March,  967  for  these  programmes
 was  Rs.  890.75  lakhs.

 (b)  and  (c).  No  separate  account
 is  maintained  by  the  State  Govern-
 ments/State  Electricity  Boards  in  re
 gard  to  villages  electrified/pumpsets
 energised  exclusively  with  the  Central
 assistance  made  available  to  them.
 However,  the  number  of  villages/
 pumpsets  that  were  electrified  /energis- ed  in  Gujarat  as  on  81-3-1967  were:—

 Villages  electrified—2320
 Pumpsets  energised—28.75

 Family  Planning  Clinics  in  Gujarat
 State

 6869.  Shri  Narendra  Singh  Mahida:
 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  family  planning
 clinics  functioning  at  oresent  in  Guja-
 rate  both  in  rural  and  urban  areas;
 and

 (b)  the  number  of  clinics  proposed
 to  be  opened  in  that  State  during
 1967-68.

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  Ss.  Chandrasekhar):  ‘(a)
 67i.

 (b)  20.

 Goldsmiths  of  Gujarat
 6370.  Shri  Narendra  Singh  Mahida:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  amount  sanctioned  by  Gov-
 ernment  to  give  relief  to  the  gold-
 smiths  of  Gujarat  for  the  curres
 year;  and
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 (b)  the  number  of  goldsmiths  in
 -Gujarat  who  have  been  given  the  re
 lief  so  far?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  The  requirements  for
 funds  received  from  the  Government

 -of  Gujarat  have  been  met  in  full  and
 a  total  sum  of  Rs.  .50  crores  has
 been  advanced  during  the  previous
 years.  No  demand  for  funds  was  re-
 -ceived  from  that  Government  during
 the  current  year.  The  occasion  for
 sanctioning  any  further  amount  during
 the  current  year  did  not,  therefore,
 arise.

 (b)  About  Rs.  .43  crores  have  been
 -disbursed  by  Gujarat  Government  to
 9,666  goldsmiths  as  loans.  2,510  gold-
 smiths  have  been  given  other  assist-

 vance,  like  alternative  employment  etc.
 Educational  assistance  and  technical
 training  facilities  have  been  given  to
 (18,474  goldsmiths  and  their  children.

 महाराष्ट्र  में  जपत  विकित्सा  केन्द्र

 687l.  at  देवराव  पाटिल  :  “क्या
 स्वाष्य्य  एवं  पॉश्व/र  नियोजन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  महाराष्ट्र  में  1966-67  के
 दौरान  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र  खोलने  के
 लिये  महाराष्ट्र  सरकार  के  लिये  कितनी  राशि
 नियत  की  गई  है  |

 (ख)  अझब  तक  इस  कार्य  पर  कितनी
 “राशि  खर्च  की  जा  चुकी  ४

 (7)  महाराष्ट्र  राज्य  में  झब  तक  ऐसे
 कितने  चिकित्सा  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  शौर
 कितने  और  खोले  जाने  का  असस्‍्ताव  है;

 “झौर

 .._(घ)  क्या  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है
 कि  i967-68  में  यवतमान  के  बिकास  जंड
 “में  एक  प्रँथमिक  चिकित्सा  केन्द्र  खोला  जाय  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परियार  नियोजन  अंथी
 ‘ate  श्रीपति क्का  कलर):  (क)  भौर  (शव)
 ‘ides  (Ai)  LSB—3.
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 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  सहित  विभिन्‍न
 स्वास्थ्य  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये
 महाराष्ट्र  सरकार  को  966-67  नें  140.
 38  लाख  रुपये  का  कुल  अनुदान  दिया  गया  1
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  पर  अलग  से  महा-
 राष्ट्र  सरकार  ने  कितना  खर्च  किया  झथवा
 इसके  लिये  उन्हें  कितनी  राशि  सैहायता  के  रूप
 में  मंजूर  की  गई,  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है
 क्योंकि  प्रचलित  पद्धति  के  अनुसार  राज्य  सर-
 कारों  को  सहायता  योजनावार  नहीं  अपित्‌  सब
 योजनाओं  के  लिये  एक  मुश्त  दी  जाती  है  1

 (ग)  महाराष्ट्र  में  अभी  तक  377
 प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  ।
 इस  समय  केवल  शोलापुर  जिले  के  कर्मला
 ब्लाक  में  एक  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  बोलने  के
 प्रस्ताव  पर  राज्य  सरका र  विचा र  कर  रही  है

 (घ)  1967-68  में  'यफ्तमाल  जिले
 में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्र  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है।  यवतमाल  जिले  में
 4  ब्लाक  हैं  तथा  खत  सब  में  एक  एक  प्राथ-

 मिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  है  ।

 Leprosy  Hospital  in  Himachal  Pradesh
 6872.  Shri  Virbhadra  Singh:  Will

 the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  gave  any
 grant  for  the  purchase  or  ccenstruction
 of  a  building  for  Leprosy  Hospital  in
 Himachal  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  amount  given  and
 whether  it  has  been  utilised  by  the
 Himachal  Pradesh  Government  for
 the  purchase  of  a  property  known  as
 ित  Mahal  for  the  purpose:

 (c)  the  use  for  which  the  building
 80  purchased  is  being  put  to  at  present;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the
 leprosy  hospital  at  Mashobra  is  still
 being  housed  in  an  old  dilapidated
 building  situated  in  the  heart  of  the
 bazar;  and

 fe)  the  reason  why  the  heepital  is
 not  belfg  ‘shifted  to  the  building  pur-

 “Chase  Yor  the  purpdse?
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 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandrasekhar):  (a)
 No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  property  known  as  Pari
 Mahal  was  purchased  py  the  Govern-
 ment  of  Himachal  Pradesh  out  of
 their  own  funds  and  is  being  used  as
 a  Hostel  for  the  male  students  of  the
 Medical  College,  Simla.

 (dy  The  Leprosy  Hospital  at  Masho-
 bra  is  housed  in  a  building  situated
 in  the  town.  This  building  is  in  a
 satisfactory  condition.

 (९)  There  is  a  proposal  to  shift  the
 Leprosy  Hospital  to  some  suitable
 place  other  than  Pari  Mahal.

 Money  spent  by  L.L-C.  on  Advertise-
 ments  in  Newspapers

 6873.  Shri  Baburao  Patel:  Will  the
 Minister  of  Fimamce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  spent  by  the  Life
 Insurance  Corporation  in  the  year
 1966-67  in  advertising  in  newspapers
 and  periodicals;

 (b)  the  names  of  papers  and  periodi-
 cals  and  the  amount  of  advertising
 given  to  each  in  the  year  ¢66-67;  and

 (c)  the  criteria  by  which  the  papers
 and  periodicals  are  selected?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Rs.  8,97,696.92.

 (b)  A  statement  is  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-226/67].

 (c)  The  criteria  by  which  the  papers
 and  periodicals  are  selected  are  (i)
 circulation,  (ii)  penetration  to  interior
 areas,  (iii)  readership  classification
 and  (iv)  efficacy  for  Ilfe  insurance
 propaganda.
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 Population  of  Scheduled  Castes  People
 in  Mysore  State

 6874.  Shri  Siddayya:  Will  the  Minis-
 ter  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  population  of  each  of  the
 castes  included  in  the  List  of  Sche-
 duled  Castes  of  Mysore  State  accord-
 ing  to  95l  and  96i  Census;

 (b)  whether  persons  belunging  to
 the  Scheduled  Castes  have  embraced
 Buddhism,  Christianity  cr  Islam  from
 95l  upto  96l  in  Mysore  State;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  State  in  the  Depart-

 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):  (a)  A  statement  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-227/

 67.]
 (b)  and  (c).  Such  information  can-

 not  be  collected  by  a  secular  Govern-
 ment.

 Central  Social  Welfare  Board
 6875.  Shri  Siddayya:  Will  the  [inis-

 ter  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 State:

 (a)  the  total  amount  sanctioned  to
 the  Central  Social  Welfare  Board
 during  the  year  1966-07;

 (b)  the  different  schemes  formulat-
 ed  by  the  Board;

 (c)  the  benefit  which  accrued  to  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tri-
 bes  from  the  Board  during  the  year
 ‘1966-67;

 (a)  whether  any  amount  was  set
 apart  for  their  benefit;

 (e)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  State  in  the  Depart-

 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):  (a)  A  sum  of  Rs.
 1,73,30,920/-  was  vanctioned  to  the
 Central  Social  Welfare  Board  during
 ‘1966-67;

 (b)  No  new  schemes  as  such  were
 formulated  during  1966-67  but  the
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 schemes  in  operation  during  the  Third
 Five  Year  Plan  have  been  continued;

 (९)  37  persons  belonging  to  the
 Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  re-
 celved  training  of  Tribal  Welfare
 Organisers  in  the  two  Training  Cen
 tres  at  Dumka  (Bihar)  and  Jhalod
 (Gujarat).  Besides  this,  members  of
 the  Scheduled  Castes/Tribes,  whose
 number  is  unassessable,  benefited  from
 other  general  programmes  of  the
 Board  also;

 (d)  Yes  Sir;

 (e)  A  sum  of  Rs.  30,920/-  was  set
 apart  for  the  training  of  Tribal  Wel-
 fare  Organisers;  and

 (f)  Does  not  arise.

 गांवों  तथा  लगरों  में  बिजलो  लगाने  के  लिए
 महाराष्ट्र  को  वित्तीय  सहायता

 6876.  शो  वेवराव  पाटिल  :  क्‍या
 सिव!ई  ओर  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  राज्य  में  ग्रामीग  तथा  शहरी  क्षेत्रों
 में  बिजली  लगाने  के  लिये  केद्रीय  सरकार  का
 विचार  चौयो  पंचवर्जीय  योजना  के  दौरान
 महाराष्ट्र  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने
 का  है;

 (ख)  गांवों  तथा  शहरों  में  बिजली
 लगाने  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है;
 और

 (ग)  ड्त  निर्धारित  लक्ष्य  के  ग्रन्त्गंत
 कितने  गांवों  में  बिजली  लगाये  जौ  पी  सम्भा-
 बना  है  ?

 सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  (डाण  कु०
 ल०  राब)  :  (क)  से  (ग).  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  को  अभी  प्नन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  t
 चौथी  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पश्चात्‌
 ही  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  और  प्राप्त  किये
 जाने  वाले  लथ्यों  का  पता  लगेगा  |
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 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा
 स्वच्छुता  योजना

 6877.  श्री  वेबराव  पाटिल  :  क्‍या
 स्वास्थ्य एवं  परिवार  नियं.जन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  १

 (क)  राज्य  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों
 में  राष्ट्रीय  जल  सम्भरण  तथा  स्वच्छता
 योजना  लागू  करने  के  लिये  महा  राष्ट्र  को तीसरी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  ने  कितनी
 त्तथा  कैसी  सहायता  दी;

 (ख)  किन-किन  शहरों  तथा  गांवों  में
 यह  योजना  लागू  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही
 है;  और

 (ग)  यवतमाल  शहर  के  लिये  राष्ट्रीय
 ज्ल  सम्भरण  योजना  के  प्रन्तर्गत  कितनी  तथा
 कैसी  सहायता  दी  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री

 (डा०श्रोपति  चन्द्र  शखर)  :  (क)  राष्ट्रीय
 जल  पूत्ति  एवं  सफाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 तीसरी  योजनावधि  में  राज्य  सरकारों  को
 शहरी  योजनाभों  के  लिये  सौ  प्रतिशत  तक  ऋण
 के  रूप  में  तथा  ग्राम  योजनाओं  के  लिये  50
 प्रतिशत  तक॑  सहाय्यानुदान  के  रूप  में  केन्द्रीय
 सहायता  दी  गई  ny  इस  अवधि  में  केन्द्रीय  सरकार
 ने  महा  राष्ट्र सरकार  को  कुल  661.  66  लाख
 रुपये  ऋण  के  रूप  में  तथा  45.  24  लाख  रुपये

 ग्रनुदानों  फे  रूप  में  दिये  ।

 (ख)  और  (ग).  अपेक्षित  सूचना  राज्य
 सरकार  से  एकज्न  की  जा  रही  है  और  प्राप्त
 होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  1

 महाराष्ट्र  को  वित्तीय  सहायता

 6878.  शौ  बेवराव  पाटिल  :  क्‍या  वित्त
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  महाराष्ट्र  राज्य  में  पंचवर्षीय
 योजनाओों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  महा-



 15041  Written  Answers

 राष्ट्र  राज्य  को  अब  तक॑  योजनावार  कुल
 कितनों  घितोीय  सहायता,  ऋण  तथा  राज-
 सहायता  दी  गई  है;  और

 (ख)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उस
 राज्य  को  कितनी  सहायता  देने  का  विचार
 है?

 प  प्रवान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  (थी
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  महाराष्ट्र  राज्य
 को  प्रथम  द्वितीप और  तृतीय  योजनाप्रों  के  लिये
 कऋग  तथा  राज-सहायता  के  रूप  में  कुल  48  00
 करोड़  झपये,  74.00  करोड़  रुपये  तथा
 66.20  करोड़  रुपये  की  रकमें  वित्तीय

 सदायता  के  रूप  में  स्वीकृत  को  गई  थीं  ny

 (ख)  चतुर्थ  योजना  के  लिये  केन्द्रीय
 सहायता  की  ग्रभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया
 है।  तथापि  i966-67  के  वर्ष  के  लिये
 25.50  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता
 नियत  को  गई  थो  और  वर्ष  967-68  के
 लिये  33.  00  करोड़  रुपये  की  रकम  मंजूर
 कर  लो  गई  है  1

 Coaching  Centres  for  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes

 6879.  Shri  Siddayya:  Will  the  Minis-
 ter  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  mames  of  States  and
 Union  Territories  which  have  set
 up  special  training  centres  for  coa-
 ching  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  candidates  to
 make  them  suitable  to  join  Govern-
 ment  service;

 (b)  the  category  of  posts  for
 which  training  is  given  to  them;
 and

 (c)  whether  any  Central  assis-
 tance  is  given  to  such  centres?

 The  Minister  of  State  in  the  De.
 Partment  of  Secial  Welfare  (Dr.  Smt.
 Phuirenu  Gulra):  (a)  to  (c).  Two  Pre-
 examination  Training  Centres  coach:
 ing  for  the  LAS,  LP.S.  and  other
 Ceatral  Services  competitive  exami.
 nation  held  by  the  Public  Ser

 Commission,  have  been  estabil-
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 mhed,  one  in  Uttar  Pradesh  (Allaha-
 bad)  and  the  other  at  Madras.  ‘These
 Centres  are  operating  with  100% Central  assistance.

 Three  similar  Training  Centres
 sponsored  by  the  State  Government
 are  functioning  in  the  State  of  Kerala;
 approximately  50%  of  the  seats  avai-
 lable  af  these  Centres  are  reserved
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.  The  Government  iof  Maha-
 rashtra  are  also  affording  similar  coa-
 ching  facilities  through  Universities.

 The  Government  of  Madras  are
 operating  three  experimental  centres
 exclusively  for  the  Scheduled  Castes/
 Tribes  candidates  who  wish  te  appear
 for  competitive  examinations  conduct-
 ed  by  the  State  Public  Service  Com-
 mission.

 The  Government  of  Rajasthan  and
 Bihar  propose  to  set  up  coaching  cen-
 tres  during  the  Fourth  Plan  period.

 Post-Matric  Scholarships  to  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Mysore

 6880.  Shri  Siddayya:  Will  the  Minis-
 ter  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  applications  re-
 ceived  from  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  in  Mysore  State  for
 the  award  of  post-matric  scholarships
 in  the  year  1966-67;

 (b)  how  many  were  awarded  scho
 larships  and  how  many  applications
 were  pending  on  the  3lst  March,
 ‘1967;  and

 (९)  the  total  amount  paid  towarda
 scholarships  to  the  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  during  the  year
 1966-677

 The  Minister  of  State  in  the  Denart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):

 (a)  Scheduled  Castes  4459
 Tribes  4  go
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 (b)  The  number  of  scholarships
 awarded:—

 Scheduled  Castes  406
 Scheculed  Tribes  68

 Total  :  4084

 The  information  about  sending  ap-
 plications  on  3I-3-967  is  not  readily
 available.

 Rs.  21.76  lakhs
 0.43  lakh:

 (c)  Scheduled  Castes
 Scheduled  Tribes  Rs.

 Total  :  Rs.  22.9  lakhs

 Harljan  Welfare  Advisory  Board,
 Dethi

 688l.  Shri  Siddayya:  Will  the  Minis-
 ter  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  many  times  the  Harijan
 Welfare  Advisory  Board  in  the  Union
 Territory  of  Delhi  met  in  the  year
 ‘1964-65,  1965-66  and  1966-67;

 (b>  the  recommendations  made  by
 the  Board  during  these  years;  and

 (c)  the  steps  taken  to  implement
 them?

 ite  Minister  of  State  in  the  Depart-
 meat  of  Soelal  Welfare  (Shrimati
 ttulreou  Guha):

 (a)  1964-65  6  Times.
 1965-66  5  Times.
 1966-6  7  3  Time  s.

 by)  and  (c).  Board  recommerida-
 tions  made  by  the  Board  and  the
 action  taken  thereon  are  incicated  in
 the  Annexure  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placeg  in  Library.  See
 No.  LT-228/67.]

 Creation  of  New  Posts

 6882.  Shri  Virendrakumar  Shah:
 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  one  of  the  findings
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 of  the  Gajendragadkar  Commission,
 that,  in  spite  of  Government's  declar-
 ed  objective  of  discouraging  the
 creation  of  new  posts,  the  number  of
 empleyees  in  almost  all  categories  has
 been  increasing  from  year  to  year;

 (b)  the  reasons  for  the  complete
 contradiction  between  the  declared
 objectives  and  the  actual  implementa-
 tion;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government
 to  eliminate  the  anomalous  position
 and  stop  the  unwanted  growth  of
 bureaucracy?.

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morariji
 Desai):  (a)  This  was  not  a  finding  of
 the  Commission,  but  one  of  the  sug-
 gestions  made  before  them,  on  the
 merits  of  which  they  expressed  no
 opinion.

 (b)  The  increase  in  strength  was
 mainly  the  result  of  increase  in  the
 pace  of  activities  in  vital  sectors  like
 Railways,  Border  Security,  Defence
 and  developmental  schemes.

 (c)  A  ban  was  imposed  during
 1963-66  on  creation  of  new  posts  not
 connected  with  Plan  or  Security
 needs;  the  budget  provision  for  salary
 of  staff  for  the  years  1066-67  and
 1967-68  was  tightened  up  restricting
 the  scope  for  creation  of  non-essential
 posts;  and  currently  a  ban  has  been
 imposed  on  the  filling  of  vacant  posts until  a  reduction  of  3%  is  securetl  In
 the  sanctioned  strength  under  each
 category  of  staff.  In  addition,  work
 measurement  studies  of  offices  are  con-
 ducted  by  the  Staff  Inspection  Unit  of
 the  Ministry  of  Finance  and  surplus
 staff  is  located.  Attempts  are  also
 made  by  the  Department  of  Adminis-
 trative  Reforms  to  effect  reforms  and
 improvements  in  metheds  of  work,
 resulting  In  economies  of  staff.  The
 recommendations  of  the  Administra-
 tive  Reforms  Commission  are  also
 awaited  in  this  connection.
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 बड़े  नगरों  8  जन्दो  बस्तियों  के  निवासों

 6883.  श्यो क०  मिण  भबुकर  :
 श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  निर्माण,  श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रों  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  दिल्लो,  कलकत्ता,  बम्बई,  मद्रात
 और  कानपुर  को  गन्‍्दं  बस्तियों  में  रहने  वाले
 लोगों  को  संख्या  कितनी  है  ;

 (ख)  क्या  सरकार  का  ध्यान  बड़े
 नगरों  में  ऐसे  ान्दे  तथा  अस्वास्थ्यकर  गन्दी
 बस्ती  क्षेत्रों  को  ओर  दिलाया  गया  है  जहां
 सभी  परिवारों  को  ह्य्म  पाइयों,  सूबे  पुलों
 तथा  बड़े  मकानों  के  छम्जों  के  नोबे  रहना
 पड़ता  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इन  गन्दों  बस्तियों
 में  रहने  वाले  लोगों  को  दशा  सुधारने  के
 लिये  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कार्यवाहो
 करने  का  विचार  है?

 निर्माण,  आवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में
 उपमंत्रो  (६. इ  इकबाल  सिह)  :  (क)  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  |

 (ख)  यह  ठोक  है  कि  भारत  के  बड़े
 नगरों  में  गंदी  बस्तियां  हैं  ।

 (ग)  गन्दी  बस्तियों  की  सफ़ाई  तथा

 सुधार  के  लिए  सरकार  एक  योजना  बना
 चुकी  है,  जिसके  अन्तर्गत  मकान  की  अ्रनु-
 मोदित  लागत  और  सुधार  का  87}
 प्रतिशत-50  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  तथा

 ‘374  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप  में,  केन्द्रीय
 वित्तीय  सहायता  दो  जाती  है  ।  इस  योजना
 के  अन्तगंत  शब  तक  29  करोड़  रुपया
 खर्च  हुआ  है  और  58,500  मकान  बन  चुके
 हैं  ।  यह  योजना  चौथी  योजना  की  अवधि
 में .  जारी  रहेगी  और  इस  पर  58  करोड़
 रुपये  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है।  यह  एक
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 जटिल  समस्या  है  तथा  इसे  बिल्कुल  समाप्त
 करने  में  बड़ा  समय  लगेगा  t

 सरकारो  ज्यार्रों  में  इत्पात  का  प्रयोग

 6884.  श्रो  कॉ  मि०  मबुकर  :
 थो  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  निर्माण,  झावाप्त  तया  पूरति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्न्नो,
 कलकत्ता  और  अन्य  नगरों  में  सरकारों
 इमारतों  के  निर्माण  में  बड़ो  मात्रा  में  इस्पात
 का  प्रयोग  किया  जाता  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  आकिटेक्टों  से
 (वास्तुशास्त्रिषों)  से  इस  बारे  में  परामर्श

 किया  है  कि  कम  मात्रा  में  इस्पात  का  प्रयोग
 करके  अधिक  टिकाऊ  इमारतें  किस  प्रकार
 बनाई  जा  सकती  हैं  ;

 (ग)  क्या  सरकार  का  विचार  इमा  रतों
 के  निर्माण  में  आधुनिक  मशीनों  का  अधिक
 प्रयोग  करने  का  है,  जिमते  श्रम  उत्पादिकता
 भी  बढ़  जाये;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है  ?

 निर्माण,  '्रावास  तथा  पूति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  धी  इकबाल  सिह)  :  (क)  झौर
 (ख).  झाधुतिक  निर्माण  में  इस्पात  का  बड़ा

 व्यापक  उपयोग  किया  जाता  है  1  निर्माण
 में  मज़बती  तथा  टिकाऊपन  में  कमी  आाये
 बगैर  ग्राई०  एस०ग्राई०  के  नमने  के  आधार
 पर  सस्ती  डिज़ाइन  को  उपलब्धि  के  लिए
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  वास्तुक
 तथ।  इन्जी  नियर  निर्माण-पद्धतियों  के  अध्ययन
 में  सतत  संलग्न  रहते  हैं  ।

 (ग)  और  (4).  जो  हां  i  प्रस्ताव
 पहले  ही  से  परीक्षाधीन  है  ।
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 Palai  Central  Bank
 *6885.,  Shri  P.  Viswambharan:

 Shri  Mangalathumadom:
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  rate  of  dividend  so  far  paid
 to  the  depositors  of  the  Palai  Central
 Bank  which  is  under  liquidation;  and

 (b)  whether  Government  expect  to
 declare  any  more  dividend  in  the
 near  future?

 The  Deputy  Prime  Minister  of
 Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  In
 addition  to  the  preferential  payment
 of  Rs.  250/-  under  Section  43A  of  the
 Banking  Regulation  Act  1949,  each  of
 the  depositor  has  so  far  been  paid  the
 following  dividends:—

 (i)  First  dividend  of  40  paise  in
 a  rupee  declared  in  Decem-
 ber  96l,

 (ii)  Second  dividend  of  42  paise
 in  a  rupee  declared  in  April
 1963,  and

 (iii)  Third  dividend  of  6  paise
 in  a  rupee  declared  in  July
 1964.

 A  fourth  dividend  of  3  paise  in  a
 rupee  has  also  been  declared  in  June,
 1967,  by  the  official  liquidator  under
 the  orders  of  the  Kerala  High  Court.

 (b)  Declaration  of  further  dividend
 will  depend  upon  the  pace  of  realisa-
 tion  of  the  remaining  assets  of  the
 bank.

 Farmowned  by  F.  A.  0.  T.,  Alwaye
 6886.  Shri  P,  Viswambharan:

 Shri  Mangalathumadom;
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Fertilizer  and
 Chemicals  (‘Lravancore)  Ltd.,  Alwaye,
 owns  a  farm,

 (b)  if  so,  the  area  of  the  farm;
 (c)  the  profit  or  loss  from  the  farm

 during  years  2965-66  and  1966-67;
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 (d)  the  number  of  labourers  work-
 ing  in  the  farm  and  their  wages;  and

 (e)  the  number  of  officers  attached
 to  the  farm  and  their  pay  scales?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  and  (b).  No,
 Sir.  But  about  50  acres  out  of  the
 land  acquired  for  industrial  purposes
 and  not  immediately  required  for
 construction  work  was  brought  under
 cultivation  on  a  temporary  basis.  About
 70  acres  of  similar  land  belonging  to
 M/s  Travancore  Cochin  Chemicals  and
 M/s  Hindustan  Machine  Tools  was
 also  taken  on  temporary  lease  by
 FAC.T.  for  a  similar  purpose,  but
 this  is  being  returned.  There  is,  in
 addition,  an  experimental  plot  of  less
 than  two  acres  on  which  agronomical
 experiments  are  undertaken.

 (c)  to  (e).  The  information  asked
 for  is  not  readily  available.  It  will
 be  collected  and  placed  on  the  Table
 of  the  House  in  due  course.

 Kaka  Kale]kar  Commission’s  Report  on
 Backward  Classes

 6887.  Shri  Narayana  Rao;  Will  the
 Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state:

 (a)  wheher  any  follow-up  action
 has  been  taken  in  pursuance  of  the
 Report  of  Kaka  Kalelkar  Commission
 on  Backward  classes;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (९)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):  (a)  to  (c).  As  re-
 quired  under  article  340  of  the  Cons-
 titution  a  memorandum  on  the  action
 taken  on  the  report  was  presented  to
 the  Lok  Sabha  on  the  3rd  September,
 1956.  The  Report  was  also  discussed
 in  the  Lok  Sabha  on  the  3rd  October,
 3964  and  8th  November,  1965.
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 Export  of  Of

 eea8,  shit  Shiva  Chandra  Jha:
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 .a)  the  quantity  of  ofl  produced
 in  the  country  exported  annually  and
 the  share  of  the  Oil  Refinery  at  Co-
 chin  in  the  exports;

 _(b)  the  foreign  exchange  being
 earned  by  these  exports;  and

 (९)  the  quantity  of  oil  produced
 in  India  at  present  and  the  quantity
 required  to  be  self-sufficient?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  It  is  presumed
 that  the  reference  is  to  the  products
 of  indigenous  refining  capacity.  Jn
 that  assumption,  the  products  ex-
 ported  from  4964  onwards  are  as
 follows:

 Year  Quantity  of  oi]
 pr  ducts  exported

 (300,  vennes)
 7964  (375-2
 7965  344.7
 966  729.7
 i967  (T-ll  June)  456.8
 Coch'n  exports ‘A  I967  740.0

 Rs.  /Lakhs
 (b)  7964  483.  72

 955  397.64
 7966  875.63
 967  (Till  June)  637  74

 (९)  Assuming.  again,  that  this  refers
 to  the  output  of  ofl  products  in  the
 country,  the  products  available  this
 year  will  be  about  4.20  million
 tonnes.  This  level  of  production  gives
 us  self-sufficiency  except  to  the  extent
 of  about  I.l  million  tonnes  of  Kero-
 sene,  lubricants  and  aviation  gasolene
 that  must  be  imported  but  we  have
 also  a  surplus  of  about  million
 tonnes  of  motor  gasolene  and  naphtha
 that  are  being  exported.
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 ‘Barauni  Refinery
 6889.  Shri  Chandra  Shekhar  Singh:

 Shri  G.  5.  Mishra:
 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Shri  Bhogendra  Jha:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  sod
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Barauni  Refinery  has
 attained  full  rated  production;

 (b)  if  not  the  reasons  therefor  and
 loss  suffered  by  the  Refinery  during  the
 last  3  years;  and

 (c)  the  steps  taken  to  achieve  fulk
 production?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Petro‘eum  and  Chemicals  and  of
 Planning  and  Social  Welfare  (Shrt
 Raghu  Ramaiah):  (a)  No,  Sir.  The
 full  rated  capacity  is  2  million  tonnes
 Per  annum.  The  present  production  is
 at  the  rate  of  .75  million  tonnes  per
 annum.

 (b)  The  reasoms  are  the  under
 capacity  of  coking  unit,  inadequate
 market  for  low  surplus  heavy  stock
 and  delay  in  the  commissioning  of
 bitumen  and  lube  oil  complexes.
 During  the  last  three  years  the  refinery
 made  the  following  profits  or  losses:—

 1964-65:  During  this  period  the
 refinery  was  commissioned
 and  was  on  trial  run.  There
 Was  no  profit  or  loss.

 1965-66:  Loss:—Rs,  .0,49,35.36P.
 1966-67:  Provisional  figures  esti-

 mate  the  refinery’s  profit.
 at  Rs.  30  lakhs.

 (९)  The  steps  taken  to  achieve  full
 production  include  coking  unit  modi-
 fications,  development  of  market  for
 low  sulphur  heavy  stock  and  commis-
 sioning  of  bitumen  and  lube  comolexes.
 These  improvements  will  materialise
 during  the  current  financial  year.

 Hot  Springs  in  India
 6890.  Shri  R.  EK.  Amin:

 Shri  P.  N.  Solanki:
 Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Planning  be  pleased  to  sate:
 (a)  the  total  number  of  hot-springs

 in  India;
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 th)  whether  Government  make  any
 medicinal  use  of  them:

 (c)  if  not,  whether  Government
 contemplate  to  prepare  a  plan  for  their
 effective  use  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8S.  Chandrasekhar:  (a)
 There  are  over  300  hot-springs  in  India,

 (b)  No,  but  they  are  frequented  by
 the  public.

 (e)  and  (d).  The  possibility  of  deve-
 loping  a  Spa  at  Sohna  (Gurgaon)  was
 investigated  but  the  project  was  not
 eonsidered  worthwhile.  A  proposal  to
 develop  the  Rajgir  hot-springs  was
 abandoned  because  of  legal  difficulties.
 There  is  no  other  proposal  in  the
 matter.

 Irrigation  Schemes  of  Maharashtra
 6892.  Shri  D.  Ss.  Patil:

 Shri  R.  D.  Bhandare:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Central  Government  have  not  cleared
 many  irrigation  Schemes  which  Maha-
 rashtra  State  has  proposed;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  sche-
 mes  which  are  pending  for  clearance?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  and  (b).  All
 schemes  included  in  the  three  Plans
 have  been  cleared.

 Central  Assistance  for  Roads
 6893.  Shri  A.  K.  Gopalan:

 Shri  P.  Gopalan:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  C.  हू,  Chakrapani:
 Shrimati  Suseela  Gepalan:

 कपा!  the  Minister  of  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  -the
 Planning  Commission  have  now  stated
 that  the  pattern  of  Central  assistance
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 for  roads  of  economic  or  Inter-State
 importance  will  generally  be  /3rd
 grant  of  the  total  outlay,  the  remain-
 ing  2/3rd  being  shared  by  the  partici-
 pating  States;

 (g)  whether  Government  are  aware
 that  this  decision  will  create  heavy
 financial  liability  for  the  State  Gov-
 ernments;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  help  the  State  Gov-
 ernments  in  this  matter?

 The  Minister  of  Planning,  Fetro-
 leum  and  Chemicals  and  Social  Wel-
 fare  (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  Under
 the  approved  pattern  of  Central  assis-
 tance  to  States  for  the  Centrally
 Sponsored  Schemes  “Roads  of  inter-
 State  and  economic  importance”,
 about  /3rd  of  the  total  outlay  will
 generally  be  met  through  Central
 grant,  the  remaining  2/3rd  being  shar-
 ed  by  participating  States.  For  im-
 portant  bridges,  the  pattern  of  assis-
 tance  will  be  considered  individually.

 (b)  and  (c).  The  pattern  of  assist-
 ance  was  conveyed  to  the  State  Gov-
 ernments  after  it  was  approved  by  the
 Sub-Committee  of  the  National  Deve-
 lopment  Council  which  included  re-
 Bresentatives  of  State  Governments.
 No  further  action  is  considered  neces-
 sary  at  this  stage.

 Edamalayar  Hydro-Electric  Project
 6894.  Shri  A.  K.  Gopalan:

 Shri  P.  Gopalan:
 Shri  C.  K.  Chakrapani:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shrimati  Suseela  Gopalan:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  plased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  for-
 mulated  proposal  for  the  Edamalayar-
 Hydro-Electric  Project  on  Edamala-
 yar  River;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  Yes.
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 (b)  The  Project  envisages  construc-
 tion  of  a  275  ft.  high  dam,  a  7.2  ft.
 diameter  tunnel  over  a  mile  long,  a
 power  station  with  a  capacity  of  50
 ‘MW  and  =  associated  transmission
 works  at  an  estimated  total  cost  of

 ‘Rs.  805  lakhs,  for  generation  of  elec-
 ‘tricity  and  for  supply  of  water  in  the
 ‘Aower  Periyar  Valley.

 -सध्य  प्रदेश  सें  कम  श्ाय  वर्ग  के  लिये
 गृह-निर्माण  बोजना

 6895.  श्रो  झः०  सुन्दरलाल  :  क्या
 निर्माग,  श्रावात  तथा  पुति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  तोसरी  पंचवर्षीय  योजना  में
 'कम-आय  वर्ग  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये
 मध्य  प्रदेश  को  कितना  धन  दिया  गया  तथा
 उसमें  से  कितने  धन  का  उपयोग  किया  गया  ;

 (ख)  इत  योजना  के  अन्तर्गत  कितने
 मकान  बनाये  गये  ;  और

 (ग)  1966-67  में  और  1967-68
 में  इस  काम  के  लिये  कितना  धन  नियत
 किया  गया  है?

 निर्माण,  ्रवास  तथा  मति  मंत्रालय  में
 “उपसंत्रो  थी  इकबाल  सिह)  (क)  योजित
 निधियों  &  26.50  लाख  रुपये  की  राशि
 नियत  को  गई  थी  तथा  2.88  लाख
 रूपये  को  राशि  का  उपयोग  किया  गया  ।

 ख)  तीसरी  पंचवर्षोच  योजना  के
 दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  2724  मकान  बनाये  थे  ।

 (ग)  966-67  के  लिए  नियत  राशि
 0.00  लाख  रुपये  थी  |  1967-638

 के  नियतन  के  लिए  प्रस्तावित  राशि  40.  00
 लाख  झुपये  हैं  ।
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 Unhygienic  Conditions  in  Irwin
 Hospital,  New  Delhi

 6896.  Shri  O.  P.  Tyagi:
 Shri  M.  L.  Sondhi:
 Shri  Bhij  Bhushan  Lal;

 Chauhan:
 Shri  Hardayal  Devgun:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  unhygienic  conditions  prevail-
 ing  in  the  Irwin  Hospital,  New  Delhi;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 patients  in  most  of  the  wards  have
 to  arrange  private  fans  because  the
 ceiling  fans  insialled  in  the  halls  are
 not  over  the  beds  but  over  the  pas-
 sage;  and

 (c)  the  steps  prorosed  to  mitigate
 the  grievances  of  the  patients  parti-
 cularly  in  Emergency  Wards?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 Inspite  of  the  very  large  number  of
 patients  and  their  relatives  visiting
 this  Hospital,  every  effort  is  made  to
 keep  the  Hospital  and  its  surround-
 ings  clean.

 (b)  Fans  are  fixed  in  the  middle  of
 the  wards  to  achieve  maximum  circu-
 lation.  Patients  are  however  permit-
 ted  to  use  their  on  table  fans.

 (c)  Special  attention  has  been  paid
 to  improving  the  working  of  the  Casu-
 alty  Department.

 पंजाब  को  सहायता

 6897.  श्री  रघुबीर  सिह  शास्त्री  :  क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पंजाब  सरकार
 से  कोई  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें
 कहा  गया  है  कि  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में
 केन्द्र  द्वारा  दी  गई  सहायता  के  मामले  में
 पंजाब  के  साथ  भेदभाव  किया  गया  है  ;
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 (a)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है;  और

 (ग)  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रति-
 क्या  है?

 [SE  उपप्रषान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (श्री
 मोरारजों  देसाई)  :  (क)  तथा  (ख).  इस
 तरह  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  1
 यह  जरूर  है  कि  राज्य  सरकार  ने  चौथी
 पंच  वर्षीय  योजना  तथा  चालू  वर्ष  की  योजना
 के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए
 प्रार्थना  की  थी  ।

 (ग)  चौथी  योजता  के  लिए  ग्नन्तिम
 तौर  पर  आंकी  गया  केन्द्रीय  सहायता  की
 कुल  रकम  तथा  चालू  वर्ष  में  राज्यों  की
 योजनाओं  के  लिए  कान्द्राय  बजट  में  केन्द्रीय
 सहायता  के  लिए  की  गयी  व्यवस्था  की  रकम
 भी  राज्यों  में  पहले  ही  वितरित  की  जा
 चुको  है  ।  इसलिये  राज्य  सरकार  को  सूचित
 कर  दिया  गया  था  कि  केन्द्रोय  सहायता  में
 अतिरिक्त  वृद्धि  करने  को  संभावना  नहीं
 डै।

 पंचंर्योष  परिवार  नियोजन  योजना

 6898.  शो  रघुओर  सिह  शास्त्री  :
 क्या  स्वाह्ण्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  ,पंच
 वर्षीय  परिवार  नियोजन  योजना  बनाई  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है;  और

 (ग)  उपरोक्त  योजना  के  ग्रन्तर्गत
 आरत  की  कितनी  सेहायता  मिलेगी  ?

 स्वास्थ्य  तवा  पवार  तिवोजत  मंत्री
 (डा0  श्रोपति  चल  शेखर)  :  (क)  से
 (ग).  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  रिपोर्ट  समाचार
 पत्नों  मैं  प्रकाशित  हुई  हैं  और  कुछ  सूचना  भी
 मिली  है  ।  पूरी  जानकारी  विस्तृत  रूप  से
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 पूछी  जा  रही  है  ताकि  अपने  देश  के  लाभ
 के  लिए  योजनायें  बनाई  जा  सकें  V

 राजस्थान  नहर  परियोजना

 6899.  ह (6  रघुबीर  सिंह  झास्त्री  :
 क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में
 राजस्थान  नहर  परियोजना  के  लिये  चार
 करोड़  रूपये  का  ऋण  देने  का  निर्णय  किया
 है  जब  कि  पिछले  वर्ष  इस  कार्य  के  लिये
 छ:  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सेहायता  की  राशि
 में  इस  कटौती  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  इस  परियोजना  की  प्रगति
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा;  और

 (घ)  क्या  इस  परियोजना  का  कार्य
 निर्घारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा
 है  और  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं?

 खिचाई  शीर  विद्युत्‌  मंत्रों  (डा०  कु०
 ल  राव)  :  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  इस  का  सुख्य  कारण  इस
 परियोजना  के  लिये  प्रबन्धित  राशि  का
 राजस्थान  राज्य  वाधिक  योजता  की  सीमा
 में  समायोजन  करने  में  कठिनाई  है  |

 (ग). जी  हां,  किसी  हद  तक  t

 (घ)  अब  तक  प्रगति  सामान्यतः
 अनुजची  अनुतार  है  |

 Ankleshwar  Oil-Fields
 6900.  Shri  R.  R.  Singh  Deo:

 Shri  D.  Amat:
 Shri  9.  N.  Deb:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  daily  output  of  oil  at
 Ankleshwear  Oil-fields  in  Gujarat;
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 (७)  whether  Government  propose  to
 ‘increase  the  output  of  oil;

 (c)  the  quantity  of  gas  produced  at
 Ankleshwar;

 (d}  whether  the  production  of  gas
 will  increase  with  the  production  of
 oil,  and  if  so,  by  how  much;  and

 (e)  the  target  of  production  of  gas
 and  oil  output  fixed  and  when  it  will
 be  achieved?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah);  (a)  to  (e),  This  is
 “restricted  information”  under  Rule  52
 of  Defence  of  India  Rules,  1962,  and
 hence  cannot  be  divulged.  However,
 efforts  are  being  made  to  increase  the
 output  of  oil,  With  the  increase  in
 oil,  there  would  be  a  corresponding
 increase  in  the  production  of  asso-
 ciated  gas  in  the  ratio  of  120  cubic
 tires  per  metric  ton  of  oil.

 Work-Charged  Staff  of  C.P.W.D.

 690l.  Shri  Hardayal  Devgun:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  previous  service
 of  the  C.P.W.D.  work-charged  staff
 who  migrated  from  Pakistan  and
 joined  the  Government  of  India,  has
 been  counted  for  consideration  of
 seniority  and  fixation  of  pay;

 (b)  if  so,  how  many  of  them  have
 been  promoted  to  higher  posts  on
 account  of  their  pre-partition  period
 services,  and  how  many  of  them  have
 been  confirmed  in  their  present  posts
 and  how  many  of  them  have  not  so
 far  been  confirmed  and  their  pay  not
 fixed;

 (e)  whether  the  work-charged  staff
 of  C.P.W2).  who  migrated  from  West
 Pakistan,  and  joined  the  Government
 of  India  is-not  being.  paid  overtime
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 when  they  are  asked  to  work  beyond
 their  fixed  hours  of  duty;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Singh):  (a)  to  (9).  Infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House,

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  असेनिक  नौकरों  वेना

 6902.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 श्री  राम  सिह  प्रयरवाल  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 असैनिक  नौकरियां  दी  गई  हैं  और  उनकी
 पुरानी  नौकरी  (सेना  में)  तथा  वहां  पर
 हुई  पदोन्नति  का  हिसाव  लगा  कर  उन्हें  नये
 वेतन  क्रम  दिये  गये  हैं;

 (ख)  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  ये
 वेतन  क्रम  नहीं  दिये  गये  हैं;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  के  क्‍या  कारण
 हैं?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (धी
 सोरारणों  देसाई)  :  (क)  भूतपूर्व  सैनिकों
 को  केन्द्रीय  असैनिक  विभागों  में  फिर  से
 नौकरी  में  लगाये  जाने  पर  कोई  'नये  वेतन-
 मान,  नहीं  दिये  जाते  हैं  |  उन्हें  उन्हीं  वेतन-
 मानों  में  नौकर  रखा  जाता  है  जो  केन्द्रीय
 सरफार  की  नौकरी  में  नये  भर्ती  हुए  लोगों
 को  दिये  जाते  हैं  ।  विभिन्न  श्रेणियों  के
 मामलों  में  लागू  होने  वाले  सामान्य  नीति
 सम्बंन्धी  अनुदेशों  के  झाधार  पर,  भूतपूर्व
 सैनिकों  का  वेतन  उन  येतन-मात्तों  में  मुकरंर
 किया  जाता  है  जिन  वेतन-मानों  में  उन्हें
 फिर  से  नौकरी  में  लिया  जाता  है  |

 ख)  और  (ग).  ये  प्रश्न  ही  नहीं
 कते ।
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 Fluctuation  in  prices  of  Essential
 Commodities

 6903.  Shri  Madhu  Limaye:
 Shri  S.  M.  Banerjee:
 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:

 _  Siri  George  Fernandes:
 Will  the  Minister  of  Fimamce  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have

 made  a  comparative  study  of  the  fluc-
 tuations  in  prices  of  essential  commo-
 dities,  including  food  articles,  in  the
 Congress  States  and  the  non-Congress
 States;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  anti-
 hoarding  measures  taken  by  the  Non-
 Congress  Governments  have  proved
 effective  in  bringing  down  the  prices;

 (c)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  advise  the  Congress  Govern-
 ment  to  adopt  such  anti-hoarding
 measures;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Deputy  Prime  Minister  and

 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Anti-hoarding  mea-
 sures  are  taken  by  both  the  Congress
 and  the  non-Congress  Governments,
 as  and  when  necessary.  Statewise
 price  trends  in  recent  months  do  not
 indicate  more  favourable  trends  in
 States  with  mnon-Congress  Govern
 ments  than  in  other  States.

 4d)  Does  not  arise.

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  तस्करी

 5904.  शी  विभूति  सिश्र  :

 शी  क०  aio  तिवारो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 वक  ो  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  के
 लल्  ख्म्पारस  में  स्क्सोल  में  भारत-नेपाल
 सीमा  र  स्थति  कैन्दीय  जांच  फ्ताल  चौकौ

 किच्क  |...  _ सिवलकातें  शाई  है  कि  कह
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 सामान  की  तस्करी  में  सक्रिय  रूप  से  सहवोग
 दे  रही  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसे  रोकने  के  लिये
 क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार
 हैँ?

 उपप्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (श्री
 मोरारजी  देसाई):  (क)  तथा  (ख),  भारत
 नेपाल  सीमा  पर  रक्सौल  तथा  अन्य  पड़ताल
 चौकियों  से  होकर  तीसरे  देश  के  बने  सामान
 के  चोरी  छिपे  रूप  में  लाये  ले  जाने  के  बारे  मैं
 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  1  भारत  तथा
 नेपाल  के  बीच  हुई  व्यापार  और  परिवहन
 संधि,  9607  इन  दोनों  देशों  में  स ेकिसी
 भी  देश  के  माल  के  सीमा  के  आर-पार
 स्वतंत्र  रूप  से  लाने  ले  जाने  की  व्यवस्था  है
 और  इसलिए  कोई  नियमित  सीमा-शुल्क  नाके
 बंदी  नहीं  की  गई  है  |  लेकिन  इस  सीमा  पर
 7  पड़ताल  चौकियां  हैं  जो  मुख्यतः  भारत

 में  बने  ऐसे  सामान  की  पहचान  करने  तथा
 उसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  स्थापित  की  गई
 हैं,  जिस  पर  उत्पादन  शुल्क  की  छूट  नेपाल
 के  महामहीम  की  सरकार  को  देय  होती  है
 अथवा  ऐसे  विदेशी  माल  की  पहचान  करने
 शौर  उसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  हैं  जो
 जो  सीमा  शुल्क  बाण्ड  के  अन्तर्गत  लाया  ले
 जाया  जाता  है  |  ऐसा  पता  लगा  है  कि  इन
 दिनों  नेपाल  दूसरे  देशों  स ेउपभोक्ता  माल  का
 झायात  कर  रहा  है  और  उसमें  से  कुछ  माल
 सीमा  से  होकर  भारत  नें  झा  गया  है।  यद्यपि
 इस  प्रकार  माल  चौरी  छिपे  लाने  थे  जाने  को
 रोकने  के  लिए  पूरी  कोशिश  की  जा  रही  है
 तथापि  नियमित  सीमा-शुल्क  नाकाबन्दी
 न  होने  से  तथा  सीमा  पर  कर्मचारियों  की
 सीमित  संख्या  होने  से  चोरी  छिपे  रूप  मैं
 यदाकदा  माल  लाने  ले  जाने  को  नहीं  टाला
 जा  सकता  |  जहां  तक  सरकार  को  विदित
 है  यह  काम  कैवल  छोटे  पैमाने  कर  हौ  हुआ
 है  और  अधिकतर  उने  लोगों  द्वारा  किका
 गजा  है  जो  सीमा  के  निकट  रहते  हैं।  चारेख
 नेपाल  सीमा  भर  रक्‍्तोल क्यो  ्य  स्पो
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 पर  सीमा  शुल्क  अविकारियों  को  सतर्क
 कर  दिया  गया  है  तथा  उनको  चोरी  छिपे
 रूप  में  माल  लाने  ले  जाने  क ेखिलाफ  जोरदार
 चौकसी  बरतने  को  कह  दिया  गया  है  ।

 Retrenchmeat  by  Private  Oil  Com-
 panies  at  Cochin

 6905.  Shri  Hukam  Chand
 Kachwai:

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal:
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Cxemicals  be  picased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unsiarred  Question
 No.  3433  on  the  24th  August,  966  and
 state  the  ocrogress  since  made  for

 etting  employment  to  the  remaining
 3l9  men  out  of  the  retrenched  person-
 nel  by  the  private  oil  companies  at
 Cochin?

 The  Minister  of  State  inthe  Minitry
 of  Petroleum  and  Chemicals  and  of
 Planning  and  Social  Wefare  (Shri
 Raghu  Rainaiah):  The  Oil  Companies
 have  not  retrenched  any  of  their  em-
 ployees  at  Cochin  so  far,  as  steps
 were  taken  to  enable  the  installations
 and  tin  plants  to  keep  operating  until
 31-12-1967,  to  begin  with.

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  पेंशन

 6906.  श्री  हुकम  चन्द  कवाय  :
 शी जगन्नाय  राव  जोशो :

 क्या  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  से-नेक  सेया  से
 मुक्त  होने  के  बाद  एक  असैनिक  विभाग
 में  सेवा  करने  व  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों,
 जिननें  भ्रफसर  तथा  असैनिक  दोनों  शामिल
 हैं  को  प्रतिरक्षा  लेखा  विभाग  से  पेंशन  मिलती

 है  और  साथ  ही  उसे  असैनिक  सेवा  अवधि
 के  लिये  भी  पेंशन  मिलती  है;

 (ख)  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे
 झ्धिकारियों  को  जिन्होंने  सैनिक  तथा
 असैनिक  दोनों  सेवाओं  में  कस  किया  हो
 केवल  असेनिक  पेंशन.  देने  का.  है;
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 (7)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसे
 झ्रधिकारियों  को  एक  ही  मंत्रालय  में  सैनिक
 तथा  असैनिक  पेंशन  दोनों  ही  पेंशन  मिलती
 है;  शौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उधप्रयान  मंत्रों  तथा  वित्त  मंत्री  (श्री
 मोरारजो  देसाई)  :  (क).  जी,  हां  ।

 (ख)  और  (ग).  सैनिक  सेवा  से
 निवृत्त  किये  जाते  समय  प्राप्त  बोनस,  उपदान
 (प्रेच्युटी )  अथवा  पेंशन  वापस  करने  पर

 नियमों  के  अधीन,  इन  अधिकारियों  को
 उनकी  इच्छानुसार  असैनिक  पेंशन  पाने  के
 लिए  अपनी  सैनिक  सेवा  को  असैनिक  सेवा
 में  जोड़ने  की  अनुमति  दी  जाती  है  1  जो
 ऐसी  इच्छा  व्यक्त  नहों  करते  वे  सैनिक
 सेवा  के  लिए  सैनिक-पेंशन  पाते  रहते  हैं
 तथा  भ्रसैनिक  पेंशन  के  लिए  असैनिक  सेवा
 काल  अलग  से  गिना.  जाता  है  |

 (घ)  यह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 Excise  Duty  on  Tea

 6907.  ,Shri  H.  P.  Chatterjee:
 Shri  Dattatraya  Kunte:
 Shri  8.  C.  Samanta:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shrimati  Jyotsna  Chanda:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  agreed  to  call
 a  Conference  of  the  Finance  Ministers
 of  Assam  and  West  Bengal  to  discuss
 matters  relating  to  excise  duty  on
 tea;

 (b)  if  so,  the  different  proposals  put
 forward  by  the  State  Governments;

 (०)  whether  the  discussion  on  Assam
 Road  Carriage  Tax  on  the  movement
 of  tea  will  also  be  opened;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  to  (d).  The  matter  is
 under  consideration  and  it  will  not  be
 desirable,  in  the  public  interest,  to
 disclose  the  details  of  the  same,  at
 this  stage.

 Cases  against  Shri  Haridas  Mundra

 Shri  Madhu  Limaye:
 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:

 Ss,
 i4.  M.  Banerjee:

 George  Fernandes:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  279]  on  the
 Ist  December,  966  and  state:

 (a)  whether  any  reply  has  since
 been  received  from  Shri  Haridas
 Mundra  to  the  show-cause  notice
 Issued  on  the  basis  of  a  report  from
 the  Inspector,  U.K.  Board  of  Trade
 indicating  certain  foreign  exchange
 violations;

 (b)  whether  the  investigations  into
 the  charges  of  tax  evasion  arising  out
 of  the  same  report  have  since  been
 compieted;  and

 (c)  whether  any  legal  proceedings
 have  been  taken  on  the  basis  of  the
 treply  to  the  memo  and  the  investiga-
 tion  into  the  tax  evasion  charges?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finamce,  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  No,  Sir.  No  reply  as  such
 has  been  received  from  Shri  Haridas
 Mundra  to  the  show-cause  memo  issu-
 ed  by  the  Enforcement  Directorate,
 but  Shri  Mundra  has  produced  cer-
 tain  documents  before  the  Director
 of  Enforcement  relating  to  certain
 transactions  referred  to  in  the  show-
 cause  memo,

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise  at  present.  It
 may,  however,  be  stated  that  on  the
 basis  of  the  documents  produced  by
 Shri  Mundhra,  further  enquiries  are
 being  conducted  by  the  Enforcement
 Directorate.
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 Farakka  Barrage
 6909.  Shri  Madhu  Limaye;

 Shri  s.  M.  Banerjee:
 Shri  George  Fermandes:
 Dr.  Eam  Manohar  Lohia:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  atten-
 tion  has  been  drawn  to  the  labour-
 dispute  in  the  Farakka  Barrage  Pro-
 ject  in  West  Bengal;

 (b)  whether  the  work  has  been.
 uffected  on  this  account;  and

 (c)  the  impact  of  this  project  on
 the  irrigation  in  West  Bengal  and
 silting  up  of  the  Calcutta  Port?

 The  Minister  of  Irrigation  4nd
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  Yes,  one
 of  the  contractors  of  the  Project
 faced  some  labour  trouble.  There
 was  also  some  agitation  in  the  Power
 Station  run  by  the  West  Bengal  Elec-
 tricity  Board  2t  Farakka.

 (b)  The  work  on  a  portion  of  the
 Project  was  slowed  down  for  about
 four  days.

 (c)  The  Project  has  no  impact  on
 Irrigation  in  West  Bengal.  It  is  prin-
 cipally  for  preventing  the  silting  up:
 of  the  Calcutta  port,  with  other  inci-
 dental  benefits.

 Irrigation  Schemes
 6910,  Shri  Madhu  Limaye:

 Shri  8.  M.  Banerjee:

 Ne
 Ram  Manohar  Lohia:

 ri  George  Fermandes:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  advised  the  States  to
 concentrate  on  medium  and  small  irrl-
 gation  schemes  as  against  the  major
 ones  in  order  to  save  foreign  exchange
 and  quickly  increase  the  acreage  un-
 der  irrigation;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  State
 its  thereto?
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 The  Minister  of
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 (क)  क्‍य  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन,
 (दिल्ली)  पर  निषिद्ध  सोने  के  पकड़े  जाने

 के  बारे  में  की  जा  रही  जांच  पड़ताल  पूरी

 ‘erigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  No.  It
 has,  however,  been  suggested  that
 schemes  yielding  quick  benefits  be
 given  preference  over  the  schemes
 which  have  a  long  gestation  period,

 Ab)  Does  not  arise.

 जबलपुर  में  सोना  पकड़ा  जाना

 69Ll.  श्रो  हुकम  चन्द्र  कछव्राय  :
 श्री  राम  सिंह  श्रमरवाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  30  मार्च,  967  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  i95  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  हताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  जउलपुर  में  पकड़े  गये  सोने
 के  मामले  में  इस  बीच  न्यायिक  कार्यवाही
 पूरी  हो  चुकी  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्योरा  क्या
 है;  झौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 उपप्रबान  मंत्रों  तथा  किस  मंत्रों  (श्रो
 मसोरारजों  देसाई)  :  (क)  जी,  नहीं  1

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ny

 (ग)  जिस  व्यक्ति  के  पास  से  सोना
 पकड़ा  गया  था  उस  पर  अदालत  में  मुकदमा
 भी  चलाया  जा  रहा  है।  अदालती  कायवाही
 के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  विभागीय  न्याय-
 निर्णय  की  कार्यवाही  पूरी  की  जायगी।

 निजासुहीन  रेलवे  स्टेशन  पर  पकड़ा  गया
 चिधिद्ध  सोना

 6912.  अं  हुकम  ्न्द  कछवाय  :

 क्या  चित्त  मंत्री  30  माक्त,  19687  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  i94  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करण  कि:

 हो  चुकी  है  ;

 (@)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है  ;

 (ग)  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्य-
 बाहीं  की  गई  है  तथा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 है;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  उसे  पूरा  करने  में
 और  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना
 है?

 उप-प्रवान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (श्री
 सोरारजी  देसाई)  (क):  जी,  हां।

 (ख)  और  (ग).  जांच-पड़ताल  से
 पता  चला  है  कि  इस  मामले  में  गिरफ्तार
 दो  व्यक्तियों  में  से  एक  व्यक्ति  इससे  पहले
 भी  दिल्‍ली  में  बेचने  के  लिए  वम्त्रई  से  चोरी
 छिप  सोना  लाया  करता  था  ।  गिरफ्तार
 किये  गये  इन  दोनों  व्यक्तियों  के  खिलाफ
 विभागीय  कायंवाही  शुरू  कर  दी  गई  है।
 विभागीय  न्याय-निर्णय  की  कायवाही  पूरी
 हो  जाने  के  बाद  संबंधित  व्यक्तियों  पर  अदालती
 कार्यवाही  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया
 जायेगा  t

 (घ).  यह  प्रशन  वैद  ही  नहीं  होता।

 कलकसप  में  ला  श॒त्क  ग्रधिकारियं:  दर  रा
 छापे

 6913.  )  राम  सिह  आपरवाल  :
 श्री  हुकम  स्बन्द  कछुकाय  :

 क्या  घित्त  मंत्री  23  मकन,  967  के
 ग्रतारांकित  प्रश्व  संख्या  29  के  उत्तर  के
 संबंध  में  बह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कलकत्ता  में  सीमा-शुह्क
 प्रप्रिकारियों  द्वारा  कपड़ों  तथा  सोन  ककदे
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 जाते  के  कारे  में  जांच  पड़ताल  इस  बीच  पूरी
 हों  चुकी  हैं  ;

 (खि  यदि  हां,  तो  उसको  ब्योरा  क्‍या
 हैं;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  यह  जांच  पड़ताल
 पूरी  होने  में  कितना  समय  लगने  को
 संभावना  है?

 उपप्रबान  मंत्रो  तया  वित्त  मंत्री  (श्री
 औओरारजो  वेसाई)  :  (क)  तथा  (ख).
 जी,  हां  ।  कपड़े  से  संबंधित  बाकी  के  दो
 मामलों  का  भी  न्याय-निर्णय  किया  जा  चुका
 है  शर  माल  जब्त  कर  लिया  गया  है,  किन्तु
 2,445.00  रुप।  का  जुर्माना  श्दा  कर

 के  जब्त  माल  को  छुड़ा  लेने  की  छूट  भी  दीं
 गई  है।

 जहां  तक  सोना  पकड़े  जाने  के  मामले  का
 संबंध  है,  आवश्यक  चांज  पड़ताल  पूरी  हो  चुकी
 है  तथा  पार्टी  को  'कारण  बताओों  नोटिस
 ज्वारी  किया  जा  रहा  है।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता  में  पकड़ें  गये  होरे

 6914.  भी  रास  सिह  झ्रयरवाल  :
 श्  हुकम  चन्द  कछुवाय  :
 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  28  मार्च,  967  को  कलकत्ते
 में  पकड़े  गये  1,50,000  रुपये  के  मूल्य  के

 हीरों  के  तस्कर  व्यापार  से  संबंधित  लोगों
 के  नाम  और  न्य  विबरण  क्या  हैं;
 और

 (a)  भविष्य  में  ऐसे  मामलों  कौ

 'पुनराषुत्ति  रोकते  के  लिये  सरकार  मे  क्‍या
 करम  उठाये हैं  !
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 उपप्रधान  संत्री  तथा  वित्त  मंत्री  शी
 मोरारजों  वेसाई)  :  (क)  मैंसर्ज  रसिकलाल
 रतनलाल  एण्ड  कम्पनी,  कलकत्ता  के  पास  से
 27  मार्च,  967  को,28  मार्च,  967  को
 नहीं,  लगभग  i.  29  लाख  रुपये  मूल्य  के
 हीरे  तथा  बहुमूल्य  पत्थर  पकड़े  गये।  चूंकि
 जांच-पड़ताल  ग्रभी  चल  रही  है,  इसलिए
 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि
 तस्करी  से  संबंधित  व्यक्ति  कौन  हैं।

 (ख)  सीमा  शुल्क  विभाग  के  निरोधक
 दल  के  कमंचारी  तस्करी  को  रोकने  के  लिये
 हमेशा  सतर्क  रहते  हैं।  तस्करी  को  रोकने
 के  लिये  किये  गये  उपायों  मे  से  कुछ  उपायों
 का  उल्लेख  इस  प्रकार  है  —

 सूचना  को  ठौंक  ढंग  से  इकट्ठा  करना
 और  उसके  पीछे  लग  रहना,  संदिग्ध  जलयानों
 तथी  बायुयानों  की  खाना-तलाशी,  समुद्री
 किनारे  तथा  भू-सीमाओं  के  पार  करने  योग्य
 भागों  की  गश्त  और  सीमाशुल्क  अधिनियम
 के  श्रघीन  भारी  दण्ड  लगाने  के  अलावा
 उपयुक्त  मामलों  में  मुकदमे  चलाना  तथा
 विभागीय  न्याय  निर्णयों  के  मामलों  में  निषिद्ध
 वस्तुओं  की  जब्ती,  जिन  मामलों  में  पकड़
 गये  माल  का  बाजार  मूल्य  एक  लाख  रुपये
 से  अ्रधिक  होता  है  उनमें  मुकदमे  की  कार्यवाही
 के  पश्चात  सीमाशुल्क  अधिनियम  में  अब

 का  रावास  के  अधिक  भारी  दण्ड  की  व्यवस्था
 की  गयी  है।  सोना,  हीरे  तथा  घड़ियों  के
 श्रभिश्नहण  के  मामले  में  सीमाशुल्क  भधितियम
 में  यह  भी  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  कि  माल  के
 बोरी  छिपे  न  लाये  जाने  का  सबूत  देने  की
 जिम्मेवारी  उस  व्यक्ति  पर  डाल  दी  जाय
 जिस  के  पास  से  माल  पकड़ा  गया  हो  ।

 दिल्‍ली  में  पशुझ्नों  के  सिये  बस्ती

 69L5.  थो  कंवर  लाल  युप्त  :  क्‍या
 जिर्मारँग,  आवास  तथा  कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्ली  में  पशु्रों  के  लिये  बस्ती
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 स्थापित  करने  की  योजना  कितनी  अवधि  से
 विचाराधीन  है  ;

 (ख)  इस  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  यह
 कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई
 समिति  नियुक्त  को  है?

 निर्माण,  ग्रावास  तथा
 मंत्रालय  में  उप  मत्री  (क्रो  इकबल  सिह)  :
 (क)  से  (ग).  आवश्यक  सूचना  का  बिवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  [पुस्तकालय  में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०

 1229/67]
 Colombo  Plan  Conference  at

 Karachi

 69I6.  Shrimati  Tarkéshwari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  main  recommendations  of
 the  last  Colombo  Plan  Conference
 held  at  Karachi;

 (b)  whether  India  has  received  any
 few  assistance  after  the  Conference,
 and

 (c)  if  so,  the  amount  of  aid  receiv-
 ed  with  the  name  of  the  country  giv-
 ing  aid?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  The  Consultative  Com-
 mittee  of  the  Colombo  Plan  which
 met  in  Karachi  from  28th  November
 to  lst  Deceinber,  1986,  after  reviewing
 economic  development  in  the  Colambo
 Plan  region  during  the  years  1964-65,
 and  1965-66,  made  the  following  main
 recommendations:

 (i)  That  technical  assistance  on  a
 large  scale  will  continue  to  be
 necessary  to  enable  the  deve-
 loping  countries  to  derive
 maximum
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 (ii)  That  countries  of  the  Colo-
 mbo  Plan  should  give  active
 support  to  intra-regional  tra-
 ining  in  the  form  which  may
 be  decided  upon  by  the  coun-
 tries  concerned  in  the  light  of
 their  particular  circumstances,

 (iii)  That  the  countries  should
 develop  the  concept  of  third
 country  technical  cooperation.
 under  which  a_  developing
 country,  which  has  the  ability
 to  provide  training  places  in
 its  institutions  or  experts  for
 advice  in  other  developing.
 countries,  but  is  not  in  a  posi-
 tion  to  meet  the  expenditure
 involved,  can  be  assisted  by
 one  of  the  developed  coun-
 tries  to  finance  the  facilities
 provided,

 (iv)  That  there  is  need  for  a  wider
 disseminating  of  information

 on  achievements  in  the  field
 of  development  by  the  mem-
 ber  countries,  and  that  the
 Colombo  Plan  Day  (lst  July)
 should  be  observed  with  grea-
 ter  zeal,

 (9)  and  (०),  Provision  of  technical
 assistance  under  the  Colombo  Plan  is
 a  continuing  process.  India  has  re-
 ceived  the  following  technical  assis-
 tance  during  the  period  from  Decem-
 ber,  966  to  March,  1967:

 Country  Training  places  Experts.

 Australia  33
 Canada  5  2

 Japan  2  |
 U.K.  3l  5

 It  is  not  possible  to  work  out  the
 monetary  value  of  the  technical  assis-
 tance  mentioned  above.

 In  addition,  some  countries  of  the
 Colombo  Plan  have  also  provided
 economic  assistance  under  other  arran-
 gements  like  Aid  India  Consortium
 etc.
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 Will  the  Minister  of  Planning  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  steady  increase  in  the  expenditure
 on  the  Planning  Commission;  and

 (b)  if  so,  steps  taken  or  proposed
 to  be  taken  to  reduce  the  expenditure’

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  and  (9),  Yes.
 The  growth  of  expenditure  in  the
 Planning  Commission  was  reviewed
 by  the  Public  Accounts  Committee  in
 their  68th  Report  (para  5.54).

 The  administrative  and  house-
 keeping  Divisions  of  the  Planning
 Commission  have  recently  been  sub-
 jected  to  a  thorough  and  detailed
 study  by  the  Staff  Inspection  Unit  of
 the  Ministry  of  Finance  and  in  the
 light  of  their  recommendations,  45
 Posts  in  officer  and  ministerial  grades
 have  been  abolished.

 The  budget  of  the  Planning  Com-
 mission  has  been  reviewed  in  consul-
 tation  with  the  Ministry  of  Finance
 and  8  reduction  in  expenditure  is
 being  brought  about  in  conformity
 with  the  reduced  budget  provision
 indicated  by  them.

 The  Administrative  Reforms  Com-
 mission  are  looking  into  the  staffing
 pattern,  areas  of  duplication  of  work,
 staff  strength  and  composition  in  the
 light  of  the  functions  of  the  Planning
 Commission.  Further  action  on  the  re-
 orientation  and  re-organisation  of  the
 technical  and  administrative  wings  of
 the  Commission  will  be  considered
 after  the  decisions  on  the  recommen-
 dations  of  the  Administrative  Reforms
 Commission  are  available.
 Advances  by  Banks  Against  Food-

 grains
 e918.  Shri  Bibhuti  Mishra:

 Shri  R.  Barua:
 Will  the  Minister  of

 pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the

 Finance  be
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 Reserve  Bank  of  India  has  put  new
 curbs  on  bank  advances  against  paddy
 and  rice  to  parties  other  than  State
 Governments,  the  Food  Corporation
 of  India  and  its  procurement  agents
 to  the  Co-operative  marketing  and
 processing  societies;  and

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof
 and  how  far  these  have  proved  help-
 ful  to  the  growers?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Min-
 ister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):
 (a)  Under  the  Reserve  Bank's  direc-
 tive  dated  3th  April,  ‘1967,  the  ceiling
 credit  limits  available  to  banks  for
 advances  against  paddy  and  rice,  to
 parties  other  than  the  State  Govern-
 ments,  the  Food  Corporation  of  India
 and  its  agents  and  the  co-operative
 marketing  and  for  processing  societies,
 has  been  lowered  in  the  case  of  all
 States  taken  together,  excluding
 Andhra  Pradesh  and  Maharashtra,
 from  700)  per  cent  to  65  per  cent  of
 the  actual  average  aggregate  levels
 of  advances  maintained  in  the  corres-
 ponding  two-month  period  during
 1964-65.  For  Andhra  Pradesh  the
 limit  has  been  lowered  from  75  per
 cent  to  55  per  cent  and  in  the  case
 of  Maharashtra  there  has  been  no
 change  in  the  earlier  limit  of  50  per
 cent.

 (b)  The  credit  control  is  aimed  at
 preventing  any  speculative  hoarding
 of  stocks  of  paddy  and  rice  with  the
 help  of  bank  finance  and  does  not
 affect  growers  who  are  not  engaged
 in  such  activity.

 fart  में  मि  को  कोझत

 6919.  श्रीस०  Wo  सामन्त
 शीवा०  ना०  माइती  :

 शी  यह्पाल  सिह  :
 श्री झन  Bo  किस्कू ः
 श्री  अिविब  कुमार  चौधरों  :

 श्री  वीरेन्द्रकुधार  शाह  :

 क्या  निर्माण,  श्रावास  तथा  प्रति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  द्वारा  किसी  ऐसो
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 थोजेना  परे  विचार  किया  जा  रहा  हैं  जिससे
 दिल्‍ली  में  झ्मि  की  कीमत  कम  हो  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  योजना  का  स्वरूप
 क्‍या  है  ;  और

 (ग)  उसको  क्रियान्वित  करने  के  लिये
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 निर्माण,  झाषास  तथा  मूत्ति  मंत्रालण  में
 उवमंत्री  (६ ड  इंकबॉल  सिंह)  :  (क)  से
 (ग)-  दिल्‍ली  के  शहरों  क्षेत्र  में  भूमि  के

 मुल्य  को  स्थिर  करने  तथा  नियंत्रण  में  रखने
 के  लिए  सरकार  नें  पहिले  ही  से  सम्‌चित
 कार्थवाही  कर  रखी  है।  सद्  को  रोकने  के

 उद्देश्य  से  55,000  एकड़  भूमि  अर्जन  के
 लिए  अधिसूचित  की  जा  चुकी  है।  (i)
 निम्न  आय  कर्म  के  लोगों  को  लाटरी  के
 द्वारा  पूर्व-निर्धारित  दरों  पर,  (पं)  जिन
 लोगों  की  भूमि  का  अर्जन  कर  लिया  गया  हैं,
 उन्हें  नियत  दर  (फिक्टड  रेट)  पर,  तथा
 (iti)  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग

 सोसाइटियों  को  अर्जन  की लागत  तथा  विकास
 के  साथ  भ्रन्य  प्रभारों  पर  रिहायश  के  लिए
 प्लाट  आवंटित  किये  मये  हैं।

 (क)  मध्यम  झाय  कर्ण  के  लोगीं  को

 पूंबैनिर्धारित  दरों  पर  तथा  (ख)  गंदी
 बस्तियों  में  रहने  वाले  उन  लोगों  को  जिनकी
 आय  250  रुपये  प्रति  माह  तक  है,  अर्यात्‌
 दिल्‍ली  की  उन  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों
 को  जो  कि  सफाई  के  लिए  घोषित  कर  दो  गयी
 हैं,  सरकार  रिहायशी  प्लाट  आवंटित  करने
 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है|

 भूमि  को  कीमतें  पहिले  ही  से  नोचे  गिर
 रही  हैं  तथा  झाशा  की  जाती  है  कि  नोलामों
 की  वृद्धि  तथा  दिल्ली  विकॉसस  प्राधिकरण
 के  द्वारा  चाटे  प्लाटों  के  श्रावंटन  के  फलस्वरूप
 भूमि  के  मूल्य  और  गिरेंगे  ।
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 राज्य  सरकार  के  कमेंचारियों  करे  केन्द्रीय
 सरकर  की  दरों  पर  मंहनोई  भला

 e970.  wt  सिद्धेश्वर  प्रंसाव  :

 श्री  बी०  चं०  रमा  |

 क्यो  वित्त  मंत्री  यह  बंतानें  कीं  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (कं)  क्‍या  यहँ  सच  है  कि  कुछ  राज्य
 सरकारों  नें  अपने  ग्राजपंत्रित  कमंचार्रियों
 को  केन्द्रीय  सरकार  की  वरों  पर  मंहंगाई  मसा
 देने  का  निर्णय  किया  हैं  ;  और

 (@)  यदि  हां,  ती  इनके  नाम  क्‍या
 हैं?

 उप  ऋघाम  संत्रो  तथा  जित  स्त्री  (लीं
 भोरारंजी  देसाई)  :(क)  और  (ख).
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  आन्ध्र  गृजरात,
 हरियाना,  केरल,  खंद्रास,  महाराष्ट्र,  मैसूर,
 पंजाब  तथा  राजस्थान  में  (कुछ  मामलों

 में  थोड़ी  कमो-वेशी  के  झयवा  मंहगाई  भत्ते
 की  दरें  वह  हैं  जो  केन्द्र  में  महंगाई  भत्ते  की
 वर्तमान  दरें  हैं।  मध्यप्रदेश  ने  अपने  तृतीय
 तथा  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  के  लिये
 केन्द्रीय  सरकार  कें  कर्मचारियों  को  दी  जानें
 बाली  मंहगाई  भत्ते  की  वर्तमान  दरें  देने  का
 फैसला  कर  लिया  है।

 दिल्‍ली  को  चिट  फण्ड  कम्पनियां

 692i.  भी  राम  सिह  झयरवास  :

 शी  हुंकमं  चन्द  कछवाय  :

 क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्लों  शहर  को  कितने  चिट  फंड
 कम्पनियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  की  गयी  हैं
 और  ऐसी  कम्पनियों  का  नाम  क्‍या  हैं;
 और

 (ख)  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यकह्ी
 की  गयी  है  ?
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 उप-प्रव्नात  मंजी  तथा  बित्त  संक्री  (क्री
 ओषएरारजी  बेस्ड)  (क)  और  (ख).
 सूचना  इकट्ठो  की  जा  रहो  है शरीर  उसे
 यथासमय  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया
 जमेगा  |

 B.V.C.

 6922,  Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:
 Shri  s.  C.  Samanta:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  Ministerial-level
 Conference  is  proposed  on  the  future
 working  of  the  Damodar  Valley  Cor-
 poration;

 (b)  if  so,  where  and  when  the
 eomference  will  be  held;

 fe)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Irrigation  Ministers  of  West  Bengal
 and  Bibar  agreed  to  joint  action  for
 effective  flood  control  on  either  side
 of  the  Mahananda;  and

 (d)  if  so,  the  steps  so  far  taken  in
 the  matter?

 The  Minister  of  [rrigation  and  Power
 (Dey.  EK.  L.  Raa):  (a)  A  preliminary
 discussion  was  held  by  the  Union
 Minister  of  Irrigation  &  Power  with
 the  Irrigation  &  Power  Ministers  of
 West  Bengal  and  Bihar  on  2lst  May,
 1967,  to  consider  the  reorganisation  of
 the  Damodar  Valley  Corporation.  This
 question  is  proposed  to  be  discussed
 further  with  the  representatives  of
 the  West  Bengal  and  Bihar  Govern-
 ments.

 ¢b)  The  venye  and  the  date  for  the
 next  meeting  are  yet  to  be  fixed.

 (c)  and  (d).  The  Irrigation  Minis-
 ters  of  West  Bengal  and  Bihar  haye
 at  a  meeting  held  on  30th  April,  1987,
 agreed  that  the  two  States  should  take
 coordinated  action  for  the  construc-
 tion  of  embankments  and  other  struc-
 tures  in  their  respective  territories  for
 providing  protection  from  floods  of
 Mahanenda  in  aceordance  with  a
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 two  States.  The  schemes  prepared  by
 the  two  States  for  the  purpose  have
 already  been  scrutinise  by  the  Cen-
 tral  Water  and  Power  Commission  and
 these  are  now  being  recast  by  the
 States  in  the  light  of  the  comments
 made  by  the  Commission.

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 6923.  श्री  सिद्धेंकवर  प्रसाद  :  क्‍या
 बोलना  मंत्री  यह  ताने  की  ह... ल  करेंगे
 किः

 (क)  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की
 पिछली  बैठक  किस  तारोख  को  बुलाई  गई
 थी  और  उसमें  क्या  क्या  निर्मम  किये  मये
 थे;

 (ख)  उसके  बाद  बैठक  न  बुलाये  जाने
 के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (य)  मली  बेठक  करब  चुलाई  जायेगी
 और  उसमें  किन  कित  विषयों  पर  विचार
 11... ल  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ओोखना  जंगो  श्व  झक्तोक  बेहुत) :.
 (क)  राष्ट्रीय  क्किास  बस्थिद्‌  की  पिछली

 बैठक  20  झौर  24  ग्रगस्त  966  को
 हुई  बी।  फरिषद्‌  ने  चौथी  पंच्ररर्षीय  योजना
 के  प्राष्ष्य  की  रूपरेखा  पर  अपनी  सामान्य
 स्वीकृति  प्रदान  की  ताकि  यह  राज्यों  और
 कैद  में  आगे  विस्तृत  कार्य  का  आधार  बन
 सके।

 (ख)  अग्रस्त  lose  में  प्रारूप  की
 कपरेखा  प्रकाशित  होने  के  बाद  जो  परिबतेन
 हुए  हैं  उनके  अनुसार  इसके  पर्यवेक्षण  का  काम
 अमति  पर  है  शौर  चकी  संचबर्कीस  यनना  का
 अन्तिम  प्रारूप  परिषद्‌  के  सामने  रखने  के
 लिए  अभी  तैयार  तहीं  दा  है  ।  इसके
 ग्रलावा  योजना  आयोग  का  पुनर्गठन  भी  किया
 ऋ  ज््ह्  है।

 (ग)  फरि्चिद्‌  की  श्रागामी  बेठभ  की  अभी
 कोई  तारीख  निश्चत  नहीं  की ब् है पीर इस है  भोर  दस
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 प्रकार  अभी  तक  कोई  कार्य  सूची  तैयार  नहीं
 की  गई  है।

 Bund  Across  Hiranyakesi  River
 6924.  Shri  s.  A.  Agadi:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 buads  (Anicuts)  have  been  construct-
 ed  across  MHiranyakesi  Inter-State
 River  on  Mysore-Maharashtra  border
 by  the  Maharashtra  Government;

 (b)  if  so,  the  number  of  bunds  so
 far  constructed;

 (c)  whether  any  previous  permission
 or  approval  of  the  concerned  State
 Government  is  taken  to  construct  such
 bunds  across  such  Inter-State  Rivers;
 and

 (d)  whether  any  objections  were
 raised  for  the  unauthorised  construc-
 tion  by  the  State  Government?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L,  Rao):  (a)  and  (b).  The

 Government  of  Maharashtra  have  re-
 ported  that  no  new  bund  (anicut)  has
 been  constructed  by  the  State  Govern-
 ment  across  the  Hiranyakeshi  river
 along  the  Mysore-Maharashtra  border
 since  the  reorganisation  of  States.  in
 1956.  However  two  such  weirs  are
 reported  to  have  been  constructed  be-
 for  the  reorganisation.  In  addition
 five  Kolhapur  type  weirs  have  been
 constructed  wholly  within  Mahara-
 shtra  State  on  the  Hiranyakeshi  river.
 Three  of  these  are  reported  to  have
 been  under  consideration  even  before
 States  Reorganisation.  Mysore  Gov-
 ernment  have  raised  some  objections
 to  these  constructions  and  the  matter
 is  under  examination.

 Tal  Irrigation  Scheme

 6985.  Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Pewer  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  severe
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 drought  in  Bihar,  Government  pro-
 pose  to  accept  and  give  financial  assis-
 tance  for  the  implementation  of  Tal
 Irrigation  Scheme;

 (b)  whether  this  scheme  has  been
 kept  in  abyance  since  the  Second  Five
 Year  Plan;  and

 (c)  whether  in  view  of  the  serious
 food  situation  in  Bihar,  this  scheme  is
 likely  to  get  top  priority  in  the  future,
 irrigation  schemes  of  Bihar?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K,  L.  Rao):  (a)  to  (c).  The
 Mokameh  Tal  Scheme  for  the  develop-
 ment  of  the  Tal  area  in  Bihar  is
 essentially  a  drainage  scheme  and  is
 intended  to  drain  out  the  water  from
 the  low  lying  Tal  area  so  that  the
 lands  are  released  for  timely  rabi
 sowing.  A  scheme,  estimated  to  cost
 Rs.  .87  crores,  was  proposed  by
 the  Bihar  Government  for  inclusion  in
 the  Third  Plan  as  an  additional  new
 scheme.  In  view,  however,  of  the
 difficult  resources  pesition  they  were
 advised  by  the  Planning  Commission
 to  take  up  the  scheme  in  the  Fourth
 Plan.  During  the  Third  Plan,  how-
 ever,  the  State  Government  undertook
 two  small  drainage  schemes  costing
 Rs.  7.8l  lakhs  and  Rs.  9.12,  lakhs  under
 the  Minor  Irrigation  Programme  for
 the  benefit  of  this  area.

 The  First  Phase  of  the  Mokameh
 Tal  Scheme,  estimated  to  cost
 Rs.  26.54  lakhs,  has  now  been  taken
 up  for  execution  by  the  State  Govern-
 ment  under  the  Flood  Control  Pro-
 gramme,  for  which  Central  financial
 assistance  is  given.  After  watching
 the  results  of  Phase  I,  subsequent
 works  are  also  proposed  to  be  taken
 up  by  the  State  Government  in  phases.

 ‘For  the  fringe  areas  of  the  Tals,
 which  are  comparatively  higher  than
 the  Tal  land,  irrigation  facilities  have
 already  been  provided  to  some  extent
 by  installing  tubewells.
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 पाल  हँवाई  अड्डे  पर  सोना  पकड़ा  जाना

 6926.  श्री  राम  तिहू  श्रपरवाल  :
 श्री  हुकुम  चर्द  कह्वाय :.

 क्या  वित्त  मंत्री  पालम  हवाई  अड्ड  पर
 एक  महिला  से  सोना  पकड़े  जाने  के  सम्बन्ध  में

 6  अप्रैल,  967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 687  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  पालम  हवाई  अड्डे  पर  पकड़े
 गये  सात  व्यक्तियों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल
 इस  बीच  पूरी  हो  चुकी  है;

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इस  में  प्रौर  कितना
 समय  लगने  की  संभावना  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उस  का  ब्योरा  क्या
 2?

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  शनी
 मोरारजी  बे  माई)  :  (क)  इस  मामले  में  जिस
 महिला  से  सोना  पकड़ा  गया  उस  के  झलावा
 पालम  हवाई  अड्डे  पर  दूसरा  एक  व्यक्ति
 गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  दिल्ली  में  अन्य
 स्थानों  पर  तथा  बम्बई  में  ग्रन्य  छः  व्यक्ति
 गिरफ्तार  किये  गये  थे  -  जांच  पड़ताल  ग्मभी
 भी  चल  रही  है  ।

 (ख)  जांच-पड़ताल  को  यथासम्भव
 शीज्ष  पूरा  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  1

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मैत्र  प्यारेलाल  एण्ड  सस  तिमिटेड,  दिल्‍ली

 692  7.  शनी  राम  सिह  भ्रयरवाल  :
 शी  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  पिछले  पांच  वर्षों  में  दिल्ली  की
 फर्म  मैससे  प्यारे  लाल  एण्ड  सन्स  लिमिटेड,
 जे  सरकार  को  ग्राय-कर  की  कुल  कितनी  राशि
 दी;
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 (ख)  इस  कम्पनी  की  शाखाओं  की
 संख्या  कितनी  हैनौर  व ेकिन-किन  नामों  स ेचल
 रही  हैं;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  ये  कम्पनिया
 जाली  बहीखाते  रखती  हैं  और  ग्रायकर  का
 हजारों  रुपये  का  अपवंचन  करती  हैं;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  ने
 इस  कम्पनी  के  काम-काज  के  बारे  में  कोई
 जांच  की  है  ?

 उपप्रधान  मंत्रों  तथा  वित्त  मंत्री  (भी
 सोरारजों  देसाई)  :  (क)  1,11,058
 रुपये  ny

 (ख)  कम्पनी  की  कोई  शाखाएं  नहीं  हैं
 लेकित  इस  की  सम्बद्ध  कम्पनियों  में  से  कुछ
 निम्न  लिखित  हैं:--

 (i)  ted  गाजयाबाद  इंजीनियरिंग
 कम्पनी  (प्राइवेट)  लिमिटेड

 (il)  मैसस  कलेयर  प्राण)  लिमिटेड

 (ili)  मैसर्स  हर्ष  इलेक्ट्रिक एण्ड  एप्लांयस
 कम्पनी  (प्रा०)  लिमिटेड

 (iv)  tad  दिल्‍ली  यूनिवर्सल  प्लास्टिक
 प्राण)  लिमिटेड

 (५)  मैसर्स  प्यारे  लाल  वकशाप  (st)
 लिमिटेड

 (ग)  मैसस  प्यारे  लाल  एण्ड  सन्स
 लिमिटेड  के  मामलों  में  यह  पाया  गया  है  कि
 मरम्मत  के  काम  से  मिलने  वाली  झादायगियों
 को  छिपाया  जा  रहा  था  ।

 (घ)  आयकर  विभाग  ने  मैसस  प्यारे लाल
 एण्ड  सन्स  लिमिटेड  के  बारे  में  कर  की  दृष्टि
 से  जांच  की  है  ?

 Mortality  Rate
 6928.  Shri  Onkar  Singh:

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  life  expectancy  in
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 India  has  increased  from  27  years  in
 1920  to  50  years  at  present;  and

 (b)  if  so,  the  comparative  figures  of
 mortality  rate  between  these  periods?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8S,  Chandrasekhar):  (a)
 The  comparative  figure  of  expectancy
 of  life  are  given  below:

 1921-30,  I96I-65*  ‘1968%,
 Male  Female  Male  Female  Male  Female
 26.97  26.56  38.7  47.4  53.2  5I.9
 *Projected ‘by  the  Expert  Committee.
 %  Estimated.
 (b)  Census  Year  Death  Rate  per

 thousand

 92_—30  36.3
 93_—40  32
 94_—50  27.4
 95l—60  22.8
 96l—65  17.2"
 i966—70  14.0°

 ~*Estimated.
 T.B.  and  Leprosy  among  Adivasis  in

 West  Bengal
 60a2  Shri  A.  E  Kisku:

 Shri  S.  N.  Maiti:
 Shri  Tridib  Kumar  Chandhuri:
 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  §.  C,  Samanta:
 Shri  Abdul  Ghani  Dar:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Tuberculosis  and  Leprosy  are  spread-
 ing  widely  ameng  the  Advasis  in
 Bengal;  and

 tb)  if  so,  the  steps  taken  to  prevent
 them?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  5.  Chandrasekhar):  (a)
 In  the  absence  df  ‘base-line  data  it  is
 not  possible  te  say  that  tubereulosis
 and.  lepresy  are  spreading  widely
 ‘amongst  the  Advysasis  in  Bengal.

 (by)  The  National  Tuberculosis  ‘Con-
 trol  Programme  and  ‘the  Mational  ‘Lep-
 rosy  ‘Contrel  Programme  are  being
 implemented  throughout  the  country.
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 The  following  facilities  have  been  pro-
 vided,  in  addition,  for  the  tribal  peo-
 ple  in  West  Bengal:

 (l)  37  beds  have  ‘been  earmarked
 in  different  TB  Hospitals  for
 the  treatment  of  tribal
 patients.

 (2)  Chest  Clinic-cum-Domiciliary
 Units  have  been  established
 in  almost  all  the  districts  and
 sub-divisions  in  the  State
 having  a  concentration  of  tri-
 bal  population  for  the  investi-
 gation  and  free  treatment  of
 TB  patients,

 (3)  5  Lepresy  Control  Units  and
 8  Leprosy  Clinics  have  been
 established  in  the  endemic

 areas  with  predominant
 population,

 (4)  The  Government  of  India  in
 collaboration  with  the  Gov-
 ernment  of  West  Bengal  have
 also  established  8  Leprosy
 Control]  Units  in  other  ende-
 mic  areas  of  West  Bengal
 where  Adivasi  leprosy  patients

 are  also  receiving  treatment.
 along  with  others.

 Off-Shore  Oil  Exploration  in  Cambay
 6930.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  Ramachandra  Ulska:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Heerji  Bhal:
 Shri  R,  Barta:
 Shri  M.  Sudarsanam:
 Shri  D.  श्र,  Patodia:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Ohemicals  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question
 No.  265  on  the  25th  May,  797  and
 state:

 (a)  whether  the  negotiations  with
 the  American  Oil  Companies  for  col-
 laboration  in  off-shore  oil.  exploration
 in  Cambay  have  since  been  completed;
 and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?
 The  ‘Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shré
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 Raght'  Ramaiah):  (a)  No,  Sir,
 negotiations  are  still  in  progress.

 Kb)  Does  not  arise  at  present.

 the

 DDT  Factory  at  Alwaye
 6931,  Shri  Vasudevan  Nair:

 Shri  P.  C.  Adichan:
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Chemicals  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  there  is  any  proposal

 for  the  expansion  of  DDT  factory  at
 Alwaye;  and

 (b)  if  so,  the  investment  involved
 and  the  employment  potential?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  and  (b).  Hinau-
 stan  Insecticides  Limited  have  been
 granted  an  industrial  licence  for  add-
 ing  at  their  existing  DDT  factory  at
 Alwaye  plant  for  the  manufacture  of
 3000  tonnes  per  annum  of  Benzene-
 Haxachloride.  The  investment  on
 the  new  project  will  be  about  Rs.  54
 lakhs,  including  working  capital,  and
 about  50  workers  will  be  required  to
 run  the  plant,

 Gold  Bearing  Foreign  Markings
 recovered  ia  Bombay

 O22.  Shri  Viswa  Nath  Pandey:
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:

 जा  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Bombay  Central  Excise  Collectorate
 seized  on  the  3rd  June,  1967,  0  tolas
 of  gold  bearing  foreign  markings  from
 @  man  staying  in  a  lodge  in  Central
 Bombay;  and

 (®)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  so  far  in  the  matter?

 The  Bepety  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Merarji
 ‘Besal):  (2)  On  2nd  June,  P67  the
 officers  of  the  Bombay  Central  Excise
 Collectorate  sefzed  lI0  tolas  of  gold
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 bearing  foreign  markings  from  a  man
 staying  in  a  lodge  in  Bombay.

 (b  The  man  was  grrested  and  sub-
 sequently  releaseg  on  bail.  The
 matter  is  under  investigation.

 State  Board  of  Planning  and
 Development  of  Bihar

 6933.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Atam  Das:

 Will  the  Minister  of  Plannimg  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Bihar  Government  have  dissolved  the
 Stete  Board  of  Planning  and  Deve-
 lopment;

 (9)  if  8०,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Minister  of  Pianning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  of  Bihar  re-
 cently  reviewed  the  working  of  all  the
 Boards  constituted  during  the  last
 few  years  and  as  a  measure  of  eco-
 nomy  decided  to  dissolve  8  number  of
 them,  including  the  State  Board  of
 Planning  and  Development.

 (c)  The  Board  as  constituted  was
 not  functioning  effectively  and  there-
 fore  the  Central  Government  has  no
 comments  on  the  action  taken  by  the
 Government  of  Bihar.

 भारत  सरकार  मद्॒णालय,  श्रलीगढ़  के
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  ग्रारोप

 6934.  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :
 शी  'रघुबोर  सिंह  शास्त्री:
 श्री  राम  गोषाल  शालवाले  :
 डा०  सूर्य  प्रकाश  पुरी  :
 भरी  हुकम  बन्द  कछवाय  :
 शो  दिव  कसार  शस्त्र!  :
 श्री  झुन  सिह  भदोरिया  :

 क्या  निर्माण,  झावास  तथा  लि  मंत्ती
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  965
 तथा  966  में  झलीगढ़  स्थित  भारत  सरकार
 के  मुद्रालय  के  जिन  अनेक  कर्मचारियों  ने
 भारत  सरकार  के  भूतपूर्व  अधिकारियों  के
 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाये  थे,
 उन  के  कैरेक्टर  रोल  खराब  कर  दिये  गये  हैं;

 ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसी  कारण
 उन  कर्मचारियों  को  स्थायी  नहीं  किया  जा

 रहा  है;

 (ग)  क्या  सरकार  ने  उन  अधिकारियों
 के  विरुद्ध,  जिन  के  खिलाफ  आरोप  लगाये

 गए  थे,  जांच  करने  आ  आदेश  जारी  किया  है;
 और

 (घ)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 है?

 निर्मा  ,  झावास  तथा  पति  संत्रालय  सें
 -उपमंत्री  (कं  इकबाल  सिंह)  :  (क)  शौर

 व्य).  जी  नहीं  ।

 (ग)  और  (घ).  अधिकारी  के  विरुद्ध
 आरोपों  की  तफतीश  पूरी  हो  चुकी  है
 तथा  तफतीश  की  रिपोर्ट  की  जांच  को  जा  रही
 है  1

 विदेश!  सहायता  का  राष्ट्रीय  झाव  पर  प्रभाव

 6935.  श्री  सिद्धेहवर  प्रसाद :.  क्‍या
 विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशी
 सहायता  की  मात्रा  में  बराबर  हो  रही  वृद्धि
 के  कारण  राष्ट्रीय  आय  में  वृद्धि  कम  होती
 जा  रही  है;  और

 (ख)  प्रथम,  द्वितीय  तथा  तृतीय  पंच
 बर्षीय  योजनाओं  की  अवधियों  में  क्रमशः
 कुल  कितनी  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई
 'और  अल्येक  मोजना  अवधि  में  राष्ट्रीय  भय
 में  किस  दर  से  बृद्धि हुई  ?

 उप-प्रषान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ी
 सोरारजों  बेसाई)  :  (क)  पिछले  दो  वर्षों
 को  छोड़  कर,  जब  कि  सूखे  के  कारण,  कृषि
 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  था,  सहायता
 के  रूप  में  दी  जाने  वाली  रकमों  में  उत्तरोत्तर
 वृद्धि  हुई  है  और  इसी  तरह  राष्ट्रीय  शय  की
 दर  में  भी  वृद्धि  हुई  है  1

 ख)  पहली,  दूसरी  और  तीसरी
 आयोजनाओं  की  अवधियों  में  क्रमश:  202
 क्रोड़  रुपये,  433  करोड़  रुपये  और  2880
 करोड़  रुपये  की  विदेशी  सहायता  का  उपयोग
 किया  गया  ।  स्थिर  मल्यों  के  आधार  पर
 राष्ट्रीय  आय  में  तीनों  योजनाझों  की  ग्रवधियों
 में ऋमशः  «88.4,  21.5  शौर  3.8
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ny

 Recommendations  of  the  Commissioner
 for  Scheduled  Castes  ang  Scheduled

 Tribes

 6936.  Shri  Sradhakar  Supakar:
 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  geveral
 recommendations  contained  in  the
 Report  of  the  Commissioner  for  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 for  the  year  1964-65  have  not  been
 implemented  even  partially;  and

 (b)  the  number  of  recommendations
 which  have  been  implemented  so  far?

 The  Minister  of  State  im  the  De-
 partment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrena  Guha):  (a)  and  (bd).  The
 recommendations  made  by  the  Com-
 missioner  for  Scheduled  Casteg  and
 Scheduled  Tribes-in  his  annual  re-
 ports  are  advisory  in  nature  and  many
 fall  within  the  sphere  of  responsibility
 of  the  State  Governments.  Govern-
 ment  given  their  earnest  comsidera-
 tion  to  the  views  expressed  by  the
 Commissioner  in  his  reports  as  also
 to  the  opinion  of  other  advisory  bodies
 eoncerned  with  the  welfare  of  the
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 Backward  Classes  and  take  them  into
 account  in  formulating  policies  and
 programmes.  Recommendations  con-
 cerning  the  State  Governments  have
 been  sent  to  them  for  consideration.

 Heat  Stroke  Cases  im  India

 6937.  Shri  Rabi  Ray:
 Shri  Atam  Das:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state
 the  number  of  people  who  died  as  a
 result  of  heat-stroke  during  this  year,
 State  and  Union  Territory-wise?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  The
 information  received  so  far  is  given
 below:—

 State  /Union  Deaths  due  to
 Territory  heat  stroke

 Haryana  Nil

 Kerala  Nil

 “Maharashtra  i

 Nagaland  Nil

 Orissa  Nil

 Punjab  Nil
 West  Bengal
 Andaman  &  Nicobar  Nil

 Chandigarh  Nil
 Dadra  &  Nagar-Haveli  Nil

 Dethi  7.

 Goa,  Daman  &  Diu  Nil
 Himachal  Pradesh  Nil
 N.ELF:A.  Nil

 Pondicherry  Nil

 Manipur  Co  Nil

 ‘Tripura
 :  Nil

 Inférmation  ffom  the  remaining
 States  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha.
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 Levy  of  Excise  Duty  and  Sales  Tax
 on  Yarn

 6938.  Shri  A.  B.  Vajpayee:
 Shri  Umanath:
 Shri  A.  K.  Gopalan:
 Shri  C.  K.  Charapani:
 Shrimati  Suseela  Gopalan:
 Shri  M.  S.  Murti:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  yarn
 used  by  the  handlooms  is  subjected  to
 levy  of  excise  duties  and  sales  tax,
 poth  Central  and  State,  while  the
 yarn  used  up  by  composite  mills  is
 free  from  such  levies;  and

 (b)  if  so,  whether  there  is  any  pro-
 posal  to  abolish  the  levy  of  excise
 duty  on  yarn  used  by  handlooms?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  In  so  far  as  sales-tax  is
 concerned,  mills  using  yarn  spun  by
 them  in  the  manufacture  of  textiles
 are  not  liable  to  pay  sales-tax  on
 such  yarn  as  no  sales  transaction  is
 involved.  However,  yarn  purchased
 from  outside,  whether  by  a  composite
 mill  or  by  a  handloom  weaver  is  liable
 to  State  or  Central  sales-tax  depend-
 ing  upon  the  fact  whether  the  purchase
 has  been  effected  within  the  State  or
 in  the  course  of  inter-State  trade.

 In  so  far  as  Central  Excise  duty  is
 concerned,  appropriate  duty  is  leviable
 in  respect  of  rayon  and  synthetic  yarn,
 woollen  yarn  and  cotton  yarn  pro-
 duced  with  the  aid  of  power  and  used
 by  handlooms  or  composite  mills.  But
 in  respect  of  composite  mills  manu-:
 facturing  cotton  textiles,  there  is  a
 scheme  of  compounded  levy  enabling
 the  mills  to  pay  duty  on  yarn  at  the
 time.  of  clearance  of  cloth,  based  on
 square  metre  of  the  cloth  and  the
 count  of  yarn  used.  It  is,  therefore,
 not  correct  to  say  that  the  cotton  yarm
 used  by  the  composite  mills  is  free
 from  duty.
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 (b)  There  is  no  proposel  to  abolish
 the  levy  of  excise  duty  on  yarn  used
 by  handlooms  as  such.  But  the  cotton
 yarn  in  “hank”  form  used  largely  by
 handlooms  is  exempt  from  duty  up  to
 less  than  -29nf  counts  and  subjected  to
 concessional  rates  in  respect  of  higher
 courts.

 Excise  Duty  on  Cloth  Produced  by
 Powenlsams

 6939.  Shri  A.  8.  Vajpayee:
 Shei  M.  8.  Marti:

 Will  the  Minister  of  Fingnce  be
 Pleased  to  state  whether  there  is  any
 proposal  with  Government  to  treat  the
 powerlooms  outside  the  mills  on  par
 with  those  in  the  mills  in  matters  re-
 lating  to  levy  of  excise  duties  on  cloth
 produced  by  them?

 The  Deputy  Frime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 ecai):  No,  Sir.

 Oil  Depots

 6940.  Shri  C.  Chittybahu:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 ibe  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  persons  who  have
 been  allotted  Oil  Depots  since  1964,  so
 far;  and

 (b)  the  criterian  for  allotting  the  Oil
 Depots?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petraleum  and  :Chemicais  and  of
 Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghe  Ramaiah):  (a)  and  (b).  Depots
 with  tankege  of  60  Kl.  capacity  have
 teen  allotted  to  fifty  persons  by  the

 “Indian  OH  Corporation  so  far;  they
 are  generally  allotted  at  rail-head  ¢o
 dealers  who  guarantee  a  minimum  off-
 take  of  50  kls.  of  Kerosene  per  month.
 fn  addition,  there  are  28  other  cases
 in  which  smaller  depots  with  45  kl.
 tankeage  capacity  have  been  allotted
 at  places  away  from  rail-head  to  per-
 sons  who  have  guaranteed  &  minimum
 monthly  off-take  of  25  kl.
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 Retrenchment  of  Persons  in  Remonne
 Depaxtment

 eal,  Shri  C.  Chittybabu:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  many  persons  in  the  Cleri-
 cal  Grade  were  retrenched  in  the
 Revenue  Department  under  the  Cen-
 tral  Board  of  Excise  and  Customs  dur-
 ing  the  last  one  year;

 b)  the  saving  to  Government  there-
 by;

 (c)  the  total  amount  of  overtime
 allowance  paid  to  the  Clerical  Staff  in
 ¢he  above  Department  during  the
 aqame  period;

 (d)  whether  any  provision  has  been
 made  for  the  absorption  of  the  re-
 trenched  staff  in  the  Central  Govern-
 ment  Offices  undertakings;

 (e)  if-so,  how  many  of  the  retrench-
 ed  personnel  have  been  so  fer  absorb-
 ed;  and

 (f)  whether  any  compensation  has
 been  paid  to  those  not  so  far  absorbed
 in  Government  service?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  to  (f).  The  required  in-
 formation  is  being  collected  and  will
 be  placed  on  the  Table  of  the  House
 shortly.

 दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रामुबेदिक
 ग्रौदगगालय

 6942.  शी  भ्लोंकार  लाल  बेरवा  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  एवं  परियार  ह: ड  मंक्री यह यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  बिल्ली  में
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाये  जा  कहे आतमुकेदिक
 श्रौषक्लयों  की  स्थिति  ग्रौषधियों  तथा  #प्ान
 के  मासले  मे  बिगड़  रही  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  चालू  वर्ष  में  उनके

 आुघार  के  लिये  कितदी  राशि  निर्धारित  कौ
 गईडै  ?
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 स्वास्थ्य  तंथा  परिवारें  नियोजन  संत्री
 (श०  श्रोपसि  खन्द्रसेखर)  :  (क)  मांग

 में  चैंट-बढ़  हाँतिं  रहने  से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य
 योजना  कीं  झायुवंदिक  डिस्पैन्सरियों  में
 श्रौषधियों  की  कुछ  कमी  हो  गई  थी  ।  अब

 स्थिति  सुधर  #8  हैं  केन्द्रीय  स्वॉस्थ्य  यींजना
 की  आयुर्वे विक बिक  डिस्पेंसरियां  जहां  अब  स्थित  हैं,
 वह  स्थास  उनके  लिए  फिलहांल  पर्याप्त
 समझा  जाता  हैं  |

 (छ)  इस  योजना  को  आयुर्वेदिक
 'डिस्फ्सरियों  के  लिये  दवाइयां  भण्डार/वाज-
 सामान  खरीदने  के  लिये  चालू  वित्तीय  वर्ष
 i967-68  में  2  लाख  रुपये  निर्धारित

 किये  गये  हैं।

 दिल्ली  सें  परिवार  नियोजन  संप्ताहं

 6943.  शक्रों  झॉकोर  लौल  बेरवा  :
 क्‍या  स्वास्थ्य  तथा  परियार  नियोजन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  संच  है  कि  दिल्‍ली  तथा
 अन्य  स्थानों  में  वर्ष  में  एक  बार  परिवार
 मिंयोजन  सप्तीह  मनोयां  जाता  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  दिल्‍ली  में  कितने
 लूप  लगाये  गये  तथा  कितने  आपरेशन  किये
 गये  और  इस  वर्ष  हस  सप्ताह  में  जिन  व्यक्तियों
 का  आपरेशन  किया  गया  उनको  कित्तना  घन

 दिया  गया  ;

 (ग)  क्या  सं  कार्य  का  निर्धारित
 लक्ष्य  पूरा  हो  गया  था  ;  ऑर

 (धं)  यंदिं  नहीं,  ती  इसके  कया  कारण
 हैं?

 स्वस्थ्पिं  तथा  परियारं  नियोज॑न  मंत्रों
 (बान  जोषति  चम्प्रशलर)  (क)  जीहां।

 इस  ष  6  सिर्तस्वेरं,  .967  से  एक  राष्ट्रीय
 परिवार  नियोजन  पसवाड़ा  मनाया  जायेगा  ।
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 (@)  से  (६).  उपर  वर्य  राष्ट्रीय  परिवार
 नियोजन  पंखवाड़ा  ऋरी  तक  नहीं  मनॉयों
 गया  है  भ्रतः  ये  प्रश्न  नहों  उठ  ।

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  some
 of  the  big  cities  like  Calcutta,  Bombay
 and  Delhi,  beggars  roam  about  the
 streets  and  pester  foreign  visitors  and
 local  people  for  alms;  and

 (9)  if  so,  the  steps  which  Govern-
 ment  have  taken  to  establish  beggar
 homes  and  solve  the  problem  on  a
 long  term  basis  by  providing  them
 with  employment?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 mert  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  of  India  assist
 in  the  task  by  giving  financial  assis-
 tance  and  advice  to  State  Govern-
 ments  as  the  subject  comes  within  the
 sphere  of  State  responsibility.  Majo-
 rity  of  the  States  have  legislations  of
 their  own  for  pervention  of  beggary.
 Institutional  services  in  the  nature  of
 beggars-homes,  vagrant  homes,  receiv-
 ing  centres,  work  centres  have  been
 set  up  for  the  welfare  and  rehabilita-
 tion  of  beggars.

 A  scheme  of  non-instttutional  ser-
 vices  for  the  prevention  of  beggary
 has  been  implemented  in  certain  cities.
 It  is  proposed  to  expand  these  ser-
 vices  during  the  Fourth  Plan  period.
 Specific  schemes  in  this  behalf  are
 being  worked  out  in  consultation  with
 the  State  Governments.
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 Pochampad  Project
 6945.  Shri  M.  Sudarsanam:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  so  far  in
 regard  to  the  Pochampad  Project;  and

 (b)  whether  any  assistance  has  been
 given  by  the  Centre  and  if  so,  the
 extent  thereof?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Work  on  the
 masonry  dam  ,earth  dam  and  the
 excavation  of  main  canal  are  in  pro-
 gress.  72  lakh  cubic  feet  of  masonry
 (47.7  per  cent  of  the  total  work  load),
 more  than  2  lakh  cubic  feet  of  con-
 crete,  746  lakh  cubic  feet  of  earthen
 embankment  for  earth  dam  (21.3  per
 ent  of  the  total  work  load)  and  84
 lakh  cubic  feet  of  excavation  on  the
 main  canal  (]4.l  per  cent  of  the  total
 work  load)  had  been  completed  up  to
 the  end  of  June,  1967.  An  expendi-
 ture  of  Rs.  6.72  crores  has  been  in-
 curred  against  the  estimated  cost  of
 Rs.  40.0  crores.

 (9)  The  scheme  gets  essisted  through
 the  Miscellaneous  Development  loans
 given  to  the  State  Government  for  the
 Plan  as  a  whole.

 Hindustan  Insecticides  Limited
 6946.  Shri  द  Viswanatha  Menon;

 Shri  Nambiar:
 Shri  E.  K.  Nayanar:
 Shri  A.  K.  Gopalan:
 Shri  C.  हू,  Chakrapani:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 823  on  8th  June,  967  regarding  DDT
 factory,  Delhi  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Hindus-
 tan  Insecticides  Ltd.  has  paid  about
 Rs.  26  lekhs  during  ‘1966-67,  to  Delhi
 Cloth  Mills  towards  the  purchase  of
 raw  materials  and  services;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  Delhi  Cloth  Mills  is  assured  of
 doubling  its  sales  to  Hindustan  Insec-
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 ticides  Ltd.  after  the  expansion  of
 Delhi  unit  is  completed  as  a  result  of
 the  action  taken  by  Hindustan  Insec-
 ticides  Ltd.  in  making  firm  commit-
 ments  with  respect  to  the  supply  of
 raw  materials  and  services  to  the
 existing  unit  from  Delhi  Cloth  Mills.
 for  the  next  70  years;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be
 taken  by  Government  against  the
 Hindustan  Insecticides  Ltd.  manage-
 ment  for  acting  in  a  manner  prejudi-
 cial  to  the  interest  of  the  company  and
 beneficial  to  the  Delhi  Cloth  Mills?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  amd  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  and  (9),  Yes,
 Sir.

 (c)  The  arrangement  has  been  made
 by  the  Company  as  being  in  its  inte-
 rests.  Government  has  no  reason  at
 present  to  hold  that  the  contrary  is
 the  case,  but  the  matter  will  be  fur-
 ther  examined.

 Compulsory  Sterilisation  after  Three
 Issues

 6947.  Shri  Sidheshwar  Prasad;  Will
 the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  hzve  decided  to  make  legal
 provisions  for  compulsory  sterilisation
 after  three  issues;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  when  it  is  likely  to  come  into
 force?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  5.  Chandrasekhar):  (a)
 No.  The  Government  of  Maharashtra.
 have  recommended  to  the  Government
 of  India  that  lege]  and  other  steps  may
 be  taken  to  make  sterilisation  eom-
 pulsory  in  cases  of  all  citizens  who
 have  3  or  more  children,  This  recom—
 mendation  is  being  examined.

 (b)  and  (०),  Do  not  arise.
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 नई  दिल्‍लो  में  विलिगडन  तथा  सफदरजंग
 ग्रस्पतालों  में  रोगी

 6948.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :
 श्री  महाराज  सिंह  भारती  :

 श्री  ज्षे०  एच०  पटेल  :
 श्री  राम  सेवक  यादव  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  1965-66  तथा  966—
 67  में  विलिगडन  तथा  सफदरजंग  अस्पतालों

 में  कुल  कितने  रोगी  दाखिल  किये  गये  ;
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 (a)  कितने  रोगियों  की  शल्य  क्रिया
 की  गई  थी  ;  और

 (ग)  कितने  रोगी  शल्य  क्रिया  के
 परिणामस्वरूप  मर  गये  ?  !

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री
 (डा०  श्रीपति  चल्नशेखर):  (क)  से  (ग).
 श्रपेक्षित  सूचना  क्रमानु्तार  तीचे  दी  गयी

 है  —

 965—-66  966—67

 विलिगडन  सफदरजंग  विलिगडन_  सफदरजग

 अस्पताल  अस्पताल  अस्पताल  अस्पताल

 (क)  466  48370  3948  50333

 ख)  4545  22234  5378  26372

 (7)  श्न्य  250  श्न्य  293

 Fertiliver  Factories  in  Cooperative
 Sector

 6949.  Shri  RK.  Barua:
 Shri  D.  N.  Patodia:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  three
 U.S.  Co-operative  fertilizer  specialists
 visited  India  in  June,  967  to  under-
 take  project  studies  with  Government
 and  Indian  cooperstives  to  construct
 some  fertilizer  factories  in  the  coun-
 try;

 (b)  whether  the  American  experts
 have  submitted  any  report  about  their
 study  to  Government  in  this  regard;

 (c)  if  so,  the  main  feature  thereof;
 and

 (d)  the  decision  of  Government
 thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of
 Planning  and  Social  Welfare  (Shri:
 Eaghu  Ramaiah):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  No.
 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 संसब्‌-सदस्यों  के  निवास-स्थानों  की  तुलना  में
 मंत्रियों  के  निवास-स्थानों  को  सजावट

 पर  व्यय

 6950.  श्री  राम  चरण:  क्या  निर्माण,
 प्रावास  तथा  पत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  मंत्रियों  को  आवंटित  किये  गये
 बंगलों  को  सजाने,  उनमें  फर्नीचर  सप्लाई
 करने  और  मरम्मत,  संघारण  आदि  अन्य
 कामों  पर  प्रति  मंत्री  औसतन  कितना
 वाधिक  सच  किया  जाता  है  ;

 (ख)  संसद-सदस्यों  के  क्वार्टरों  और
 बंगलों  को  सजाने,  उनमें  फर्नीचर  सप्लाई
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 करने  और  मरम्मत,  संघारण  झादि  पर  प्रति

 संसद्‌  सदस्य  औसतन  कितनां  वाधिक  व्यय
 किया  जाता  है  ;  और

 (ग)  मंत्रियों  और  संसदु-सदस्यों  के
 निवास  स्थानों  पर  होने  वाले  व्यय  के  अन्तर
 को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  को  क्या  कार्य-
 वाही  करने  का  विचार  है  ?
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 निर्माण,  भ्रावास  तथा  पूत्ति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (1 ह  इकबाल  सिह)  :(क)  तथा

 (ख)  मंत्रियों  तथा  संसद्‌ू-सदस्यों  के  निवास
 स्थान  को  सजाने,  फर्नीचर  सप्लाई  करने
 तथा  ग्रन्य  संघारण  कार्यों  के  सम्त्रन्ध  में  श्ौसत
 वाषिक  बचा  निम्न  प्रकार  से  है  —

 भवन  फर्नीचर  बिजली  उद्यान

 Fo  Go  to
 (i)  मंत्रियों  के  निवास

 स्थान  3076  2382  7969.  38  5293

 (ii)  संसद  सदस्यों  के
 निवास  स्थान  738  2264  202  490

 (य)  सजाने,  फ़र्नीचर की  सप्लाई  झादि
 का  खर्चा  मुख्य  रूप  से  मकान के  कुर्सी  क्षेत्रफल
 से  सम्बन्धित  है  तथा  मंत्रियों  क ेमकान  सामान्यत
 संसद  सदस्यों  के  मकानों  से  बड़े  होते  हैं  ।
 इसी  प्रकार  उद्यान  का  खर्चा  अहाते  के आकार
 से  सम्बन्धित  है  ।  उदाहरणीय  नाथ  एवेन्यू,
 साउथ  एवेन्यू,  वित्तथ  मार्ग  तथा  मीना  बाग
 के  संसद्‌  सदस्यों  के निवास  स्थान  के  विषय  में
 253,  22  रुपये  हैं  तथा  फिरोहुशाह  रोड,

 “विडसर  प्लेस,  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  रोड  भादि
 के  फ्लेटों  का  594.  0  रुपये  तथा  बड़े  बंगलों
 के  सम्बन्ध  में  2,444,  00  रुपये  तक  हैं  ।
 संघारण  की  लागत  निवास  स्थान  के  आकार
 के  आधार  पर  तथा  निर्धारित  पैमाने  के
 अनुसार  सप्लाई  किये  गये  फ़र्नीच र  के  मुताबिक
 अत्येक  निवास  स्थान  की  भिन्न  होती  है  1

 केन्द्रीय  विद्युतु  परिषद्‌

 6951.  श्री झंकार  लाल  बेरवा  :

 श्री  आकार  सिह  :

 क्यो  लिवाई  और  चिछुतु  मंत्री  वह  बताने
 नकी  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  का
 विचार  एक  केन्द्रीय  विद्युत  परिषद  स्थापित
 करने  का  है  ;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  परिषद्‌  का
 गठन  किस  प्रकार  किया  जायेगा  और  उसके
 कार्य  क्या  होंगे  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  (डा०  कु०ल०
 राव) :  (क)  केन्द्रीय  बिजली  सलाहकार
 परिषद  बनाने  का  प्रस्ताव  है  |

 (ख)  केन्द्रीय  बिजली  सलाहकार  परिषद
 की  रूपरेखा  बनाई  जा  रही  है  |  यह  परिषद
 एक  सलाहकार  संस्था  होगी  और  विचारार्थ
 प्राप्त  बिजली  के  उत्पादन,  पूर्ति  तथा  वितरण,
 ग्राम  विद्युतन  कार्यक्रमों  शर  नीति  सम्बन्धी
 अन्य  मामलों  पर  सिफ़ारिशें  करेगी  ।

 चिकित्सा  को  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने
 तथा  अंम॑संख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये

 चौथी  योजना  में  नियत  की  गईं  राशि

 6952.  झभीझोंकार  सिंह  :
 श्री  भ्रौकार  लाल  बेरवा  :

 क्या  स्वाध्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैं  कि  चिकित्सो  की
 सुविधांशों  का  विस्तार  करने  और  जनसंझूुपा
 बृद्धि  को  सोकतें  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  में  सरकार  ने  बहुत  बड़ी  राशि  नियत
 कीहै;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  लिये  कितनी
 राशि  नियत  की  गई  है  ;  और

 (ग)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की
 अवधि  में  कितने  लूपों  तथा  गर्भ  निरोध  के  अन्य
 त्तरीकों  का  प्रयोग  करवाने  का  विचार  है  ;

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रों
 (डा०  श्रोपति  चन्दशोचर)  (क)  जी
 हां

 (ख)  229.31  करोड़  रुपये  |

 (ग)  1967-68  से  970-7i  के
 वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  निम्नलिखित
 हैं  :--

 प्रति  i000  जनसंख्या  में  से
 22  व्यक्तियों  को  लूप  पहनाना  |

 2--प्रति  000  जनसंख्या  में  से
 l8  व्यक्तियों  का  नसबन्‍न्दी
 आपरेशन  |

 co  अतिरिक्त  प्रचलित  तथा  झन्य  गर्भ-
 निरोधकों  का  प्रयोग  करने  वाले-
 प्रति  i000  जनसंख्या  में  से
 231

 Conference  on  Water  for  Peace
 6953,  Shri  Umanath:

 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  Nambiar:
 Shri  E.  K.  Nayanar:
 Shri  K.  Aniradhan:
 Shri  Ganesh  Ghosh:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  participated  in
 the  conference  “Water  for  Peace"
 beld  in  Washington  recently;

 (b)  the  names  of  countries  which
 participated  in  the  conference,

 (c)  the  organisation  which  was  the
 convener  of  the  conference  and  how
 the  expenses  of  the  conference  were
 met;  and

 (d)  the  decisions  taken  at  the  con-
 ference?
 3623  (Ai)  LSD—5,
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 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Yes.

 (b)  A  statement,  showing  the  ccun-
 tries  participated  in  the  Conference
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-230/
 67),

 (c)  The  Confereace  was  organised
 by  the  Government  of  the  United
 States  of  America.  The  expend!‘ure
 on  the  Indian  delegation  was  met  by
 the  Government  of  India.

 The  Conference  was  isttended
 Ministers’

 level,  with

 (d)
 for  exchange  of  ideas  at
 level  and  also  at  expert
 a  view  to  identifying  the  world’s
 water  problems  and  to  exploring
 possibilities  of  international  co-opera-
 tion  to  stimulate  effective  programmes
 of  water  development  at  local,  national
 and  international  level.  No  decisions
 were  taken.  However,  the  Conference
 wound  up  with  the  suggestion  that
 technical  knowledge  should  be  ex-
 changed  at  scientific  level  and  that
 modern  technology  should  be  utilised
 for  discovering  and  conserving  water,
 ‘so  that  the  future  generations  may

 “have  a  better  and  happier  life.

 Trade  Deficit  in  Developing  Countries

 ont,  Shri  Umanath:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  E.  KE.  Nayanar:
 Shri  Ganesh  Ghosh:
 Shri  K,  Anirudhan:
 Shri  Nambiar;

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Fourteenth  Annual
 Report  prepared  by  the  Colombo  Plan
 Consultative  Committee  has  pointe!
 out  the  growing  trade  deficit  in  the
 developing  countries  in  the  Colombrc
 Plan  region;

 (b)  if  so,  the  extent  of  this  deficit,
 and

 (c)  the  share  of  India  in  the  total
 trade  deficit  turing  963  and  965T
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 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  The  visible  ‘trade  deficit  of  the
 countries  in  the  Colombo  Plan  area
 widened  from  1,988,  million  dollars  in
 963  to  2,281  million  dollars  in  1985,

 (९)  India’s  share  in  the  total  trade
 deficit  was  $854  million  in  963  and
 $1,235  million  in  1965.

 मध्य  ब्रतेज्ञ  में  परिवार  नियोजन

 6955.  शीगं०  qo  वोक्षित  :

 श्री  ite  सुन्दर  साल  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परियार  नियोजन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  जनवरी,  19662  प्रैल,  967
 सके  की  अंबधि  में  भष्य  प्रदेश  में  कितने
 बैंसेक्टामी  झ्रॉपरेशन  किये  गये  थे  ;

 (@)  उक्त  अवधि  में  कितेने  लूप  लगाये
 गये  थे  ;

 (ग)  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  अब  तक
 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  तथा  भविष्य
 में  कितनी  व्यय  पियि  जाने  की  संभावना  है?
 और

 (घ)  क्‍या  राज्य  में  डाफटरों  की  कमी
 के  कारण  वहां  परिवार  नियोजन  की  गति
 धीमी  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  पंश्थार  नियीनन  मंत्रों

 (डा०  श्रोर्पात  च्शेवर):  (क)  और  (ल).
 जनवरी,  966  से  मार्च  967  तक  की
 अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  85,907  नसबन्दी
 झ्रापरेशन  किये  गये  शौर  49,  644  लूप  पहनाये
 गए।  |  पैल,  967  के  आंकड़े  राज्य  सरकार
 ने  प्रभी  नहीं  भेजे  हैं.  ।

 (ग)  तीसरी  योजना  में  इस  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  खर्च  की  गई  धन  राशि  93.i0
 लाख  रुपये  थी  |  वर्ष  i966—67  के  लिए
 अंजूर  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  71  लाख
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 रुपये  थी  और  वर्ष  1967-68  के  लिए  अब
 तक  झावंटित  धन  राशि  i50.67  लाख
 रुपये  है  ।

 (घ)  जी  हां,  कुछ  हद  तके ।

 सच्य  प्रवेक्ष  में  सहकारी  बेंकों  हारा  शयर
 खरीबे  जाना

 6956.  शो  tho  ‘do  वीक्षित  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  संच  है  कि  मध्य  प्रदेश
 के  संहंकारी  बैंकों  की  भारत  के  रिजर्व  बैंक के
 निदेश  जारी  किये  हैं  कि  वे किसी  भी  सहकारी
 समिति  के  पांच  हजार  रुपये  के  मूल्य के  ग्रधिक
 के  शेयर  नहीं  खरीद  सकते  ;

 (ख)  यदि  हां,  तों  कया  ऐसे  निदेश
 प्रत्येक  राज्य  को  दिये  गये  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि
 मंध्य  प्रदेश  के  सहकारी  बैंकों  ने  सहकारी
 समितियों  से  शेयर  नहीं  खरीदे  हैं,  किन्तु
 उन्होंने  एक  जन्म  दिवस  समारोह  कोष  में
 एक  लाख  अठाईस  हजार  रुपये  दिये  हैं  ;
 और

 (घ)  क्‍या  इन  बैंकों  के  विरुद्ध  कोई
 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 उक-प्रषोन  मंत्री  शीर  वित्त  मंत्री  धी
 मोर/रजों  देसई):  (क)  शौर  (ख).
 'रिजवें  बैंक  ने  बैंकिंग  विनियमन  अधिनियम,
 i949  की  धारा  i9  (जिस  रूप  में  वह

 सहकारी  समितियों  पर  लागू  होती  है)  के
 अनुसरण में  i  मार्च,  l966  को  सभी  राज्यों
 के  सहकारी  बैंकों  के  नाम  एक  निदेश  जारी
 किया  था  जिसके  ग्रनुसार  यह  जरूरी  है  कि:

 qa)  सरकारी  संस्थाओं  के  शेयरों  में
 क्सी  सहकारी  बैंक  का  कुल  निवेश
 उसकी  अपनी  निधि  के  2  प्रतिशत
 से  अधिक  न  हो,  और
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 (2)  किसी  सहकारी  संस्था  के  शेयरों
 में  सहकारी  बैंकों  का  कुल  निवेश
 उस  संस्था  की  बिकी  पूंजी  के
 5  प्रतिशत से  अधिक  न  हो  1

 लेकिन  निवेश  किसी  निर्धारित  राशि
 तक  सीमित  नहीं  है  इसके  अलावा,  ये  पाबन्दियां

 उपर्युक्त  घारा  i9  के  पहले  परन्तुक  में
 शामिल  मामलों  भ्रर्थात्‌  निम्नलिखित  मामलों
 में  लागू  नहीं  होतीं  :

 (a)  राज्य  सरकारों  द्वारा  उस  प्रयोजन
 के  लिए  उपलब्ध  किये  गये  कन
 से  लिये  गये  शेयर  ;

 (2)  किसी  केन्द्रीय  रुहकारी  बैंक  के
 मामले  में,  उस  राज्य  सहकारी
 बैंक  के  शेयर,  जिससे  यह  सम्बद्ध
 हो;

 (3)  किसी  प्राथमिक  सहकारी  बैंक
 के  मामले  में,  उस  केन्द्रीय  सहकारी
 बैंक  के  शेयर,  जिससे  यह  बैंक
 सम्बद्ध  हो  या  उस  राज्य कै  राज्य
 सहकारी  बैंक  के  शेयर,  जिसमें  यह
 बैंक  पंजीकृत  हो  1

 (ग)  भारत  सरकार  को  इस  बारे  में
 कोई  जानकारी  नहीं  है  |

 (घ)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता।

 मध्य  प्रवेश  को  कैशीय  सहायता

 6957.  श्री  lo  च०  दोक्षित  :  क्‍या
 बोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष
 i967-68%  लिए  उस  राज्य  को  अंतिरिक्‍त
 सहायता  दी  जाने  का  केन्द्र  से  अनुरोध  किया

 है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 है;  और
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 (7)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 योजन,  पंट्रोलियसम  और  रस.यन  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्री  (श्रो  अशोक  मेहता)  :
 (क)  सालाना  योजना  i967-68  के  लिए

 राज्य  सरकार  को  49.  5  करोड़  स्पये  की
 राशि  की  केन्द्रीय  ऱहायता  की  सूचना  दी
 गई  है  ।  अभी  तक  राज्य  रकार  ने  967—
 68  की  योजला  रहायता  बढ़ाने  के  लिए  कोई
 निबेदन  नहीं  भेजा  है  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Smuggling  of  Opium

 8.  Shri  Bhogendra  Jha:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:.

 (a)  whether  opium  worth  crores  of
 rupees  is  smuggled  out  of  the  country
 by  organised  gangs  of  smugglers;  and

 (b)  tf  so,  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  locate  the  places  and  persons
 involved  in  the  same  and  to  stop  this
 unlawful  business?

 (a)  and  (b).  Smuggling  of
 opium  out  of  this  country  is  insignifi-
 cant.  The  quantity  of  opium  seized  on
 attempted  export  during  the  last  three
 years  and  during  967  so  far  is  as
 follows:

 Year  Quantity
 Seized

 (Kgs.)
 964  23
 965  96
 966  36
 967  I

 All  the  enforcement  agencies  concerned
 with  the  suppression  of  {illicit  traffic  in
 opium  such  as  the  Customs,  the  Excise,
 the  Police  and  the  staff  of  the  Narco-
 tics  Department  keep  alert,  both  at  the
 points  of  export  as  well  as  in  the
 interior  and  take  suitable  measures  to
 prevent  smuggling  of  opium.
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 British  Private  Capital
 6959.  Shri  Bhogendra  Jha:  Will  the

 Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  British
 Private  capital  invested  in  India  at
 present;  and

 (b)  its  break  up,  industry-wise;  and
 what  was  the  total  amount  in  1947
 industry-wise?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (b).  The  earliest  and
 the  latest  surveys  of  foreign  invest-
 ments  in  India  made  by  the  Reserve
 Bank  of  India  relate  to  the  position  as
 at  the  end  of  June,  948  and  March,
 965  respectively.  A  statement  showing
 the  break  up  of  outstanding  U.K.
 private  investments  by  broad  catego-
 ries  of  industries  on  these  dates,
 is  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha.
 Industry-wise  figures  of  U.K.  invest-
 ments  approved  during  the  years
 1965-66  and  966-A7  have  also  been
 incorporated  in  the  statement  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-23/67].

 हिल्‍लो  में  यपुता  ल.जार  से  झुग्गियों  का  हटाया
 जाना

 6960.  श्रों  यशावन्त  सिंह  कुझवाहा  :

 शो  प्रकाशवीर  शास्त्री  :
 श्री  रामावतार  शर्मा  :
 ‘To  सूर्य  प्रकाश  पुरी  :

 श्री  रघुबोर  ह  शास्त्री  :

 श्री  शिवकुमार  ज्ञास्त्री  :
 श्री  झात्म  दास  :

 क्या  निर्माण,  आवास  तथा  पूति  मंत्री
 I3  जुलाई,  967  %  अतारांकित  प्रश्न

 अंख्या  5580  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  में  यमुना
 बाजार  से  शुश्गियों  के  हटाये  जाने  तथा  वहां
 रहने  वाले  लोगों  को  बसाने  और  विशेष
 रूप  से  दिश्ली  प्रशासन  द्वारा  उन्हें  सस्ते
 दामों  पर  जमीन  दी  जाने  तथा  वित्तीय

 JULY  27,  967  Written  Answers  15106,

 सहायशा  दी  जाने  के  बारे  नें  वर्तमान  स्थिति
 क्‍या  है?

 निर्माण,  झावास  तथा  पूतति  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  (भो  इकबाल  सिह)  यमुना
 बाज़ार  क्षेत्र  में  सरकारी  तथा  सा्वंजनिक
 भूमि  पर  अभी  तक  अनधिवास  करने  वाले
 परिवारों  के  साथ  झूश्गी-झोंपड़ो  हटाने  की
 योजना  के  उप-बन्धों  के  अनुसार,  जब  इस
 क्षेत्र  को  सफ़ाई  के  लिए  लिया  जायेगा,
 कार्यवाई  की  जायेगी  इस  योजना  के  अन्तगंत
 वे  लोग  जोकि  31  जुलाई,  960  से  पूर्व-
 सरकारी  तथा  सार्वजनिक  भूमि  पर  ग्॒न-
 घिवास  कर  रहे  थे,  किराये  के  आधार  पर
 बैंकल्पिक  वास  के  पात्र  हैं  ।  इस  योजना  में
 प्लाटों  के  बेचे  जाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 है  और  न  अनधिवासियों  को  वित्तीय  सहायता
 देना  ही  परिकल्पित  है  |

 Independent  status  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  Commissioners’

 Office

 696I.  Shri  A.  K.  Hisku:
 Shri  P,  R.  Thakur:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  im  his
 very  first  report  for  1951,  the  Commi-
 ssioner  of  Scheduled  Caste  and  Tribes
 raised  the  quetion  of  his  independent
 status  like  any  other  statutory  office
 and  demanded  that  “an  independent
 and  impartial  agency”  should  func.
 tion  under  him;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  he
 reported  next  year  that  it  had  teen
 “decided  that  the  status  of  his  office
 was  the  same  as  that  of  any  other
 statutory  office”;

 (c)  whether  the  same  position  was
 reported  in  his  subsequent  anrual
 reports,  but  only  upto  the  year  1956-57;

 (d)  whether  since  1957-58,  there  has
 been  a  reversal  of  Government's  earlier
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 decision  regarding  the  status  of  the
 Commissioner's  office;  and

 (e)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha:  (a)  to  (०).  Yes.

 (d)  No.

 (e)  Does  not  arise.

 LA.  &  A.S.  Officers  on  Deputation  to
 Government  Companies

 6962.  Shri  Surendramath  Dwivedy:
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  question  of  pro-
 priety  in  sending  LA.  &  A.S.  Officers
 from  the  Indian  Audit  and  Accounts
 Department  on  deputation  to  Govern-
 ment  companies  who  are  put  in  charge
 of  finances  and  accounts  and  possibili-
 ties  of  the  same  officers  occupying
 posts  in  the  Audit  Office  for  the  pur-
 pose  of  audit  of  the  same  Companies
 has  been  brought  to  the  notice  of
 Government;

 (b)  whether  Government  have
 examined  this  matter  and  how  far
 the  impartiality  in  audit  could  be
 maintained  in  such  cases;  and

 (c)  the  number  of  LA.  &  2.85.  Offi-
 eers  who  had  been  on  deputation  to
 Government  Companies  in  the  years
 1964,  965  and  1966?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finamce  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (b).  The  point  of
 propriety  underlying  the  question  has
 been  brought  to  the  notice  of  the
 Comptroller  and  Auditor  General  and
 there  is  no  doubt  that  he  will,  in
 making  postings  of  officers  immediate-
 ly  on  reversion  from  such  deputations,
 see  that  there  is  no  embarrassment
 caused  either  to  the  company  or  to
 the  officer.

 (c)  The  information  asked  for  will
 be  collected  and  placed  on  the  Table
 of  the  House.
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 Collaboration  with  Indo-U.S.A.  Ce-
 operative  League

 6963.  Shri  P.  Gopalan:  =
 Shrimati  Suseela  Gopalan:
 Shri  E.  K.  Nayanar:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 U.S.A.  Cooperative  League  has  offer-
 ed  to  collaborate  with  the  Indian  Co-
 operative  Institution  in  establishing
 fertilizer  and  agricultural  processing
 industries;

 (b)  if  so,  the  major  conditions  of
 the  U.S.  offer;  and

 (c)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  to  (c).  There  is  a  proposal:
 to  establish  a  fertilizer  factor  in  the
 cooperative  sector  with  the  assistance
 of  the  International  Co-operative
 Development  Association  of  U.S.A.
 and  the  U.S.A.I.D.  A  technical  team
 from  the  International  Co-operative
 Development  Association  of  US.A.
 arrived  in  India  in  June,  967  to  pre-
 pare  an  economic  &  technical  feasibi-
 lity  report  for  the  establishment  of  a
 plant  or  plants  in  the  cooperative  se-
 tor.  The  terms  of  agreement  with  the
 U.S.  Cooperatives  in  establishing  the
 factory  will  be  negotiated  after  this
 report  is  received.

 There  is  no  offer  of  colaboration
 from  the  Coperative  League  of  U.S.A.
 for  establishing  agricultural  processing
 industries.

 Flood  Control  Schemes  for  Orissa
 6964.  Shri  Chintamani  Panigrahi:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  amount  has  been
 allotted  for  flood  control,  drainage  and
 waterlogging  measures  in  Orissa  for
 1967-68;

 (b)  the  major  rivers  which  still
 pose  the  flood  problem  for  Orissa;
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 4¢)  whether  any  long-term  plans  for
 complete  fleed  control  of  atl  the  major
 ceiver  systems  of  Orissa  have  been  pre-
 pared  and  approved;  and

 (d)  if  50,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr.  E.  L.  Eao):  (a)  The  outlays  for
 different  heads  of  development  and
 Central  assistance  for  1967-68  have
 nét  yet  been  finalised.  The  Working
 Group  has,  however,  recommended  an
 outlay  of  Rs.  00  lakhs  for  flood  con-
 rol,  drainage  and  anti-waterlogging
 in  the  State  during  the  year.

 (b)  The  major  rivers  on  which  the
 flood  problem  exists  are  the  Mahanadi,
 the  Brahmani,  the  Baitarani  and  the
 Subarnarekha.

 (c)  and  (d).  No  long  range  plan  for
 flood  control  has  yet  been  submitted
 by  the  State  Government.  The  State
 Government  have,  however,  envisag-
 ed  the  construction  of  multi-purpose
 dams  on  the  Mahanadi,  Brabmani  and
 Baitarani  which  will  provide  adequate
 flood  storage,  and  help  in  controlling
 the  floods  in  the  deltaic  areas.  After
 the  construction  of  these  dams,  the
 State  Government  propose  to  under-
 take  the  training  of  the  numerous
 channels  and  reducing  their  numbers
 wherever  possible.
 Surgical  Instrument  Plant  sear  Madras

 6965.  Shri  Baburao  Patel:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  for  the  poor  working
 of  the  Surgical  Instrument  Plant  near
 Madras;

 (b)  the  total  cost  thereof;
 (c)  the  total  sales  since  its  incep-

 on;
 (d)  the  steps  taken  by  Government

 to  ensure  the  smooth  working  of  the
 plant;  and

 (e)  the  steps  taken  to  prevent  ac-
 cummulation  of  unsold  products?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
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 of  Planning  तत  Social  Welfare  (Shai
 Raghu  Ramaizh):  {a)  The  product
 mix  and  the  scale  of  production  of
 different  items  envisaged  in  the  fac-
 tory  plan  do  not  appear  to  be  in  keep-
 ing  with  the  pattern  of  requirements
 in  the  country  for  instruments

 (b)  The  total  capital  cost  of  the
 plant  is  Rs.  476.69  lakhs.

 (९)  The  value  of  the  total  sales
 upto  the  30th  June,  967  is  Rs.  3.2
 lakhs.

 (d)  and  (e).  The  product  mix  and
 the  numbers  of  different  types  of  ins-
 truments  to  be  produced  are  both  be-
 ing  changed  and  new  types  of  imstru-
 ments  are  proposed  to  be  taken  up  for
 manufacture.  Vigorous  sales  promo-
 tion  efforts  on  an  organised  basis  have
 also  been  undertaken  and  the  scope
 for  export  is  being  investigated.

 Employment  of  Retired  Officers  in  the
 Public  Undertakings

 6966.  Shri  K.  P.  Singh  Deo:  Will  the
 Minister  of  Fimanmce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  propose  to  utilize  the  services
 of  retired  officers  in  the  public  sector
 undertakings;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Deputy  Prime  Minister  and

 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (b).  Due  to  the  gene-
 ral  scarcity  of  managerial  talent,  the
 practical  approach  would  be  to  locate
 the  most  suitable  persons  from  ail
 possible  sources.  The  top  management
 posts  in  Public  Enterprises  to  which
 appointments  are  made  by  or  with
 the  approval  of  Government  are  gov-
 erned  by  the  same  principles  in  re-
 gard  to  superannuation  and  extension
 of  service  as  appointments  in  Gov-
 ernment.  In  regard  to  other  ports  to
 which  appointments  are  made  by  the
 Public  Enterprises,  themselves,  these
 principles  are  being  brought  to  their
 notice.

 The  principles  which  have  been
 adopted  by  Government  are  that  im
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 posts  not  requiring  scientific  or  tech.
 nical  qualifications,  there  should  be
 mo  extension  beyond  the  age  of  60  un-
 less  there  is  no  suitable  person  to  take
 up  such  appointments  in  which  case
 extension  upto  the  age  of  62  may  be
 aHowed.  Even  in  the  case  of  scienti-
 fie  and  technical  personnel  where
 extensions  beyond  these  limits  may
 have  to  be  given,  such  extensions
 should  not  be  automatic  but  should
 take  into  account  the  availability  of
 suitable  personnel  for  such  posts.

 Introduction  of  Regional  Languages  in
 LLC.  Policy  Forms

 6967.  Shri  S.  C.  Samanta:  Will  the
 Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  consideration  to  ask  the  Life
 Insurance  Corporation  to  introduce
 regional  languages  in  the  policy  forms;
 and

 (b)  if  so,  when  a  decision  is  likely
 to  be  taken  in  the  matter?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (b).  The  policy  form
 embodies  the  contract  between  the
 Corporation  and  the  policy-holders  and
 is  therefore  a  legal  document.  In  view
 of  this  and  the  fact  that  it  contains
 many  technical  words,  the  Corporation
 has  decided  that  the  policy  form  itself
 will  continue  to  be  in  English  but  a
 free  translation  thereof  in  the  langu-
 age  in  which  the  proposal  has  been
 filled  by  the  policy-holder  will  be
 attached  to  each  policy  wherever  the
 proposal  is  in  a  language  other  than
 English.  This  practice  is  expected  to
 be  given  effect  too  soon.

 Special  Compensatory  All  to
 Central  Government  Employees  in

 Assam
 6968,  Shri  Nambiar:

 Shri  Umanath:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  K.  Ramani:
 Shri  Mohammad  Ismail,
 Shri  C.  K.  Chakrapani:
 Shri  Ganesh  Ghosh:

 ‘Will  the  Minister  of  Finance  be
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 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  special  compensatory
 allowance  was  sanctioned  to  the  Cen-
 tral  Government  employees  in  9§7  to
 compensate  them  for  high  cost  of  liv-
 ing  '

 (b)  whether  in  classified  towns  and-
 cities  of  Assam  where  house  rent
 allowance  and  compensatory  allowance
 are  granted,  the  staff  are  given  either
 the  Assam  special  compensatory  allow-
 ance  or  the  house  rent  allowance  and
 compensatory  allowance;

 (c)  if  so,  the  reason  for  not  grant-
 ing  Assam  special  compensatory  allow-
 ance  in  addition  to  house  rent  allow-
 ance  and  compensatory  allowance  in
 such  classified  towns  and  cities;

 (d)  whether  the  price  level  in  Assam
 has  risen  compared  to  the  year  1957;

 (e)  whether  the  employees  have
 demanded  increase  of  special  Assam
 compensatory  allowance;  and

 (f)  if  so,  the  decision  of  Govern-
 ment  thereon?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes,  Sir.  A  special  com-
 pensatory  allowance  was  sanctioned
 for  Central  Government  employees  in
 the  Plains  Districts  of  Assam  with
 effect  from  Ist  March,  1957.

 (b)  No,  Sir.  In  the  Plains  Districts
 of  Assam  only  Gauhati  and  Dibrugarh
 qualify.  for  classification  as  ‘C’  class
 cities.  The  employees  there  are  allow-
 ed  both  the  house  rent  allowance  and
 the  special  compensatory  allowances.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  and  (e).  Yes,  Sir.

 (f)  Government  have  decided  not  to
 enhance  the  allowance.  The  increases
 in  cost  of  living  are  separately  com-
 pensated  by  grant  of  increases  in
 dearness  allowance  from  time  to

 time.
 ioe
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 Up  Gradation  of  Coimbatore  City
 6969.  Shri  K.  Ramani:

 Shri  C.  K.  Chakrapani;
 Shri  Umanath:

 “will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  representations  from  various
 Central  Government  Employees  Orga-
 nisations  demanding  to  up-grade
 Coimbatore  city  as  a  “B”  class  city;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  so  far  in
 this  behalf  and  when  the  decision  of
 Government  would  be  announced?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes,  Sir.  Some  represen-
 tations  were  received  for  upgrading
 the  city  of  Coimbatore  for  purposes  of
 City  Compensatory  and  House  Rent
 Allowances.

 (b)  Cities  are  upgraded  as  ‘B-2’  if
 their  population  according  to  96l  Cen-

 ‘sus  is  over  4  lakhs.  Since  the  popula-
 ‘tion  of  Coimbatore  City  as  per  96l

 Census  is  2,86,305  only  it  does  not
 qualify  to  be  upgraded  as  a  ‘B-2’  Class
 City.
 Land  Acquired  by  Central  Water  and
 Power  Research  Station  at  Khadak-

 Vasla,  Poona
 6970.  Shri  8.  M.  Joshi:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 portion  of  the  land  acquired  by  the
 Central  Water  and  Power  Research
 Station,  Khadakvasla,  Poona  for  its
 own  purpose  has  been  leased  out  to
 some  workers  for  cultivation;

 (b)  if  so,  whether  there  was  any
 public  auction  for  this  purpose;  and

 (c)  how  much  land  has  been  leased
 out  and  to  how  many  individuals?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  In  order
 to  help  grow  more  food,  about  20  acres
 of  land,  which  was  not  in  use,  was
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 notified  for  cultivation,  by  public  auc-
 tion  in  1965.  As  there  was  no  response
 from  the  public,  four  persons  (not
 employees  of  the  Research  Station)
 were  persuaded  to  undertake  cultiva-
 tion  on  rental  basis.  Another  20  acres
 of  land  acquired  for  staff  colony  was
 also  vacant  as  the  buildings  have  net
 yet  come  up  for  want  of  funds.  50
 per  cent  of  the  land  is  uncultivable.
 With  a  view  to  growing  more  food,  the
 three  original  owners  of  the  land  were
 persuaded  to  undertake  cultivation  in
 this  area.  These  arrangements  are
 purely  temporary.

 Shuggi-Jhopri  Scheme  for  Delhi
 6971.  Shri  Yashpal  Singh:

 Shri  S.  C.  Samanta:
 Shri  Marandi:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Delhi  Administra-
 tion  has  asked  the  Central  Govern-
 ment  to  entrust  it  with  the  implemen-
 tation  of  the  Jhuggi-Jhopri  Scheme;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri
 Iqbal  Singh):  (a)  and  (b).  Yes.  The
 proposal  .is  being  examined.

 Treatment  of  Lepers  in  Laccadives

 6972.  Shri  A.  Sreedharan;
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  lepers  now  under-
 going  treatment  in  the  leprosy  colonies
 in  the  Union  Territory  of  Laccadives;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 steps  taken  to  eradicate  leprosy  in  the
 Territory  are  inadequate;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  eradicate  leprosy
 there?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 About  600  leprosy  patients  are  under-
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 going  treatment  in  the  three  coloni
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 Housing  Scheme  for  Scheduled  Castes
 in  the  Union  Territory  of  Laccadives.

 (b)  and  (c).  A  survey  team  had
 visited  the  Islands  but  it  could  not
 complete  the  work  due  to  the  outbreak
 of  monsoon.  Another  team  will  be
 visiting  these  Islands  shortly  and  will
 discuss  with  local  officials  intensified
 measures  to  eradicate  leprosy.

 Rural  Demonstration  Houses  Scheme

 6973.  Shri  A,  Sreedharan:
 Shri  ए,  C,  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  had  utilised  only  40  percent  of
 the  grants  made  by  the  Ford  Founda-
 tion  for  financing  Rural  Demonstra-
 tion  Houses  Scheme;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Ringh):  (x)  Out  of  Rs.  3,77,700  drawn,
 a  sum  of  Rs.  2,61,784  has  been  utilised.

 (b)  The  funds  could  not  be  fully
 utilised  for  the  following  reasons:

 (i)  Under  the  Scheme  for  the  cons-
 truction  of  experimental  houses
 in  rural  areas  it  was  contem-
 plated  that  the  land  required
 for  the  construction  of
 research-  cum  demonstration
 houses  would  be  made  avail-
 able  free  of  cost  by  the  State
 Governments  or  Village  Pan-
 chayats.  In  practice  the  land
 could  not  be  procured  with-
 out  considerable  difficulty  and
 delay.

 —  Suitable  technical  personnel  to
 work  in  rural  areas  was  not
 available  and  also  it  took  con-
 siderable  time  to  organise
 properly  the  undertaking  and
 supervision  of  the  construc-
 tion  of  such  houses  in  out  of

 {  the  way  rural  areas.

 (ii

 mens
 and  Scheduled  ‘Tribes

 6974.  Shri  A.  Sreedharan:
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 amount  set  aside  for  the  Housing
 Schemes  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  during  the  Third
 Plan  has  not  been  fully  utilised;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof?
 The  Minister  of  State  in  the  Depart-

 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha);  (a)  and  (b).  During
 the  III  Plan  period,  the  amounts  pro-
 vided  for  the  housing  schemes  for
 Scheduled  Tribes  were  full  utilised.
 However,  in  the  case  of  the  housing
 schemes  for  Scheduled  Castes,  the  per-
 centage  of  utilisation  is  about  66.  The
 main  reasons  for  under  utilisation
 were:—

 (i)  Emergency;  (ii)  Diversion  of
 funds  to  more  important  sec-
 tors  and  (iii)  Lack  of  ade-
 quate  financial  resources  of
 the  State  Governments,

 Assistance  for  Anti-Sea  Erosion  Works
 im  States

 6975.  Shri  A.  Sreedharan:
 Shri  P.  C.  Adichan:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 “ceived  requests  from  the  State  Gov-

 ernments  for  financial  assistance  for
 the  current  year  to  undertake  anti-
 erosion  works;

 (b)  if  so,  the  amounts  asked  for  by
 each  State;  and

 (c)  the  reaction
 thereto?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  Central
 assistance  is  given  to  States  for  ap-
 proved  anti-sea  erosion  schemes  as  a
 part  of  the  Flood  Control  programme.
 The  Government  of  Kerala  had  pro-

 of  Government
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 posed  an  outlay  of  Rs.  00  lakhs  for
 anti-sea  erosion  schemes  during  the
 current  year  and  provision  has  bean
 made  accordingly.  The  Government
 ef  Pondicherry  had  proposed  an  outlay

 of  Pondicherry  had  proposed  an  outlay
 programme,  including  anti-sea  erosion

 ‘schemes,  against  which  a  porvision  of
 Its.  5.50  lakhs  has  been  made.

 Sheet  Piles  for  Farakka  Barrage
 eure.  Shri  Indrajt  Gupta;  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  he
 pleased  to  state:

 (a)  whether  sheet  piles  for  the
 Farakka  Barrage  will  be  manufactured
 ‘y  an  Indian  Iron  and  Steel  Company
 instead  of  being  imported;

 (b)  if  so,  whether  any  firm  delivery
 schedule  has  been  laid  down  so  that
 construction  work  at  the  Barrage  is
 not  delayed;  and

 (c)  whether,  in  view  of  the  urgent
 need  to  expedite  completion  of  the
 Barrage,  the  question  of  availability
 of  sheet  piles  from  other  sources  has
 been  fully  examined

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Yes.

 (b)  The  total  quantity  of  sheet  piles
 ordered  with  Messrs  Indian  Iron  &
 Steel  Co.  is  5253  Tons,  the  delivery
 schedule  fixed  being  000  tons  by
 October  967  and  4253  tons  by  October
 1968.

 (c)  As  permanent  sheet  piles  are  now
 indigenously  available  to  suit  the  re-
 tjuirement  of  works,  the  question  of
 txamining  availability  of  such  sheet
 piles  from  other  sources  does  not  arise.

 पश्चिस  कोसी  नहर

 6977.  ह ,  भोगना  झा:  क्‍या  सिचाई
 जर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि :

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम
 कोसी  नहर  के  बारे  में  सर्वेक्षण,  जो  नेपाल '
 में  क्रिया  जा  रहा  भा,  पूरा  हो  चुका  हैँ  और
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 है ल  नहर  का  पहचा  रेक्लॉंकव  भारतीय
 राज्यक्षेत्र  में  रखा  जायेगा  और  नवीन  सर्वे-
 क्षण  की  झावश्यकता  नहीं  होषी;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  को  क्या  उस  नहर  को
 चौकी  पंचवर्षीय  योजना की  भ्रवधि  में  पूरा
 करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 बिहार  सरकार  को  लगभग  20  करोड़
 े  की  पूरी  की  पूरी  सक्षि  के  ऋण  के  रूप
 में  देने का  है  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत,  मंत्री  (डा०  go
 wo  wm)  (क)  नेपाल  के  उस  क्षेत्र  में,
 जहां  से  नहर  पहले  कुछ  मील  तक  गुजरेगी,
 क्स्तृत  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण  तथा  पअनुसंघान
 पूर्ण  हो  चुके  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचना
 दी  है  कि  इन  अनुसंधानों  के  आधार  पर
 नेपाली  भाग  में  नहर  के  रेखांकन  को  कई
 स्थानों  पर  बदला  गया  है  और  इस  कारण
 भारतीय  भाग  में  भी  पुनः  सर्वेक्षण  करने  की
 आवश्यकता  है  ।

 (3)  यहे  पहले  ही  मान  लिया  गया
 है  कि  राज्य  सरकार  को  राज्य  योजना  की
 सीमा  के  अन्तर्बत  इस  परियोजना  के  लिए
 ऋणों  के  रूप में  शतप्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता
 दी  जायगी  |  राज्य  सरकार  की  चतुर्थ
 योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  प्रन्तिम  रूप
 नहीं  दिया  गया  है  |

 Barrage  on  River  Kosi  Near  Dhawda
 6978.  Shri  Bhogendra  Jha:

 Shri  Shiva  Chandra  Jha:
 Shri  Ramavatar  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Kosi  Technical  Com-
 mittee  headed  by  Shri  Kanwar  Sen,
 U.N.  Consultant,  has  suggested  the
 construction  of  another  barrage  on  the
 Kosi  river  near  Dhawda  in  the  Indian
 territory  in  order  to  ensure  the  pro-
 tection  of  both  the  embankments;  and

 (b)  if  so,  Government's  recaction
 thereto?
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 The  Minister  ef  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L,  Rao):  (a)  Yes.  The  barrage
 hed  been  recommended  across  the
 Kosi  at  or  about  Dagmara  and  not
 near  Dhawda.

 @®)  Model  experiments  conducted
 at  the  Poona  Research  Station  reveal-
 ed  that  the  construction  of  the  second
 Barrage  at  Dagmara  will  ereate  a  ten-
 dency  for  the  river  to  move  side  ways
 resulting  in  loss  of  preciows  areas.
 The  recommendations  is,  therefore,  not
 acceptable  unless  further  studies  dis-
 close  definite  advantages.

 Sharvathi  Valley  Project
 79.  Shri  S.  A.  Agadi:

 Shri  8.  B.  Patil:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  aad

 Power  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the

 Mysore  Government  have  asked  for
 the  sanction  of  necessary  foreign
 exchange  to  purchase  required  machi-
 nery  for  the  9th  and  700  units  of  the
 Sharvathi  Valley  Project,  (third  stage)
 on  deferred  payments:

 (b)  if  so,  whether  necessary  sanc-
 tion  has  been  given;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  The  pro-
 posal  for  the  import  of  the  9th  and
 १0७70  generating  units  for  the  Shara-
 vathi  Hydro  Electric  Project  was  re-
 ceived  from  the  Government  of  Mysore.
 However,  in  view  of  the  manufacturing
 eapacity  available  with  the  manu-
 facturers  in  the  country,  it  has  been
 decided  to  procure  these  two  generat-
 ing  units  indigenously.

 Deficit  Budgets  of  States
 6980,  Shri  S.  S.  Kothari:

 Shri  8.  K.  Tapuriah:
 Shri  P.  N.  Solanki:
 Shri  K.  M.  Koushik:
 Shri  Srichand  Goel:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  @  fact  that  certain
 States  have  formulated  deficit  budgets
 and  have  left  such  deficits  partly  un-
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 covered  and  have  asked  the  Centrat
 Government  for  sdditionel  assistance;
 and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction.
 thereto  and  the  advice  they  have  ten-
 dered  to  such  States?

 The  Deputy  Frime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  A  number  of  States  have
 presented  deficit  Budgets.  Some  of
 thera  have  requested  for  additional
 Central  assistance.

 (b)  As  the  amount  available  for
 Central  assistance  to  the  States  has
 already  been  distributed  ameng  the
 various  States,  there  is  no  possibility
 of  further  Central  assistance  being
 given  to  any  State.  The  State  Gov-
 ernments  are  being  advised  to  under-
 take  appropriate  measures  to  wipe  out
 the  uncovered  deficits.

 House  Rent  Allowance  to  Staff  of
 Lady  Hardiag  Hespital,  New  Delhi

 6981.  Shri  Omkar  Lal  Berwa:  Will
 the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 married  Nursing  Sisters  of  Willingdon
 and  Safdarjung  Hospitals,  New  Delhi
 have  been  allowed  Howse  Rent  AHow-
 ance  benefits  from  December,  958;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  giving  the
 nursing  staff  of  the  Lady  Hardinge
 Hospital  and  College,  New  Delhi  the
 benefits  only  from  February,  966  and
 not  from  December,  19587

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandrasekhar):  (a)
 Married  Nurses  of  Willingdon  and
 Safdarjung  Hospitals,  New  Delhi,  have
 been  allowed  House  Rent  Allowance
 benefits  with  effect  from  November;
 1958.

 (b)  Married  Nurses  of  the  Lady
 Hardinge  Medical  College  and  Hospital,
 New  Delhi,  who  are  not  provided  with
 rent-free  hostel  accommodation,  have
 been  granted  house  rent  allowances
 with  effect  from  the  9th  February,  966
 after  a  decision  was  taken  in  that
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 regard.  Normally,  orders  take  effect
 from  the  date  of  issue.  The  Lady
 Hardinge  Medical  College  and  Hospital
 is  not  a  Government  Institution  and
 orders  relating  to  Government  Hospi-
 tals  are  not  automatically  applied  to  it.

 Technica]  Assistance  in  O.N.G.C.
 6982.  Shri  Ram  Charan:  Will  the

 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  posts  of
 Senior  Technical  Assistants  and  Junior
 Technical  Assistants  in  the  Oil  and
 Natural  Gas  Commission  advertised
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  from  the  Ist  January  to  30th
 June,  1967;

 (b)  the  total  number  of  applications
 received  from  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  candidates;

 (९)  the  total  number  of  posts  actually
 filled  up  from  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  candidates;  and

 (9)  the  total  number  of  posts  filled
 up  from  non-Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  candidates?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare:  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  9  posts  of  Senior
 Technical  Assistants  and  3  posts  of
 Junior  Technical  Assistants  in  Mecha-
 nical,  Chemical,  Petroleum  Technology,
 Architecture,  Town  Planning,  Geologi-
 cal  Branches  and  Geophysical  Work-
 shop  were  reserved  for  Scheduled
 Castes  and  Tribes.

 (9)  3  for  posts  of  Senoir  Technical
 Assistant  an  9  for  posts  of  Junior  Tech-
 nical  Assistant.

 (ec)  None.  Interviews  for  the  posts
 of  Technical  Assistant  (Electrical)  and
 Technical  Assistant  (Mech  anical)  have
 been  held  so  far.  There  was  no  Te
 servation  for  Scheduled  Castes  /Sche-
 duled  Tribes  in  the  posts  of  Technical
 Assistant  (Electrical).  For  the  other
 posts,  there  were  five  applicants  but
 none  had  the  requisite  experience.

 (व)  i  post  of  Senior  Technical  Assis-
 tant  and  post  of  Junior  Technical
 Assistant.
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 Artificial  Eipening  of  Fruits

 ($988.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Mi-
 nister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  fruit
 dealers  are  using  “carbide”  for  ripen-
 ing  fruits  in  Delhi  and  other  big  cities;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the carbide  is  highly  poisonous  and  harm-
 ful  to  the  health  of  human  beings;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  to  prevent
 the  dealers  from  using  carbide?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandrasekhar);  (a)
 Yes.  The  practice  of  artificial  ripening
 of  raw  fruits  such  as  mangoes,  papaya
 and  loquat  by  the  use  of  carbide  is
 reported  to  be  prevalent  in  cities  like
 Delhi,  Nagpur,  Calcutta  and  Bombay.

 (b)  There  is  no  scientlfic  evidence
 available  to  show  that  the  ripening  of
 fruits  with  carbide  gas  affects  any
 change  in  the  composition  of  the  fruit
 or  makes  it  injurious  to  health.  How-
 ever  this  treatment  develops  the  colour
 in  the  unmature  food,  but  not  the  re-
 quisite  taste  and  flavour.

 (c)  Does  not  arise.
 Chemicals  used  in  Preparation  of

 Sweets  and  Khandsari
 6984.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Mi-

 nister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  certain
 chemicals  are  used  in  the  preparation
 of  sweet-meats,  khandsari,  sugar,
 toffees,  which  are  harmful  for  health;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  stoE
 their  use?
 The  Minister  of  Health  ant  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 and  (b):  No  harmful  chemicals  are
 permitted  to  be  used  in  the  manufacture
 of  sugar  and  khandsari  ete.  manu-
 facturers  and  vendors  found  to  be
 using  chemicals  injurious  to  health  are
 prosecuted  under  the  Prevention  of
 Food  Adulteration  Act,  1954,  Steps  are
 also  taken  to  educate  thé  manufacturers
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 and  others  about  the  harmful  use  of
 the  chemicals.  Strict  control  is  kept by  drawing  samples  and  instituting
 Prosecutions  against  the  defaulters.

 Family  Planning  Among  Central
 Government  Employees

 6985.  Shri  Ram  Charan:  Will  the
 Minister  of  Health  and  Family  Planning be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  Central
 Government  employees  of  various
 lasses  (Class  I,  II  and  III)  who  have
 been  sterilised  or  have  used  loops  so
 far;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  a
 suggestion  has  been  made  to  his
 Ministry  to  give  one  additional  incre-
 ment  to  the  employees  as  an  incentive
 for  family  planning  instead  of  giving
 Rs.  30  per  case  for  popularizing  the
 scheme;  and

 (९)  if  so,  the  action  taken  thereon.

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Plapning  (Dr.  s.  Chandrasekhar):  (a)
 No  such  data  has  been  maintained.

 (b)  No  such  suggestion  has  been
 received,

 (c)  Does  not  arise.

 Setting  up  of  Planning  Board  in
 Manipur

 6986.  Shri  M.  Meghachandra:  Will
 the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  Planning  Board  has
 been  set  up  in  Manipur  to  formulate
 Five  Year  Plans  for  the  State;

 (b)  if  so,  bow  this  Board  has  been
 constituted  and  who  are  its  members;
 and

 (c)  whether  political  parties  in  the
 State  have  been  given  representation
 in  this  Board?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  of  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  No,  Sir.  The
 proposal  is  reported  to  be  under
 examination  of  the  Manipur  Adminis-
 tration.
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 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 Gold  Unearthed  by  Customs  Authorities
 6987,  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  much  gold  was  unearthed
 by  the  Customs  authorities  during
 1986-67;  and

 (b)  the  action  which  Government
 have  taken  during  the  last  year  to
 strengthen  the  Customs  Department?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarfji
 Desai):  (a)  During  the  year  1966-67
 the  Customs  and  Central  Excise
 authorities  seized  as  smuggled  approxi-
 mately  2,233  Kgms.  of  gold.

 (b)  The  anti-smuggling  wing  of  the
 Customs  Department  has  been  streng-
 thened  by  furnishing  them  with
 various  anti-smuggling  equipment  like
 fast  going  vehicles,  wireless  sets
 (walkie  talkie)  ete.  Steps  are  also
 being  taken  to  acquire  some  more
 launches.

 बरौनी  तेल  झोषक  कारसाना

 6988.  शी चना  झखर  सिंह  :

 श्री  पोगना  हा  :

 क्या  पेट्रोलियम  झौर  रसायन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  घरौनी
 तेल  शोधक  कारखाना  घाटे  से  चल  रहा
 है;

 (ख)  क्‍या  इसका  कारण  यह  है  कि
 इस  तेल  शोधक  कारखाने  का  जनरल  मैनेजर
 रसायन  विशेषज्ञ  न  होकर  यान्तिक  विशेषज्ञ

 हैं  ;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  मामले  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ?
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 बेद्रेसियन  और  रसायन,  योजना  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्ी  फे०  रघुस्मेया)  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  और  (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्लो  में  मेडिकल  कालेजों  में  ब्रबेज्ञ

 6989.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  [मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 (क)  दिल्‍ली  के  मेडिकल  कालेजों  में
 कितने  छात्रों  के  लिये  व्यवस्था  है  तथा
 इस  च््षें  इन  कालेजों  में  प्रक्या  पाने  के  लिये

 कितसे  विद्यार्थियों  से  भ्रावेदन फत्त  दिये  थे  ;

 (ख)  क्या  यह  संच  है  कि  प्रथम  श्रेणी
 में  उत्तीर्ण  होने  वाले  विद्याथियों  को  भी  दिल्ली

 के  मेश्किल  कालेजों  में प्रवेश  नहीं  मिलता  हैं;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  एक
 मया  मेडिकल  कालिज  खोलने  का  है  ताकि
 दिल्ली  में  रहने  वाले  विद्याथियों  को  प्रवेश
 मिल  सके  ;  भौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  कब  दक  श्र  यदि
 नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रों
 (aro  ओो:ति  मदेजर)  :  (क)  दिल्ली
 क  मेडिकल  कॉलेजों  में  एम ०  बो०  बी०
 एस०  प्रयम  ष  को  कका में  दाखिले  की  कूल
 सीटों  और  इन  पर  दाखिले  के  लिये  प्रार्यता
 करने  वाले  छात्रों  को  संख्या  इस  प्रकार
 हू:

 सीटों  की  प्रार्यियों
 संख्या  की

 संख्या

 i.  मौलाना  झाजाद  25  807
 मैडिकल  कालेज

 2.  लेडी  हार्डिंग  00  8  कै  t
 मैडिकल  कालेज
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 3.  भ्रखिल  भारतीय  50  =  5  40
 चिकित्सा  शास्त्र
 संस्थान

 (ख)  लेडी  हडिग  ि्प्ल  कालेज
 और  मौलाना  शाजाद  मैंडिकल  कालेज  में
 दाखिला  छात्रों  द्वारा  क्वालिफाइंग  परीक्षा
 ें  प्राप्त  भ्रकों  के  आधार  पर  उनकी  यगोग्यत्ता
 निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  ।  इस  वर्ष  प्रय्म
 श्रेणी  प्राप्त  कुछ  छात्रों  को  इन  दो  कालेजों
 में  भर्ती  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  वे  इन
 कालेजों  में  उपलब्ध  सीटों  की  सख्या  के  प्रन्दर
 नहीं  श्मा  सके  ।

 झखिल  भारतीय  चिकित्सा  शास्त्र
 संस्थान  में  प्रवेश  संस्थान  द्वारा  भ्रायोजित
 ब्रतियोंगी  परीक्षा  के  परिणामों  के  भाधार
 पर  दिया  जाता  है  ।

 (ग)  और  (घ)  दिल्लीं  में  एक  नये
 मैंडिकल  कालेज  खोलने  [का  प्रभी  कोई
 प्रस्ताव  तैयार  नहीं  किया  गया  हैँ  ।  इस
 प्रकार  के  कालेज  का  खुलना  न  खुलना  धन
 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  t

 विसूला  जल  परियोजना,  नंपाल

 6990.  श्रं'  कंवर  लाल  गुप्त:  क्‍या
 सिच ई ई  और  षिचयूतू  मंत्री  यह  बताने  की
 कृप।  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैँ  कि  विसूला.
 जल  परियोजना,  नैपाल  पर  l4  करोड़
 झ्पये  की  राशि  खरब  की  जा  चुकी  है,  ह/लांकि
 कुछ  में  इस  पर  at  करोड़  रुपये  खर्च
 हने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  यह
 परियोजना  भूत  अनुमान  के  अनुवार  जून,
 965  तक  पूरी  न  होकर  श्र्ब  पूरी  हुई  है;

 (ख)  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;

 (ग)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  दो  जल-  ह

 सेनुभीं  में  झुकाव  आ  जाने  के  कारण  इस
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 परियोजना  के  पूरी  होने  में  एक  ब्षें  और
 अधिक  लगा;

 (ष)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसके
 परिणामस्वरूप  लगभग  एक  करोड़  रुपये
 की  हानि  हुई  है;

 (=)  इसके  निर्माण  का  ठेका  किस
 को  दिया  गया  था  बौर  यह  काम  किन  अधि-
 कारियों  की  देख  रेख  में  किया  गया  था;
 झौर

 (च)  हानि  होने  तथा  अनुमानित
 लागत  में  वृद्धि  होने  के  जिम्मेदार  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जिचाई भर विद्युत्‌ और  विद्युत  संत्री  (डा०  Fo  Ze
 wa):  (क)  और  (घ)  आरम्भ  में
 नेपाल  की  विसूली  पन-बिजली  परियोजना
 पर  3.42  करोड़  रुपथे  लैगासे  का  असुमान
 था  ।  बाद  में  इसके  परिमाण  में  तबदीली  की
 ई  और  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  को  i2  मेगावाट  से  बढ़ा
 कर  2  मैगावाट  कर  दिया  जाए  ।  ग्रदूयतन
 संशोधित  परियोजना  के  झनुसार  2.88
 करोड़  रुपये  लगाने  का  भ्रयुमान  है।  पहले
 चरण  कै  बहुत से  सिंविल  कार्य  पूरे  हो  चुके  हैं  ।
 3-3  मंगाबाट  के  3  उत्पादन  यूनिट  अप्रैल-

 जुलाई,  i966  में  चालू  किए  गए  थे  ।  जून,
 967 तक  कुल  9  करोड़े  रुपये  का  वास्तविक

 व्यय  हुआ  है  Y

 (ग)  और  (घ)  प्रतिष्ठापन  के
 दौरान  जल-सेतुओं  में  कुछ  झुकाव  झा  गया
 बा  जिसे  ठीक  कर  दिया  गया  ।  ठीक  करने
 पर  आई  लागत  ठेकेदार  द्वारा  दी  गई  ।  अतः
 इस  वजह  से.  कोई  हानि  नहीं  उठानी  पड़ी  ।

 (=)  जल  सेतु  का  ठेका  मै०  राष्ट्रीय
 परियोजना  निर्माण  निगम  को  दिया  गया
 था  ।  परियोजना  के  निर्माण  का  निरीक्षण
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ग्रायोग  द्वारा  किया
 जा  रहा  है  ny

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)  Written  Answers  I§I28-

 Execution  of  Projects  Financed  from
 PL-480  Funds

 699l.  Shri  हू,  Lakkappa:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have:
 taken  any  steps  to  watch  the  execu-
 tion  of  the  projects  financed  from  PL-
 480  funds;  and

 (b)  if  so,  4vhich  are  the  projects
 financed  by  PL-480  funds?

 Desai):  (a)  Yes,  Sir,  The  execution  of
 projects  financed  from  PL-480  funds
 is  watched  according  to  the  adminis-
 trative  and  financial  procedures  of  the’
 Government  of  India,  as  in  the  case
 of  projects  fmanced  from  other  budge-
 tary  resources.

 (b)  Lists  of  projects  financed  from
 PL-480  funds  are  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-232/67].  List  ‘A’  shows
 the  project  which  have  ‘been  financed
 from  loans  and  grants  received  till
 3ist  March  1966.  List  ‘B’  shows  the:
 projects  financed  from  loans  received
 during  ‘1966-67,

 Bharat  Sevak  Samaj

 6992.  Shri  EK.  Lakkappa:  Will  the
 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state  the  amount  allotted  by  Govern-
 ment  to  the  Bharat  Sevak  Samaj  since’
 962  to  organise  the  camps  of  Women’s
 Conference  and  of  Indian  Red  Cross
 camps?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  of  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  The  Planning’
 Commission  are  not  aware  of  any  grant
 having  been  sanctioned  by  the  Govern-
 ment  of  India  to  the  Bharat  Sevak
 Samaj  for  organising  camps  of  Wo-
 men’s  Conference  or  of  Indian  Red:
 Cross  since  1962.
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 Loans  sought  from  World  Bank

 6993.  Shri  K.  Lakkappa:  Wil!  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  have  ap-
 proached  the  World  Bank  recently
 for  a  loan  for  the  implementation  of
 various  schemes  and  projects:

 (9)  if  so.  the  details  thereof;  and

 (९)  the  schemes  and  projects  for
 ‘which  the  loan  has  been  cought?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minigter  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  to  (९),  From  time  to
 time  discussions  are  held  witn  the
 World  Bank/International  Develop-
 ment  Association  cerning  schemes
 and  projects  with  a  view  to  working
 out  detailed  proposals  on  which  World
 Bank/  International  Development  Asso-
 ciation  loans  can  be  negotiated.  But
 it  is  only  when  an  advanced  stage  of
 consideration  is  reached  that  it  can
 be  said  to  be  a  basis  for  loan  nego-
 tiation.  However,  the  following  pro-

 .ivets/proposals  are  at  different  stages
 of  consideration:—

 (i)  U.P.  Tubewells  Project  (Stage
 AT):

 To  intensify  agricultural  cevelop-
 t  through  tubewells,  wells

 and  other  agricultural  inputs
 in  the  districts  of  Varanasi
 and  Etah  in  U.  P.

 Gi)  Punjcb  Flood  Control  and  Drai-
 mage  Project  (Stage  I):

 To  accelerate  agricultural  develo-
 pment  in  Purjab  and  Har-
 yana  by  means  of  extensive
 flood  control  and  drainage
 schemes.

 (iii)  Bombay  Water  Supply  Scheme:
 For  augmenting  water  supply  in

 Greater  Bombay  by  cons-
 truction  and  operation  of  the
 Bhatsai  Water  Supply
 Scheme.
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 (iv)  Bangalore
 Sewerage:

 Water  Supply  and

 For  improving  the  water  suppiy
 and  the  sewerage  systems  in
 the  city  of  Bangalore.

 (v)  Third
 Project:

 Telecommunications

 For  financing  the  Fourth  Plan
 programme  of  P  &  T  Depart-
 ment  for  the  rehabilitation.
 modernisation  and  expansion
 of  the  Telecommunication
 facilities.

 (vi)  Fisheries  Development  Pro-
 ject:

 To  extend  and  improve  fishing
 operations  by  introducing  a
 fleet  of  large  size  vessels  at
 selected  centres.

 (vii)  Seeds  Development  Project  in
 Terai  Area  of  U.  P.

 To  develop  a  project  for  produc-
 ing  improved  varieties  of
 seeds.

 2.  The  Bank/IDA  finance  becomes
 available  to  projects  and  schemes  only
 after  the  process  of  formulation,  pre-
 sentation,  scrutiny  and  acceptance  of
 projects  and  schemes  is  completed.  It
 is,  therefore,  not  possible  at  this  stage
 to  indicate  details  about  the  loans.

 Investigations  into  Unimplemented
 Major  Projects

 6994.  Shri  K.  Lakkappa:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  appo-
 inted  or  propose  to  appoint  ny  en-
 quiry  committee  to  investigate  into
 the  various  major  projects  which  Lave
 not  been  implemented  as  contemplated
 during  the  various  Five  Year  Plans;
 and

 (b)  if  so,  its  composition  and  terms
 of  reference?.

 The  Minister  of  Irrigation  and  Powee
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.
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 Seizure  of  Gold  in  Madras

 es.  Shri  Maran:
 Shti  Hukam  Chand  Eachwal:
 Shri  S.  8.  Kothari:
 Shri  P.  N.  Solanki:
 Shri  Atam  Das:

 Will  the  Minister  of  Finanee  te
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  7,000
 tolas  of  gold  with  foreign  markings
 was  seized  by  the  Madras  Central  Ex-
 eise  Collectorate  on  the  8th  July,  1967;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (९)  whether  the  persons  held  were

 foreigners  or  Indians;  and

 (d)  the  punishment  which  has  been
 awarded  to  the  culprits?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Mi-
 nister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):
 (a)  and  (b).  On  &th  July,  967  the
 officers  of  the  Central  Excise  Collecto-
 rate,  Madras  intercepted  a  car  at  Mount
 Road,  Madras  and  recovered  7,000
 tolas  of  gold  bearing  foreign  mark-
 ing  from  four  out  of  the  six  occu-
 pants  of  the  car.  All  the  six  occupants
 of  the  car  were  arrested  and  the  car
 was  also  seized.  Four  out  of  the  six
 persons  have  since  been  released  on
 bail.

 (९)  All  these  persons  are  Indian
 nationals.

 (dy  The  matter  is  stil]  under  investi-
 gation.

 Eye  Banks
 696.  Shri  A.  K.  Gopalaa:

 Shri  K.  Ramani:
 Shri  Bhagaban  Das:
 Shri  Jvotirmoy  Basu:
 ह... ह  Viswanatha  Menon:
 Shri  E.  K.  Nayanar:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Fa-
 mily  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  eye  banks
 operating  in  the  country  during  966
 and  the  number  of  eyes  stored  in  the
 banks;
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 (b)  the  total  number  of  eyes  pro-
 cured  in  India  and  imported  fram
 abroad;

 (९)  the  terms  and  conditions  under
 which  the  eyes  are  imported:  and

 (d)  whether  any  foreign  exchange is  involved  in  the  import  of  these  eves?

 The  Minister  of  Hedlth  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandra  Sekhar):
 (a)  There  are  ten  eye  banks  in  the
 country.  Since  the  demand  for  eyes
 is  great  they  are  utilised  very  quickly
 and  little  is  left  for  being  stored.

 (b)  The  exact  number  of  eyes  ob.
 tained  in  India  and  imported  from
 abroad  js  not  available  but  the  tota!
 number  of  eyes  procured  indigenously
 by  the  National  Eye  Bank  et  the  Al’
 India  Institute  of  Medical  Sciences,
 New  Delhi,  in  India  during  966  was
 78.  The  National  Eye  bank  procured six  fresh  eyes  and  26  preserved  cyes
 from  other  countries.

 (c)  Eyes  are  generally  received  as
 gifts  by  the  International  Eye  bank.
 The  National  Eye  Bank  and  other  Eye
 Banks  have  direct  collaboration  with
 the  International  Eye  Bank  and  there
 are  no  terms  and  conditions  as  such.
 The  cost  of  transportation  is  met  by the  receiving  institution.

 (d)  No.

 Donation  of  Eyes  to  Eye  Banks
 6997.  Shri  A.  K.  Gopalan:

 Shri  Jyotirmoy  Basa:
 Shri  K.  Ramani:
 Shri  Bhagaban  Das:
 Shri  E.  K.  Nayanar:
 Shri  Viswanatha  Menon:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Fa-
 mily  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  2yes  suppli- ed  to  the  eye  banks  in  India  during ‘1966:
 (b)  the  terms  and  conditions  under

 which  the  eyes  are  taken  from  persons;
 (c)  whether  Gevernment  are  const-

 dering  the  proposal  to  pay  some  cash
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 to  the  dependents  of  the  donors  of  eyes;
 and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandra  Shekhar):
 (a)  The  exact  figure  is  not  available
 but  it  is  estimated  that  about  500  to
 600  eyes  were  supplied.

 (b)  Voluntary  donors  are  registered
 with  the  Eye  Banks  and  on  their  death,
 permission  of  next  of  kin  is  obtained
 in  writing  before  eyes  are  enucleated.
 Eyes  are  also  taken  in  cases  of  post-
 mortem  with  the  permission  of  the
 next  of  kin  of  the  deceased.

 (c)  No.

 (da)  So  far  no  proposal  has  been  re-
 ceived  from  any  quarter  suggesting
 cash  payment  to  the  dependents  of
 the  donors.

 Fake  Notes  printed  in  China  in
 circulation  in  India

 6998,  Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  G.  C.  Dixit:

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:
 Shri  Virendrakumar  Shah:
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:
 Shri  D.  Amat:
 Shri  E.  rR  Singh  Deo:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 fa)  whether  his  attention  has  been
 drawn  towards  the  latest  issue  of
 BAKSHI,  a  Hindi  weekly,  wherein  an
 allegation  has  been  made  that  fake
 notes  printed  in  China  are  in  circula-
 tion  in  India;

 (b)  if  so,  whether  an  inquiry  has
 been  made  in  the  matter;  and

 (c)  the  result  thereof?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  to  (c).  Reports  of  alleged
 circulation  of  fake  currency  notes  of
 Chinese  origin  have  been  received  and
 the  matter  is  under  investigation.
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 Fertilizer  Plant  at  Paradecp
 6999.  Shri  Chintamani  Panigrahi:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question
 No.  73  on  lst  June,  967  and  state:

 (a)  whether  Government  have  since
 received  the  report  from  the  British
 India  Development  Corporation  In  re-
 gard  to  their  proposal  for  setting  up
 of  a  fertilizer  factory  at  Paradeep  in
 Orissa;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 whether  Government  have  zpproved
 it?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  and  (b).  A  pro-
 posal  has  been  received  from  M/s.
 Salzgitter  Industriebau,  West  Ger-
 many,  which  is  one  of  ‘he  members
 of  the  Consortium  that  is  stated  to  be
 assisting  British  Indian  Development
 Ltd.  in  establishing  a  fertilizer  fac-
 tory  at  Paradeep  for  the  ‘nanufacture
 of  urea,  diamonium  phosphate,  N.  P.
 fertilizer,  NPK  fertiliser  and  ammo-
 nium  sulphate.  The  factory  is  esti-
 mated  to  cost  Rs.  58.5  crores,  of  whieh
 Rs.  28.5  crores  will  be  in  foreign  ex-
 change.

 The  proposal  is  still  under  consi-
 deration.

 Accommodation  for  workers  of  Gov-
 ernment  of  India  Press,  New  Delhi

 7000.  Shri  M.  L.  Sondhi:  Will  tne
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 industrial  workers  of  the  Government
 of  India  Press,  Minto  Road,  New  Delhi
 are  required  to  work  in  3  shifts  during
 the  odd  hours  of  day  and  night;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 they  are  allocted  quarters  in  Rama-
 krishnapuram  which  is  far  away
 from  their  place  of  duty;

 (c)  whether  the  former  Minister  of
 Works,  Housing  and  Supply  gave  any
 verbal  assurance  to  the  workers  that
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 they  would  be  provided  quarters  near
 about  Mintc  Road;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  build  quarters  for  the  indus-
 trial  workers  near  about  Minto  Road
 Press  and  allot  them  to  the  industrial
 workers?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Singh):  (a)  One  Wing  of
 the  Press  is  required  to  work  in  three
 shifts  during  the  Parliament  Session
 only.  For  the  printing  of  Budget  and
 the  Red  Book  the  entire  Press  func-
 tions  in  twi  shifts  of  2  hours  each.

 (b)  Only  seven  employees  have
 been  allotted  quarters  in  Rama-
 krishnapuram.  Only  one  of  these  be-
 long  to  the  Letter  Press  Wing.

 (९)  It  was  decided  in  ‘1962,  that  the
 press  ployees  residing  in  Govern-
 ment  quarters  at  places  far  away  from
 the  Press  area  would  be  allotted  quar-
 ters  near  about  the  Press  strictly  on
 the  basis  of  entitlement  categories.

 (d)  The  Government  have  not  taken
 any  decision  in  this  regard  as  the  en-
 tire  area  on  the  Minto  Road  is  likely
 to  undergo  re-development  in  accord-
 ance  with  provision  of  the  Zonal
 Plan.

 मुसलमानों  में  परिवार  नियोजन

 700i.  भो  बलराज  मबोक  :
 ओ  रास  मोपाल  शालवाले  :

 आओ  झो०  wo  त्यायो  :

 क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  निपोजन
 मंत्नी  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  मुसलमानों
 में  बहु-विवाह  को  प्रथा  का  प्रचलन  होने  के
 कारण  मुसलमान  पांरवारों  का  विस्तार
 हिन्दू  परिवारों  को  अपेक्षा  तीतर  गति  से  होता
 है;
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 (ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  मुसलमान
 परिवार  नियोजन  को  अपने  धर्म  के  विरुद्ध
 मानते  हैं  और  इसोलिए  उनके  परिवारों  में
 वृद्धि  को  रोकने  में  परिवार  नियोजन  कार्ये-
 क्रम  कारगर  सिद्ध  नहीं  हुआ  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  मुसलमानों  में
 परिवार  नियोजन  को  लागू  करने  के  लिये
 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रों
 (डा०  ओपति  चखदोखर)  :  (क)  जी  नहीं,
 ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  है  जिससे  यह  कहा  जा
 सके  कि  परिवार  का  विस्तार  केवल  बहु-
 विवाह  के  कारण  होता  है  ।  बहु-विवाह
 परिवार  विस्तार  के  कई  कारणों  में  से  एक
 हो  सकता  है  |

 (ख)  जो  नहीं  ।  परिवार  नियोजन
 को  मुसलमान  परिवार  भी  अधिक  संख्या  में
 अपना  रहे  हैं  ।  संयुक्त  अरब  गण-राज्य,
 पाकिस्तान  और  कुछ  न्य  देशों  में  जहां
 मुसलमानों  की  बहुत  आबादों  है,  परिवार
 नियोजन  का  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  t

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उध्ता  ।

 दस्तो  में  गन्दी  बस्तियां

 7002.  थो  रामावतार  शास्त्री  :
 शो  प्वन्दर  दोखर  सिह  :
 थ्वी  wo  मि०  मधुकर  :

 क्या  निर्माण,  आवास  तथा  पति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  इस  समय  दिल्लों  में  कुल  कितनी
 आबादी  है;

 (ख)  कितने  लोग  झोंपड़ियों  तथा
 ह्यूम  पाइपों  में  रह  रहे  है;

 ग)  भोंपड़ियों  को  गिराने  मे  झब
 तक  कितने  लोग  बेघर  हो  गये  हैं;
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 (थे)  क्यो  इस  तरह  बेषरबार  हुए
 लोगों  को  बसाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई
 बोजना  बनाई  है;  शोर

 (=)  मदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या  हैँ?

 निर्माण,  प्ावास  तथा  ति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  भो  इकबाल  सिंह)  :  (क)  इस
 अमय  दिल्‍ली  की  नगरीय  जनसंख्या  32  लाख
 अनुमानित  की  गयी  है  ।

 (ख)  तथा  (ग).  जून-जुलाई,  9  60
 में  किये  गये  रार्वेक्षण  के  अनुसार,  दिल्ली  में
 लगभग  50,000  परिवार  सरकारी  तथा
 सार्बजनिक  भूमि  पर  अनधिवास  कर  रहे
 जे  1  अनधिवासियों  की  संख्या  बढ़  रही

 है  t  जून-जुलाई,  9  60  के  बाद  कोई  नियमित
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  यद्यपि  अभो
 त्तक  30,000  परिवारों  को  हटाया  जा
 चुका  है,  फिर  भी  उनकी  इस  समय  संख्या
 50,000  से  होकर  55,  000  तक  अनुमानित
 की  जाती  है  ।

 (घ)  तथा  (=).  लगभग  50,000
 परिवारों  को  जो  कि  31  जुलाई,  i960
 से  पूर्व  सरकारी  तथा  सार्वजनिक  भूमि  पर
 अनधिवास  कर  रहे  थे,  किराये  के  आधार  पर
 बेकल्पिक  वास  देने  के  लिए  शझ्नग्गी-झोंपडी
 हटाने  की  योजना  बनायी  गयी  है  ।

 इन  परिवारों  में  ये  शामिल  है  :--

 (i)  प्रवासी  श्रमिक;

 (ii)  सरकारी  कर्मचारी  तथा  स्थानीय
 निकायों  के  कर्मचारी;  तथा

 (iii)  ग्य  ।

 (i)  तथा  (ii)  श्रेणों  के  अनधिवासियों
 को  25  वर्ग  गज  की  केम्पिंग  साइट  दी  जायेगी
 तथा  जो  (iii)  म्रेणी  में  उन्हें  80  वर्ग  गज
 के  प्लाट  अचष।  टैनमेंट  दिये  जायेंगे  ।  किन्तु
 फिलहाल  शहर  से  अनधिवापधियों  को  हटाने
 में  शींता  करने  के  लिये  इन  अनणि-

 JULY  27,  1987  Written  Answers  15138

 वासियों  को  भी  25  बर्ग  गज  के  'लाट  झावं-
 ट्ति  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सिचाई  परियोजनायें

 7003.  ओर  रास  गोपाल  शालवाले  :

 श्रो  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्रो  ग्रो०  Ho  त्यागी  :

 भ्रो  राम  सिह  अयरवाल:

 क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  8  जून,
 l967  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  378  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  चारों  चुनी  हुई  बड़ी  सिंचाई  परियोज-
 नाओों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  उनकी  रूपरेखा
 क्‍या  है?

 सिदाई  ौर  बिद्युत  मंत्री  (डा०  Ho  ल०
 शव)  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  गया  है  ।  [पुःतकालग्र  में  रखा  गया  ।
 बेखिए  संख्या  एड०  Zio——233/67]

 बम्बई  में  एक  ग्रोरत  से  सोना  बरासव  होना

 7004.  आओ  रास  योपाल  जालवाले  :

 शोहुकम  बन्द  कछवाय  :
 श्रो  जोन  To  त्यागो  :
 ओर  राम  सिंह  अ्यरवाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  जून,  967
 के  अन्तिम  सप्ताह  में  बम्बई  में  पहुंची  एक
 महिला  के  पास  से  एक  लाख  रुपये  के  भूल्ब
 का  विदेशी  सोना  बरामद  किया  गया  था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  मामले  में
 सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है;  प्रौर

 (ग)  यह  सोना  किस  स्थान  से  लाया
 गया  था  ?
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 उ+-क्रयान  मंत्रो  तयथ  थित्त  मंत्रो  (थो
 मोरारणा  देसाई)  :  (क)  बम्बई  में  इस
 प्रकार  की  कोई  बरामदगी  नहीं  की  गयी।
 लेकिन  29  जून,  967  को  बम्बई  से  आती

 हुई  एक  औरत  के  पास  से  मीनाम्बकम्‌
 हवाई  भ्रड्टे  पर  विदेशी  मार्का  का  490  तोला
 सोना  बरामद  किया  गया  ।  स्न्तर्राष्ट्रीय
 दर  पर  इस  सोने  का  मूल्य  48,226  रुपये

 है  1

 (ख)  ओर  (ग).  उक्त  औरत  तथा
 अन्य  व्यक्तियों  को,  जिन  पर  इस  मामले  में
 अस्त  होने  का  सर्देह  किया  गया  था,  गिरफ्तार
 किया  गया  था  और  बाद  में  जमानत  पर  रिहा
 कर  दिया  गया  ।  वह  औरत  सोना  बम्बई
 मे  लायी  थी  ।  मापले  की  जांच-पड़ताल चल
 रही  है  ।

 D.A.  to  Central  Government  Employees
 7005.  Shri  Virendrakumar  Shah:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  estimated  additional  burden
 on  Government  during  1967-68,  be
 cause  of  the  increased  dearness  allow-
 ance  to  its  employees,  as  4  result  of
 accepting  the  recommendations  of  the
 Gajendragadkar  Commission;

 (b)  the  provision  made  ia  the  cur-
 rent  budget  towards  the  above  centin-
 gency;  and

 (c)  how  the  gap  is  proposed  to  be
 bridged?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  The  Gajendragadkar  Com-
 mission  on  dearness  allowance  hat
 not  indicated  the  financial  effect  of
 its  recommendations  in  its  Report.
 No  decisions  on  its  recommendations
 heving  yet  been  taken,  the  estimate
 of  the  additional  burden  if  any  te  the
 Government  during  1967-68  on  this
 aecount  cannot  be  assessed  now

 (b)  No  specific  provision  has  been
 made  in  the  Civil  Budget  on  this
 account,
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 (c)  Does  not  arise.

 झजाउसला  and  Gujarat  (il  Wefineries

 72006.  Shri  Virendrakumar  Shak:
 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Soviet  collaborators  in  the  Barauni
 and  Gujarat  Oil  Refineries  delays  the
 submission  of  the  project  reports  and
 also  the  supply  of  equipment  by  2  to
 5  months  beyond  the  vrescribed
 dates;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Government  could  not  take  uny  action
 against  the  Soviet  collaborators  in  the
 absence  of  a  provision  in  the  sontract
 for  the  levy  of  penalty;

 (c)  if  so,  whether  Governinent  are
 eontemplating  any  revision  in  the  con-
 tract  so  as  to  include  a  clause  for  the
 levy  of  penalty;

 (d)  the  additional  expenditure  in-
 curred  on  the  Barauni  and  Gujarat
 Refineries  following  the  delay  in  com-
 missioning  them;  and

 (e)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  Gauhati  Refineries  had  iost  about
 Rs.  32  lakhs  during  the  four  years
 from  962  as  the  gas  produced  in  the
 operational  processes  was  burnt  in-
 stead  of  being  used  as  heating  fuel?

 The  Minisier  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleam  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  There  was
 no  delay  in  the  submission  «of  pioject
 report  for  Barauni  Refinery  by  the
 Soviet  supplier,  though  in  the  case  of
 Gujarat  Refinery  there  was  a  delay  of
 about  6  months.  In  the  supply  of
 equipment  there  was  considerable  de-
 lay  in  respect  of  both  the  refineries.

 (b)  and  (c).  There  is  no  penal  clause
 in  the  contract  with  Soviet  suppliers.
 Such  a  clause  is  normally  not  in-
 serteg  in  inter-Governmental  agree-
 ments.

 (d)  The  accounts  of  the  Barauni  and
 Gujarat  Refineries  do  not  show  any
 additional  expenditure  having  been  in-
 curred  due  to  delay  in  commissioning.
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 (९)  No,  the  loss  is  only  hypotheti-
 cal.  A  portion  of  the  refinery  gases
 is  being  used  as  refinery  fuel.  Efforts
 are  being  made  to  bottle  some  cf  the
 gases  for  use  as  domestic  ‘uel.

 बरिवार  नियोजन  के  परिणामों  का  पुनविलोकन

 7007.  ओक०  मि०  मधुकर  :
 श्यो  राभावतार  शास्त्री  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  सम्प्र-
 दायों  के  लोगों  ने  परिवार  नियोजन  के
 तरीकों  का  इसलिये  विरोध  किया  है  फि
 ऐसा  करने  से  उनकी  संख्या  कम  हो  जायेगी;

 (ख)  क्‍या  परिवार  नियोजन  की
 बोजना  सभी  सम्प्रदायों  पर  और  सभी  राज्यों
 में  समान  रूप  से  लागू  की  गई  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या
 है;

 (घ)  क्‍या  सरकार  ने  इस  दृष्टिकोण
 से  इस  योजना  का  कभी  पुनविलोकन  किया
 है;  और

 (=)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रों
 (tte  क्रीपति  चनाशेखर):  क)  जी  नहीं  1

 (ख)  से  (घ).  परिवार  नियोजन
 सेबाएं  स्वीकार  करने  का  सम्प्रदाय
 बार  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  है,  परन्तु  समम
 समय  पर  किए  गए  तदर्थ  अध्ययनों  के  परि-
 शामों  से  संकेत  मिलता  है  कि  विभिन्न  सम्प्र-
 दायों  में  परिवार  नियोजन  का  आचरण
 क्षेत्र  मे ंउनकी  आबादी  के  अनुपात  से  अधिक
 जिन्न  नहीं  है  ।

 (8)  ह. 1... ह  नहीं  उठता  |
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 बेहाती  क्षेत्रों  में  तपेदिक

 15142

 7008.  श्रीक०  सि०  सथुकर  :
 श्रो  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन
 मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कितने  प्रतिशत  देहाती  जनसंख्या
 को  तपेदिक  रोग  है;

 (ख)  क्या  क्षय  रोग  को  रोकने  के
 लिये  देहाती  स्तर  पर  सरकार  द्वारा  भ्रब  तक
 किये  गये  काम  के  प्रत्याशित  परिणाम  निकले
 हैं;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  देहातों  में  तपेदिक
 के  रोग  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  सरकार
 का  क्‍या  कायवाही  करने  का  विचार  है;

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इस  के  क्या  कारण
 हैं;  और

 (ड  )  इस  बारे  में  अपनाये  गये  उपायों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री

 [डा०  श्रीपति  चन्त्शेखर)  :(क)  लगभग
 .5  प्रतिशत  |

 ख)  अभी  नहीं  1

 (ग)  क्षय  रोग  की  निरोधी,  नैदानिक
 और  उपचार  सम्बंधी  सेबाओं  को  प्रासिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  देहाती  श्रौषधालयों
 में  दी  जाने  वाली  आधारिक  स्वास्थ्य  सेवायों
 से  मिला  देने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  देहातों  के
 लोग  अपने  घरों  के  नजदीक  ही  भ्रपना  इलाज
 करा  सकें  और  यह  रोग  फैलने  भी  न  पाये  +

 (घ)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 (=)  क्षय  रोग  के  नियंत्रण  के  लिये
 प्रभी  तक  निम्नलिखित  पायें  बरते  गये
 है

 (i)  निरोधी  साधन  के  रूप  में  गत
 I8  वर्षों  से  बी>सी०  जी०

 के  टीके  लगायें  जा  रहे
 हैं  और  अधिक  से
 अधिक  लोगों  पर  टीका
 लगाने  के  उद्देश्य  से  गत
 जार  बों  में  घर  घर  जाकर
 टीका  लगाने  का  काम  शुरू
 किया  गया  है  |  इस  ध्रभियान
 में  213  बी०  सी०  जी०
 दल  लगाये  गये  हैं  और
 लगभग  24  करोड़  0
 लाख  व्यक्तियों  की  स्वास्-
 ्य  परीक्षा  की  जा  चुकी  है
 और  लगभग  i0  करोड
 0  लाख  लोगों  को  बी०

 सी०  जी०  का  टीका  लगाया
 जा  चुका  है  1

 (ii)  जिला  मुख्यालयों  में  स्थित  जिला
 क्षयरोग  की  देखरेख  में
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  भौर
 देहाती  औषधालयों  के
 माध्यम
 लोगों  को  नैदातिक  और
 इलाज  की  सुविधायें  उप-
 लन्घ  कराने  के  लिये  क्षय
 रोग  कर्यक्रम  अलाये  गये
 हैं।  i36  जिला  क्षमरोग
 केन्द्र  झन  तक  बोले  जा
 च्चुके  हैं  ।  प्राधमिक  स्वास्थ्य
 केद्रों  प्लरा  औषधालमों  से
 रोगियों  को  क्षमनिरोध्री  दबा-
 इयां  मुफ्त  दी  जाती  हैं  ny
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 Khokha  Shopkeepers  of  Ramakrishna
 Puram

 7009.  Shri  Bal  Raj  Madhok:
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:
 Shri  KR.  §.  Vidyarthi:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housiug
 and  Supply  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 233l  on  the  24th  November,  966  re-
 garding  khokha  shopkeepers  of  Rama-
 krishna  Puram,  New  Delhi  and  statc:

 (a)  whether  the  process  of  allotment
 of  stalls  to  the  aforesaid  khokhawalas
 has  since  been  finalised;  and

 (b)  if  not,  the  reason  for  the  deiay
 and  how  much  more  time  it  wiil  take?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Simgh):  (a)  and  (b).  Pro-
 vision  of  shopping  facilities  in  Jhuggi
 and  Jhopri  colonies  is  primarily  the
 responsibility  of  the  Corporation  and

 “they  should  meet  the  necessary  ex-
 penditure  from  their  own  resources.
 In  view,  however,  of  their  difficulf
 “Ways  and  Means’  position,  the  Gov-
 ernment  agreed  to  provide  financial
 assistance  in  the  shape  of  loan  for  the
 construction  of  shopping  platforms  in
 J.  &  J.  colony  Najafgarh,  for  253  snop-
 keepers  evicted  from  Ramakrishna
 Puram  and  subsequently,  3  loan
 amount  of  Rs.  2.00  lakhs  was  sanction-
 ed  by  the  Government  for  the  cons-
 truction  of  shops/platforms  etc.  in
 J.  &  J.  colonies.  The  latest  proposal
 from  the  Corporation  is  that  the  entire
 expenditure  for  providing  this  facility
 should  be  borne  by  the  Government  of
 India  and  debited  to  the  Jhugi  and
 Jhopries  Removal  Scheme.  This  pro-
 posal  is  being  examined  and  a  ‘inal
 decision  in  the  matter  will  ie  taken
 shortly.

 Shuggis  in  Delhi

 71010.  Shri  Bal  Raj  Madhok:
 Shri  Jaganuath  Rag  Joshi:
 Shri  KE.  S.  Vidyarthi:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hows-
 ing  and  Supply  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 number  of  new  jhuggis  have  been  sei
 up  in  different  parts  of  Delhi  by  squat-
 ters  and  others  during  the  :ast  iwo
 months;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  pre-ent
 such  unauthorised  construction  of
 jhuggis  which  affect  adversely  the
 prospects  of  rehabilitation  7  eligible
 jhuggi  dwellers  as  well?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Simgh):  (a)  No  survey
 has  been  carried  out  recently  but  it
 is  true  that  new  jhuggis  are  coming
 up  in  Delhi.

 (b)  All  possible  steps  are  Leing
 taken  to  check  encroachments,  The
 landowning  authorities  have  leen
 asked  to  keep  careful  watch  over  their
 lands  and  to  report  cases  of  encrnach-
 ments  to  the  police;  lands  cleared  are
 being  fenced  or  put  to  the  use  for
 which  they  are  meant  to  »orevent  re-
 squatting;  fresh  squatters  «are  being
 evicted;  and  a  proposal  is  under  con-
 sideration  to  make  fresh  squatting  a
 cognizable  offence.  Resquatting  is
 already  offence  under  the  Public  Pre-
 mises  (Eviction  of  Unauthorised  Occu-
 pants)  Act,  1958,  and  is  yjunishable
 with  imprisonment  upto  one  year  or
 fine  upto  Rs.  1000/-  or  with  both,

 Irrigation  and  Power  in  States
 ‘7011.  Shri  Nitiraj  Singh  Chandhary:

 Shri  N.  K.  P.  Salve:
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  irrigated  crea,  State-
 wise:

 (b)  the  per  capita  power  production
 and  per  unit  rates  charged  in  each
 State  for  domestic  and  industrial  pur-
 poses,  State-wise;

 (c)  the  causes  of  disparity  and  the
 steps  being  taken  to  remove  the  same
 and  by  what  time  it  is  likely  to  be  re-
 moved;  and

 (d)  if  no  steps  are  proposed  tn  be
 taken,  the  reasons  therefart?
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 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Bao):  (a)  and  (b).
 The  requisite  information  is  given  im
 the  statements  (I,  II  &  III)  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-234/67].

 (ec)  and  (d).
 Irrigation

 The  rate  of  increase  in  irrigated  area
 is  largely  guided  by  the  pattern  of
 rainfall,  availability  of  utilisable
 water  resources,  suitable  <‘opozraphy
 to  promote  economic  utilisation  of
 water  resources,  ability  of  States  te
 allocate  adequate  funds  to  the  irtiga-
 tion  sector  and  the  economic  fasibilivy
 of  irrigation  projects.  However,  the
 need  to  reduce  the  regional  c‘spari-
 ties,  to  the  extent  possible,  is  kept  in
 view  while  making  provision  for  irri-
 gation  schemes  in  the  various  Plane.
 Power

 There  are  various  reasons  for  dis-
 parlty  in  rates  between  domestic  and
 industrial  categories  of  loads.  The
 power  supply  for  domestic  wurposes  is
 effected  at  low  voltage  viz.;  220  V.,
 Single  phase,  whereas  the  power  sup-
 ply  for  industrial  purposes  is  effected
 at  high  voltages,  usually  ]  KV  or  38
 KV.  Power  at  low  voltage  can  be  sup-
 plied  only  if  it  is  transmitted  through
 a  net-work  of  long  feeders  at  66  KV/
 ll  KV  and  associated  substations  and
 finally  stepped  down  to  low  voeltage.
 The  cost  involved  in  distribution  over
 a  wide  area  has  to  be  taken  inte
 account  while  fixing  the  rate  for  power
 supply  at  low  voltage.  Further,  the
 load  factor  is  a  contributing  f:  ctor  in
 fixing  the  rate.  Domestic  loads  vsually
 have  very  poor  load  factor  while  the
 industrial  loads  have  a  higher  load
 factor.  As  different  considerations
 arise  for  computing  the  rates  for
 domestic  and  industrial  purposes,  it
 will  not  be  appropriate  to  have  any
 uniform  rate  for  these  categories  of
 loads.

 As  regards  uniformity  in  tower
 rates  in  all  States,  it  may  Le  slated
 that  the  generation,  transmission  and
 distribution  of  electric  power  is  most-
 ly  under  the  centro}  ef  the  State  Elec-
 tricity  Boards,  which  are  governed  by the  provisions  of  the  Electricity  (Sup-
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 ply)  Act,  1948.  Since  the  source  and
 seale  of  production,  extent  «f  trans-
 mission  and  distribution  facilitics,
 load  potentialities,  etc.  vary  from
 State  to  State,  it  is  not  feasible  to
 have  uniform  power  rates  on  a
 nation-wide  basis.  The  State  Electri-
 eity  Boards  have,  however,  been  ra-
 quested  tu  ensure  uniform  »ower  rates
 for  different  categories  of  consumers
 within  their  own  areas  of  supply.
 The  State  Electricity  Boards  ~f  Andhra
 Pradesh,  Assam,  JBihar,  Gujarat,
 Kerala,  Mysore,  Punjab  and  West
 Bengal.  have  already  introduced  uni-
 from  power  rates  for  each  ciass  of
 consumers  throughout  their  .espective
 areas  of  power  sunn!y.

 Haaieo  Project

 Welz.  Shri  N.  EK.  P.  Salve:
 Sari  Nitiraj  Singh  Chandhary:
 Shri  Lakhan  Lal  Gupta:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 ‘Irrigation  potential  of  the  Hasdeo
 Project  is  not  being  utilised  because
 the  State  Government  have  no  funds
 +  construct  the  canal;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  give  any  financial  :ssistance
 for  the  purpose?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Tne  Has-
 deo  Right  Bank  Canal  Pilot  Scheme
 has  been  sanctioned  in  June,  2967  for
 irrigating  dp  lakhs  acres  kharif  in
 Bilaspur  District  at  an  estimated  const
 of  about  Rs.  5  crores.  The  Scheme
 is  scheduled  for  completion  during
 the  Fifth  Plan.

 (b)  No  earmarked  Central  zssistaice
 is  proposed  to  be  given  for  this  pro-
 ject.  But  it  will  benefit  by  the  ‘tis-
 ellanepus  Development  loang  given  to
 the  State  for  the  plan  as  a  whole.
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 Issue  of  Pay  Slips  by  Accountant
 General's  Office

 703.  Shri  B.  N.  Shastri:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  te
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Accountant  General’s  Office  in  Assam
 Makes  inordinate  delays  in  issuing
 the  pay  slips  to  Government  officers;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 no  pay  slip  has  been  issued  to  the
 Chairman  of  the  Assam  Public  Ser-
 vice  Commission  for  the  last  one  year; and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor?
 The  Deputy  Prime  Minister  and

 Minister  of  Finance  (Shri  Morarjl
 Desai):  (a)  There  has  been  no  general
 eomplaint  regarding  inordinate  delay in  issuing  pay  slips  on  the  part  of
 Accountant  General's  office.  Assam.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 Secial  Welfare  and  Rehabilitation
 Centre  Building  at  Lajpat  Nagar,

 New  Delhi
 ‘7014.  Shri  Rajdeo  Singh:  Will  the

 Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  he  old  Social  Welfare  and  Rehabi-
 litation  Centre  Building  at  Lajpat
 Nagar,  New  Delhi,  is  lying  vacant  for
 many  years;

 (b)  if  so,  the  steps  which  are  being
 taken  to  use  this  building  for  any  use
 ful  work;  and

 (c)  when  it  is  likely  to  put  to,  use?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  of  Social]  Welfare  (Shrimati  Phal-
 renu  Guha):  (a)  to  (c).  The  building
 has  been  lying  vacant  but  in  March,
 i966,  it  was  decided  to  accommadate
 the  Central  Cutting  Section  of  the  So-
 cial  Welfare  and  Rehabilitation  Diree-
 torate  in  that  building.  Necessary
 sanction  to  carry  out  repairs  and  gl-
 terations  was  accorded  by  Government
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 to  meet  the  requirements  of  the  Cen-
 tral  Cutting  Section  and  the  work  was
 entrusted  to  the  Central  Public  Works
 Department  who  have  almost  completed
 it  now.

 The  Central  Cutting  Section  will  use
 the  building  for  storage  and  cutting  of
 ‘eloth  supplied  by  various  Ministries
 and  Departments  of  the  Government
 of  India  located  in  Delhi  for  the  pur-
 pose  of  supply  of  liveries  to  Class  III
 and  Class  IV  employees.

 Reservation  of  Seats  in  Medical
 Colleges  for  Himachal  Pradesh

 Students

 7015.  Shri  Hem  Raj;  Will  the  Min-
 ister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  seats  fixed  for
 admission  in  the  Medical  College,
 Simla  (H.P.)  and  how  many  of  them
 have  been  reserved  for  the  students
 domicile  in  Himachal  Pradesh;

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  these
 were  fixed  before  the  integration  of
 the  Punjab  Hill  Areas  with  it;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Area  and  population  of  Himachal  Pra-
 desh  has  doubled  and  Himachal  Pra-
 desh  Government  have  represented  to
 double  the  number  of  seats  original-
 ly  sanctioned  for  old  Himachal  and
 if  so,  the  action  taken  thereon;

 (d)  the  number  of  seats  reserved
 for  the  Himachal  Pradesh  students  in
 the  Medical  Colleges  of  different
 States  and  Union  Territories,  State-
 wise  and  Union  Territory-wise;  and

 (e)  whether  it  is  also  @  fact  that
 Government  propose  to  reduce  the
 number  of  seats  reserved  for  Hima-
 chal  Pradesh  in  the  various  States  and
 Territories  and  if  so,  by  how  much
 and  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 The  aimission  capacity  of  the  Hima-
 thal  Pradesh  Medical  College,  Simla,
 ls  50,  out  of  which  30  seats  are  ear-
 marked  for  the  students  who  are
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 bonafide  residents  of  Himachal  Pra-
 desh,  the  children  of  the  employees
 of  Himachal  Pradesh  Government  and
 the  children  of  Central  Government
 employees  posted  in  that  Territory.

 (9)  and  (ec).  The  Medical  College
 at  Simla  was  started  in  August,  1966,
 and  therefore,  Himachal  Pradesh  stood
 excluded  from  the  scheme  for  reserv-
 ing  seats  in  medical  colleges  for  Union
 Territories  not  having  medical  col-
 leges  of  their  own.  However,  35  seats
 were  provided  by  the  Central  Govern-
 ment  for  its  students  in  other  medical
 colleges  of  the  country  in  1966,  in  lieu
 of  20  seats  reserved  for  the  nominees
 of  the  Central  Government,  This  ar-
 rangement  gave  Himachal  Pradesh  a
 net  addition  of  5  seats,  over  and  above
 the  50  seats  in  the  Simla  Medical
 College.  This  year  38  seats  have  been
 allotted  to  Himachal  Pradesh  in  medi-
 cal  colleges  in  other  States.  On  ac-
 count  of  the  limited  number  of  seats
 at  the  disposal  of  the  Central  Govern-
 ment  it  has  not  been  possible  to  pro-
 vide  a  larger  number  of  seats,  as  re-
 quested  by  the  Government  of  Hima-
 chal  Pradesh.  Nevertheless  Himachal
 Pradesh,  with  a  population  of  2.8  mil-
 lion,  will  have  68  seats  this  year  as
 against  the  national  norm  of  100  seats
 for  5  million  population.

 (d)  38  seats  in  the  following  medi-
 cal  colleges  have  been  allotted  te
 Himachal  Pradesh  in  1967:
 Assam

 Medical  College,  Dibrugarh  I
 Bihar

 Medical  College,  Jamshedpur  7
 Darbhanga  Medical  College,

 Laheriasarsi  z

 Gujarat
 M.P,  Shah  Medical  College,

 Jamnagar
 Municipal  Medical  College,

 Ahmedabad  s
 Jammu  and  Kashmir

 Medical  College,  Srinagar  if
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 ,  Madhya  Pradesh
 Medical  College,  Bhopal  I

 ‘Medical  College,  Rewa  l
 Maharashtra

 Dr.  Vaishampayan  Memorial
 Medical  College,  Shelapur  3

 Punjab
 Dayanand  Medical  College,

 Ludhiana  4
 West  Bengal

 Bankura  Medical  College,
 Bankura  2

 Dethi
 Maulana  Azad  Medical  Col-

 lege,  New  Delhi  8

 Total:  38

 (e)  Additional  seats  for  the  students
 ef  Himachal  Pradesh  have  been  pro-
 vided  in  the  Medical  Colelge  elsewhere
 only  as  an  ad  hoc  arrangement.  This
 is  subject  to  adjustments  in  keeping
 with  the  availability  of  seats  in  the
 Central  quota.

 Beas  Dam  Oustees

 7016.  Shri  Hem  Raj:  Will  the  Min-
 ister  of  Irrigation  and  Power  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Rajasthan  Government  have  formed  a
 unilateral  ad  hoc  Committee  for  the
 resettlement  of  the  Beas  Dam  Oustees;

 (b)  if  so,  its  constitution  and  names
 of  its  members;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  a  Re-
 settlement  and  Rehabilitation  Com-
 mittee  which  existed  before  the  Fourth
 General  Elections  has  not  been  reviv-
 ed  or  reconstituted  so  far;  and

 (d)  if  so,  when  it  is  likely  to  be
 done  with  a  view  to  give  representa-
 tion  to  the  representatives  of  the  ous-
 tees  on  that  Committee?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Pewer
 (Dr,  EK,  L,  Bao):  (a)  and  (b).  No.  To
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 deal  with  matters  regarding  resettle-
 ment  of  oustees  concerning  the  States
 of  Punjab,  Himachal  Pradesh  and
 Haryana,  an  Ad  Hoc  Committee  comp-
 rising  Union  Minister  for  Food  and:
 Agriculture,  Union  Minister  for  Irri-
 gation  and  Power  and  Chief  Ministers
 of  States  of  Rajasthan,  Haryana,  Pun-
 jab  and  Himachal  Pradesh  was  consti-
 tuted  by  the  Government  of  India,

 (c)  and  (d).  A  Beag  Rehabilitation
 Committee  was  formed  in  August  1963:
 and  is  still  in  existence.  This  Com-
 mittee  is  to  be  reconstituted  in  view
 of  the  re-organization  of  the  erstwhile
 State  of  Punjab.  This  will  be  done
 as  soon  as  the  Beas  Construction  Board
 is  set  up  under  the  Punjab  Re-organ-
 ization  Act,  1966.

 Meeting  with  the  Minister  of  Irrigation
 and  Power

 1017.  Shri  Hem  Eaj:  Will  the  Minis-
 ter  of  Irrigation  and  Power  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  any  meeting  of  the
 Chief  Ministers  of  Rajasthan,  Punjab,
 Haryana  and  Himachal  Pradesh  with
 him  was  held  in  the  first  week  of  July,
 1967;  and

 (b)  if  so,  the  main  subject  discussed.
 and  the  conclusions  arrived  thereat?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Yes;  Sir.

 (9)  The  main  topics  discusseu  at
 this  meeting  related  to  the  quantum
 of  the  area  to  be  reserved  in  Rajas-
 than  for  the  oustees  from  Punjab,
 Himachal  Pradesh  and  Haryana,  the
 seale  of  land  to  be  allotted  to  them
 and  the  revision  in  prices  of  various
 categories  of  land  as  a  result  of  the
 proposed  increase  in  the  intensity  of
 irrigation  on  the  Rajasthan  Canal  Pro-
 ject  from  78  per  cent  to  l0  per  cent.
 The  Chief  Minister  of  Rajasthan  felt
 that  some  of  the  issues  raised  during
 discussion  were  basic  in  nature  and
 therefore  desired  to  consult  with  his-
 Cabinet  colleagues.  These  items  would,
 therefere,  be  discussed  further  at  ihe
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 next  meeting  of  the  Ad  Hoe  Commit-
 tee  of  Direction.

 Scheme  for  Improving  Irrigation  in
 West  Bengal

 7018.  Shri  Samar  Guha:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  amd  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  scheme  for  improving  irri-
 gation  in  ihe  form  of  supplying  water
 through  small  scale  measures  and
 draining  off  water  from  waterlogged
 marshy  lands  particularly  in  the  Dis-
 tricts  of  Midnapur  and  24-Parganas,
 from  the  West  Bengal  Irrigation  Min-
 ister;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto  particularly  in  regard  to
 giving  adequate  financial  and  other
 assistance  to  the  Government  of  West
 Bengal  in  this  regard?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  Yes.

 (b)  Owing  to  constraint  on  resour-
 ces  it  has  not  been  possible  to  consi-
 der  any  additional  Central  assistance
 to  the  West  Bengal  Government.

 Housing  Facilities  for  Central
 Government  Employees  in  West

 Bengal
 7019.  Shri  Samar  Guha:  Will  the

 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 ihat  the  Central  Government  em-
 ployees  in  West  Bengal  are  in  ex-
 treme  trouble  for  want  of  housing  faci-
 lities  in  West  Bengal;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  undertake  any  scheme  to  build
 Government  quarters  for  these  em-
 ployees?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mimis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Simgh):  (a)  There  is  an
 acute  shortage  of  ‘residential  accom-
 modation  for  the  Central  Government

 employees  at  Caleutta.
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 (b)  The  construction  work  on  358
 new  residential  units  in  the  general
 pool  in  Calcutta  is  in  progress.  and
 subject  to  availability  of  funds  it  is
 proposed  to  take  up  the  construction
 of  50  quarters  during  the  current  fin-
 ancial  year,

 रामगंगा  परियोजना

 7020.  क्रो  सहाराज  सिह  भारतां  :
 क्या  सिचाई  प्लोर  विद्यत्‌  मंत्री  29  जून,
 967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  404]

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  चप  परियंजना  की  a)  सुरंगें
 (2)  बस्ती  तथा  (3)  कच्चे  बांध  पर

 पृथक  पृथक  कितनों  लागत  आने  का  अनुमान
 है  ?

 सिधाई  व  विद्युत  शंत्री  (te  Wo  we
 राघ):  रामगंगा  परियोजना  की  (7)  सुरंगों,
 (2)  बस्ती  शझौर  (3)  कच्चे  बांघों  पर
 होने  वाला  अनुमानित  व्यय  निम्नलिखित  है:

 लाख  बपये
 lL.  सुरंगे

 (क)  व्यपवर्तन  सुरंगे  501°50
 (a)  जल-निकास  सुरंगे  33.66

 535.6

 2.  बस्तियां  (भवन )  378.92

 3.  कच्चे  बांघ

 (क)  भिट्टी-बंध  से  सम्बद्ध
 काफर  बंघ  l4,4]

 (a)  सैंडल  बांध  से  सम्बद्ध
 ज्यपबतैन  बंध  “2.00

 6.4I
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 Backward  Areas  ami  Blocks  in  MP.
 कहा,  Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:

 Shri  N.  K.  P.  Salve:
 Shri  G.  C.  Dixit:

 Will  the  Minister  of  Planning  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  backward
 areas  and  blocks  in  Madhya  Pradesh;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  or  propos-
 ed  to  be  taken  for  their  development?

 The  Minister  of  Planning,  Petroleum
 and  Chemicals  and  Social  Welfare
 (Shri  Asoka  Mehta):  (a)  The  State
 Government  has  not  yet  identified  the
 markedly  backward  areas  in  the  State
 on  the  basic  of  selected  indicators  of
 regional  development  as  suggested  by
 the  Planning  Commission.

 (b)  Does  not  arise.

 Cooperative  and  Credit  Societies  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 in  Madhya  Pradesh

 7022.  Shri  N.  EK.  P.  Salve:
 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cooperative  socie-
 ties  and  other  credit  societies  started
 so  far  separately  for  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Madhya
 Pradesh  and  the  number  of  persons
 deriving  benefits  therefrom;

 (b)  how  many  more  societies  are
 likely  to  be  started  hereafter;  and

 (९)  if  not,  whether  the  present  socie-
 ties  are  enough  to  meet  the  needs  of
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  of  Madhya  Pradesh?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  ef  Secial  Welfare  (Shrimati
 Phulrenc  Guha):

 (a)  Scheduled  Castes  57
 Scheduled  Tribes
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 All  members  of  these  Cooperative
 Societies  derive  benefits;  the  member-
 ship  varies  from  time  to  time.

 (b)  During  the  Fourth  Five  Year
 Plan,  the  State  Government  propose
 to  start  950  more  societies.

 (c)  Does  not  arise,

 Centrally  Sponsored  Irrigation  Pre-
 jects  in  Eerala

 1023.  Shri  Nitiraj  Singh  Chaodhary:
 Shri  N.  K.  P,  Salve:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  866
 on  the  8th  June,  l967  and  state:

 (a)  the  total  amount  granted  so  far
 by  the  Central  Government  and  pro-
 posed  to  be  granted  hereafter  for  com-
 pleting  the  projects  referred  to  there-
 in;

 (b)  the  area  which  each  project  is
 to  irrigate  in  each  State  and  area  ac-
 tualy  being  irrigated  at  present  by
 each  project;  and

 (c)  the  total  power  each  project  is
 generating  at  present  and  the  addi-
 tional  power  which  would  be  gene-
 rated  on  their  completion  and  the
 quantity  shared  by  each  concerned
 State  at  present?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  giving  the  requisite  information
 is  laid  on  the  Table  of  the  House
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-
 1235/67].

 Financial  Assistance  to  Gujarat
 7024,  Shri  P.  N.  Solanki:  Will  the

 Mini  of  Fina  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  Gujarat  have  not  been
 provided  with  any  financial  assistance
 from  the  Centre  for  the  current  year
 so  far  to  meet  scarcity  conditions  m
 Gujarat;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  Min-
 ister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):
 (a)  No,  Sir.  A  grant  of  Rs.  .00  crore
 has  been  sanctioned  so  far  in  the  cur-
 rent  year  towards  scarcity  relief  expen-

 -diture.
 (b)  Does  not  arise.

 “Technical  Officers  in  Central  Water
 and  Power  Commission

 7025.  Shri  G.  XY  Krishnan:  Wiil  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  criteria  for  the  selection  of
 Technical  Officers  from  different  States
 on  deputation  to  the  Central  Water
 and  Power  Commission;  and

 (b)  the  number  of  technical  officers
 from  Mysore  who  are  on  deputation
 with  the  Commission?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  The  conditions  cf
 eligibility  for  appointment  on  deputa-
 tien  to  the  Central  Water  and  Power
 Commission  are  laid  down  in  Rule  30
 of  the  Central  Water  and  Central
 Power  Engineering  (Class  I)  Service
 Rules,  1965,  Selections  are  made  by
 the  U.P.S.C.

 (b)  One  at  present.

 उत्तर  प्रवेश  में  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  पेय
 जल  का  संभरण

 7026.  शो  सरजू  पाण्डेय
 व

 क्या

 'स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  को  सप्लाई
 करने  की  व्यवस्था  करने  के  हेतु  छिंद्रण  कार्यों
 के  लिये  पिछले  छः:  महोनों  के  दौरान  बरमों

 (रिंग  मशीनों)  को  मांग  को  थी;  और

 ख)  यदि  हां,  तो  छिंद्रण  कार्यों  के
 लिये  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  को  कितने
 नबरमों  को  सप्लाई  की  है  ?
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  संत्री
 [डा०  श्रीपति  चनाझंखर)  :  (क)  झौर
 (ख).  उत्तर  प्रदेश  से  ऐसी  कोई  प्रोर्यना

 प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।  तथापि  6
 फरवरी  i967  को  स्वास्थ्य  एवं  परिवार
 नियोजन  मंत्रालय  में  हुई  मीटिंग  में  स्थानीय
 स्वायत  शासन  के  जन  स्वास्थ्य  इंजीनियरी
 विभाग  के  चोफ  इंन्जीनियर  ने  बताया  था
 कि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  कुएं  खोदने  के  लिये
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  30  रिग्ज  की
 आवश्यकता  पड़ेगी  t  इस  मांग  के  पुनरीक्षण
 पर  उन्होंने  बताया  कि  वहां  80  रिंगों  से  ही
 काम  चल  जायेगा  ।  चार  उन्हें  उन  दस
 रगों  में  से  दिये  गये  हैं  जो  यूनिसेफ  ने  दान
 दिये  थे  और  4  उत्तर  प्रदेश  के  जन  स्वास्थ्य
 इंजीनियरी  विभाग  ने खरीदे  हैं  1

 Bogus  Family  Planning  Camps  in
 Rajasthan

 7027.  Shri  Ss.  K.  Tapuriah:
 Shri  Meetha  Lal:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaints  that  a  large
 percentage  of  bogus  Family  Planning
 camps  were  recently  set  up  in  Rajas-
 than  just  to  draw  aid  given  from  the
 Central  Government;

 (b)  whether  any  amount  was  sanc-
 tioned  for  these  camps  and  if  so,  the
 amount  involved  and  also  the  number
 thereof;  and

 (९)  the  steps  taken  to  streamline
 the  aid  conditions  so  that  money  is  nut
 diverted  into  wrong  channels?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandrasekhar):  (a)
 No  such  information  has  been  received
 by  the  Government.

 (b)  A  grant-in-aid  of  Rs.  83,400  was
 sanctioned  during  1966-67  for  holding
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 5l  Orientation  Training  Camps  in
 Rajasthan.

 (९)  The  camps  are  to  be  organised
 in  consultation  with  and  co-operations
 of  the  State  Family  Planning  authori-
 ties.  The  organisers  are  also  required
 to  furnish  (i)  a  report  on  the  conduct

 -of  the  eamp,  (ii)  an  audited  statement
 of  accounts  and  (iii)  a  utilisation  cer-
 tificate.

 Stipends  to  Family  Planning  Students

 7028,  Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Piannning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  stipends  are  being  given
 or  are  proposed  to  be  given  to  Medical
 students  opting  to  join  Family  Plan-
 ning;

 (b)  if  so,  in  what  year  of  study  the
 said  stipends  are  paid;

 (९)  whether  Government  propose  to
 give  the  stipends  from  the  tirst  yesr
 of  the  study;

 (d)  whether  there  is  any  preference
 shown  to  girls  in  payment  of  the  said
 stipends;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 Yes.  Stipends  are  being  awarded  to
 M.B.B.S.  students,  both  male  and  fe-
 male,  subject  to  the  condition  that  they
 execute  a  bond  to  serve  the  Family
 Planning  &  Maternity  and  Child  Health
 Programme  after  graduation  for  a
 period  equal  to  that  for  which  they
 enjoyed  the  stipend.

 (b)  and  (c).  The  stipends  are  award-
 ed  during  any  year  of  M.B.B.S.  course
 depending  upon  the  number  of  appli-
 eants  and  the  available  number  of
 stipends,  preference  being  given  to
 students  in  the  higher  class,

 (d)  and  (९),  Yes.  The  stipends  are
 being  given  largely  to  girl.
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 Amounts  for  Irrigation  and  Power
 Projects  in  States

 7029,  Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  allotted  during
 the  Five  Year  Plans  to  each  State
 separately  for  irrigation  or  power  and
 for  irrigation  and  power  projects;  and

 (b)  the  guiding  principles  therefor?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr.  K.  L.  Rao);  (a)  The  Total  outlay,
 State-wise,  during  the  First,  Second
 and  Third  Five  Year  Plans,  on  Uriga-
 tion  and  Power  is  given  in  the  state-
 ments  laid  on  the  Table  of  the  Huuse.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-236/
 67].  The  Fourth  Plan  has  not  yet  been
 finalised.

 (b)  The  outlay  on  Irrigation  and
 Power  Projects  is  fixed  keeping  in
 view  the  needs  of  the  State’.  the  over-
 all  resources  available  for  execution

 of  Plan  schemes—resources  of  the
 State  Government  supplemented  by
 Central  Assistance  for  Plan  schemes
 as  a  whole.

 Financial  Assistance  to  Bihar

 7030.  Shri  Marandi:  Will  the  Minis-
 ter  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ihe
 Bihar  Government  have  asked  the
 Centre  for  an  advance  of  Rs.  0  crores
 to  tide  over  its  present  financial  dim-
 culties;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact
 that  this  financial  position  has  worsen-
 ed  due  to  the  refusal  of  the  Reserve
 Bank  of  India  to  honour  the  overdraft;
 and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  and  (c).  The  Government
 of  Bihar  sought  an  advance  of  Ra.
 29.26  crores  in  June.  967  to  cover  the
 repayment  of  Central  loans  and  inter-
 est  thereon  payable  till  October,  ‘1987,
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 aggregating  Rs.  23.5  crores,  and  the
 balance  to  tide  over  their  ways  and
 means  difficulties.  A  State  Govern-
 ment’s  interest  and  repayment  liability
 to  the  Centre  is  taken  into  account  by
 the  Finance  Commission  in  their
 scheme  of  devolution  and  so  is  the  re-
 payment  liability  reckoned  in  the
 determination  of  Plan  assistance  by
 the  Planning  Commission.  It  ws  not
 usual,  therefore,  to  give  ways  and
 means  advances  for  such  purposes.
 However,  in  order  to  enable  the  State
 Government  to  tide  over  its  imme-
 diate  ways  and  means  difficulties,  the
 Government  of  India  sactioned  an  ad-
 vance  of  Rs.  5.75  crores.

 (b)  The  Government  of  Binar  are
 authorised  by  the  Bank  to  cverdraw
 their  account  up  to  limit  of  Rs.  4.55
 crores.  Any  drawals  beyond  this
 limit  are  unauthorised  and  cannot
 ordinarily  be  honoured  by  the  Bank,

 Fertilizer  and  Chemicals  [Travancore
 Ltd.,  Alwaye

 7032.  Shri  P.  Vishwambharan:
 Shri  Mangalathumadom:
 Shri  P.  C.  Adichan;

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  strikes  and  lock-
 outs  which  occurred  in  the  Fertilizers
 and  Chemicals  Travancore  Ltd.,  Alwaye
 during  the  years  1964-65,  1095-66,
 1989-67,  and  ‘1967-68;

 (b)  the  number  of  man-days  lost  due
 to  these  strikes  and  lock-ouls;  and

 (c)  the  amount  of  loss  suffered  there-
 by?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah):  (a)  Strikes:

 1964-65  8  hour  token  sirike  on
 9th  February  1965.

 (1985-66  (i)  13  days’  general  strike
 from  23rd  August,  65
 to  6th  September,  65.
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 (ii)  One  day  strike  on  3lst
 May,  65,

 (iii)  All-Kerala  Bundh—
 One  day’s  strike  on
 28th  January,  66.

 1966-67  Nil
 1967-68  Nil
 Lock-outs:—There  were  no  lock-outs.
 during  the  period.

 (b)  Man-days  lost:
 1964-65.
 ‘1965-66.

 (c)  Loss  Suffered:—
 1964-65,  Nil,  as  the  piants  were

 kept  working.
 Rs.  56.50  lakhs.

 2,000
 80,000

 1985-66

 Income-tax  Refund  Cases  in  Delhi

 1033,  Shri  Hem  Raj:  Will  the  Minis-
 ter  of  Finance  be  pleased  t>  state:

 (a)  the  number  of  refund  cases  re-
 ceived  by  the  Income-tax  Departrnient
 Delhi  for  the  years  962  to-dsie;  and

 (9)  the  number  of  cases  disposed  of
 and  the  number  of  cases  pending*

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji.
 Desai):  (a)  and  (b).  A  statement  show-
 ing  the  number  of  refund  applications
 received  by  the  Incoma-tax  Depart-
 ment,  Delhi,  for  the  years  962  tu-date,
 the  number  of  applications  disposed  of
 and  the  number  pending  as  on  Ist  July,
 1967,  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-I237/
 1967).

 Foreign  Exchange  to  Studeots  for
 Study  Abroad

 1084,  Shri  M.  L.  Sondhi:  Wil!  tre
 Minister  of  Finamce  be  pleased  tr
 state:

 (a)  the  total  foreign  exchange  releas-
 ed  to  the  Indian  students  during  the
 years  frem  06]  to  ३3996  for  study  im
 foreign  countries;
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 (b)  the  country-wise  break-up  and
 the  amount  of  foreign  exchange  per-
 mitted  for  each  country;  and

 (c)  the  broad  classification  of  courses
 such  as  humanities,  medicine,  seience,
 engineering  etc.  which  the  students
 sought  to  prosecute?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  The  total  foreign  exchange
 Teleased  for  the  period  was  as  under:

 1961,  Rea,  330  lakhs
 962  Res.  486  lakhs
 963  Res.  406  lakhs
 ‘1964  Res.  452  lakhs
 965  Res,  44  lakhs
 966  Res.  547  lakhs

 (b)  The  information  is  being  collec-
 ted  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 (c)  During  7967  out  of  the  total
 number  of  students  who  went  abroad
 40%  took  up  technical  studies,  38%
 went  for  non-technical  subjects,  26%
 for  Medicine  and  %  for  Accountancy.
 During  963  and  966  the  relative  fig-
 ures  were  as  below:

 963  966
 Technical  ‘18%  70%
 Non-technical  ‘15%  um
 Medicine  5%  5%
 Accountancy  if  1%

 Fertilizer  Policy

 7035.  Shri  Kameshwar  Singh:  Will
 the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  further  relaxed  fertilizer
 policy;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  the  plants  to  be  set  up

 due  to  the  relaxed  policy  will  be  in
 the  private  or  public  sector;  and
 34628  (Ai)  LSD—7.
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 (d)  the  benefits  anticipated  ‘from

 the  new  policy?
 The  Minister  of  State  im  the  Minis-

 try  of  Petroleum  काती,  एफकाक ना  and
 of  Planning  and  Secial  Welfare  (Shri
 Reghuramaiah):  (a)  No,  Sir.

 (9)  to  (9),  Do  not  arise,

 Missing  Entries  in  G.P.F.  Accounts  of
 Central  Government  Employees

 7636,  Shri  M.  L.  Sondhi:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  plessed  to  state:

 (a)  whether  Governmént  are  aware
 that  a  large  number  of  credit  entries  are
 missing  in  the  G.P.F.  accounts  of  the
 Central  Government  employees  main-
 ‘tained  by  the  AGCR;

 (b)  whether  these  missing  credits
 are  accumulating  every  year  without
 any  हि...  in  the  tracing  af  entries
 of  the  previous  years;

 (c)  whether  they  are  likely  to  cause
 hardships  at  the  time  of  retirement  or
 léaving  Government  jobs  by  its  em-
 ployees;  and

 (d)  if  so,  the  causes  responsible  for
 the  improper  maintenance  and  tle  ac-
 tion  which  Government  propose  to
 take  to  set  the  things  in  order?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarfi
 Desai):  (a)  to  (d).  The  necessary  infor-
 mation  has  been  called  for  and  a  reply
 will  be  laid  on  thé  Table  of  the  House.

 Damaged  Type  IV  Quarters  in  DIZ
 Area

 a  Shri  M.  L.  Sondhi:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 ‘€a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  are  not  undertaking  demolition
 work  in  regard  to  Type  IV  quarters  in
 the  DIZ  area,  Delhi  in  the  Fourth  Plan;
 and

 (b)  if  so,  whether  the  damaged  houses
 will  be  repairéd  and  allotted  to  Gov-
 ernment  employees?
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 eight  new  units  as  per  list  appended
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 ‘The  Deputy  Minister  in  the  Ministry

 of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri
 Iqbal  Singh):  (a)  and  (9).  The  D.I.Z.
 are  has  to  be  re-developed  in  accor-
 dance  with  the  recommendations  in  the
 Master  Plan  for  Delhi  in  convenient
 phases.  The  quarters,  which  fall  in  the
 area  ear-marked  for  redevelopment
 during  this  year  or  have  been  declar-
 ed  unfit  for  habitation,  will  be  de-
 molished.  In  other  quarters,  minor
 repairs  are  proposed  to  be  carried  out
 60  as  to  yeep  them  in  good  condition
 for  a  few  years.

 Caustic  Soda

 7038.  Shri  Parthasarathy:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  units  producing
 caustic  soda  at  present;  and

 (b)  the  number  of  new  units  pro-
 posed  to  be  set  up  and  their  location
 and  proposed  capacity?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah):  (a)  Twenty-five.

 (b)  Ticences  /Letters  of  Intent  have
 been  issued  for  the  establishment  of

 below.
 Location  Annual  capacity

 (Tonnes)
 I,  Thana  (Maharashtra)  34,660
 2.  Ganjam  (Orissa)  I6,500
 3.  Chowdar  (Orissa)  ‘1,650
 4.  Durgapur  (West  Bengal)  10,500
 5.  Nagda  (Madhya  Pradesh)  33,000
 6,  Madras  (Madras  State)  16,500
 7.  Kandla  (Gujarat)  16,500,
 8.  Rajpura  (Punjab)  6,000

 Licences/Letters  of  intent  have  also
 been  issued  to  eleven  existing  units
 for  effecting  substantial  expansion  to
 the  extent  of  a  total  of  +1,61,040  ‘onnes|
 year.

 Shortage  of  Alcohol  for  Synthetic
 Rubber  Industry

 1039.  Shri  Parthasarathy:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  gallons  of  alcohol  is
 required  by  synthetic  rubber  industry
 and  polyethylene  factories  annually;
 and

 (b)  how  much  of  it  was  secured  by
 imports  during  the  year  1966-67  and
 at  what  cost?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of
 Planning  and  Social  Welfare  (Shri

 aghuramaiah):  (a)  The  required  in-
 formation  is  as  folllows:—

 Name  of  unit

 M/s.  Synthetic  &  Chemicals

 Item  of  manufacture
 and  licensed  capacity

 Quantity  of  Alcohol
 required  annuall:
 based  on  the
 licensed  capacity.

 7  Synihetic  rubber  About
 ae Ltd.,  Bareilly.  30,000  tonnes  per  million  gallons

 annum
 MIS.  Alkali  &  Chemical  Polyethylene  About
 Corporation  of  India  Ltd.,  10,000  tonnes  per  mnillion  gallon
 Calcutta.  annum.
 M/s.  Union  Carbide  India  Polyethylene
 Ltd.,  Bomboy.  3,800  tonnes

 per  annum.

 (b)  In  1966-67,  there  was  no  import  of  alcohol.



 ‘315167  Written  Answers

 Dyestuffs

 7040,  Shri  Parthasarathy:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  production  or  dyes-
 tuffs  is  sufficient  to  meet  the  demand
 in  the  country;

 (b)  whether  the  Hindustan  Organic
 €hemicals  Ltd.  is  producing  all  the
 basic  and  intermediate  materials  re-
 quired  by  the  drugs,  dyestuffs  and
 chemical  industries;  and

 (c)  if  not,  when  this  undertaking
 will  start  production  of  these  mate-
 rials?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 og  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah):  (a)  and  (b).  No,  Sir.

 (c)  The  Hindustan  Organic  Chemi-
 cals  Ltd.  are  expected  to  start  initial
 trial  production  in  the  latter  half  of
 1969,  but  according  to  their  production
 programme  they  will  be  producing
 a  limited  range  comprising  of  the
 more  important  high  tonnage  inter-
 mediates  required  by  the  Drugs  and
 Pharmaceuticals,  Dyestuff  and  pesti-
 cide  and  other  chemical  industries.

 Caustic  Soda

 71041,  Shri  Parthasarathy:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  production  of  caus-
 tic  soda  in  the  country  is  sufficient  and
 satisfactory;

 (b)  if  so,  whether  Government  are
 contemplating  some  exports;  and

 (c)  the  quantity  of  mercury  requir-
 ed  by  the  caustic  soda  industry  which
 is  being  imported  at  present?

 The  Minister  of  state  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
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 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah):  (a)  The  country  bas
 just  reached  the  stage  of  self-suffi-
 ciency  in  caustic  soda  production.

 (b)  Yes.  The  Joint  Committee  for
 the  Alkali  Industry  recently  consti-
 tuted  by  Government  to  go  into  cer-
 tain  matters  relating  to  caustic  soda
 ang  soda  ash  industries  has,  inter-
 alia,  been  requested  to  formulate  a
 suitable  export  scheme  particularly
 for  caustic  soda  and  chlorine  products.

 (c)  Seventy  five  tonnes  of  mercury
 is  presently  imported  for  maintenance
 of  the  existing  units.

 Floating  of  Agricultural  Finance  Cor-
 poration  by  Commercial  Banks

 1042,  Shri  Marandi:
 Shri  R.  Barua:
 Shri  P.  N.  Solanki;

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  commer-
 cial  banks  have  sent  their  proposal
 to  the  Central  Government  for  their
 willingness  to  float  an  agricultural
 finance  corporation  to  take  up  credit
 facilities  to  farmers;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto;

 (c)  the  broad  features  thereof;  and

 (d)  when  it  is  likely  to  be  imple-
 mented?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Mi-
 nister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):

 (a)  It  is  understood  that  the  com-
 mercial  banks  have  such  a  proposal
 under  consideration  but  no  formal
 proposal  has  so  far  been  received
 either  by  the  Government  or  by  the
 Reserve  Bank.

 (7)  to  (d).  Do  not  arise  in  view  of
 the  reply  to  (a).
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 मैसं  जे०  to  एच्ड  सन्स,  वम्यई

 शो इते०  lo  त्यागी  :

 शी  राम  गोपाल  शालवाले  :
 7043.

 शी  देवराव  पाहिल  :

 श्व  सोनवाने  :
 क्या  चित्त  मंत्री  6  जुलाई  i967  के

 श्रतारांकित  प्रशन  संख्या  4783  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  962-63  में कर के  रूप
 में  मैसर्स  जेठ  fro  एण्ड  संस  से  कितनी  राशि
 वसूल  की  गई;

 (ख)  इस  फर्म  ने  i960%  2967
 में अब  तक  वर्ष-वार  कितना.  आयकर
 दिया  और  उन्होंने  किस-किस  ब्राहक  को
 पुर्क-पृथक  कितने  मूल्य  का  माल  बेचा;

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  इस  फर्म  के
 मुख्य  कारोबार  के  स्वरूप  उसके  प्रमुख  मालिकों
 तथा  साझीदारों  का  पता  लगाया  है;

 (घ)  इस  फर्म  के  विरूद्ध  कब  से  जांच
 की  जा  रही  है;  और

 (2)  मामले  के  उक्त  सभी  पहलुओं
 के  बारे  में  कब  तक  जांच  पूरी  हो  जायेगी  ?

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  भी
 जोरारणी  बेसाई)  :  (क)  63  रुपये  ।

 ख]  कर  अदा  किये  गये  हैं  :--

 शप
 कर  निर्धारण वर्ष  i960-6  36

 कर  निर्धारण वर्ष  961-62  35

 कर  निर्धारण  वर्ष  962-63  63

 व्यॉक्तिंगह  श्राहँकों  को  दोच  गये  माल  के
 ब्यौरे  रिकाडे  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 (+)  जी  हां  ।

 (")  अक्तुबर,  966  |

 (ड  )  आशा  है  कि  जांच  चालू  वित्तीय
 वर्ष  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जायगी  t

 Shifting  of  Emergency  Risk  Insurance
 Scheme’s  Office  to  Simla

 7044.  Shri  Vasudevan  Nair:
 Shri  P.  P.  Esthose:
 Shri  K.  M.  Abraham:
 Shri  Geerge  Fernandes:
 Shri  Sreekantan  Nair:
 Shri  S.  Kandappan:
 Shri  Piloo  Modi:
 Shri  M.  L.  Sondhi:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 shift  the  Emergency  Risk  Insurance
 Scheme’s  Office  from  New  Delhi  to
 Simla;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 ~

 (९)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  the
 employees  of  this  office;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  thereon?
 The  Deputy  Prime  Minister  anf

 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes.

 (b)  In  pursuance  of  the  decision  of
 the  Government  not  to  locate  any  new
 offices  in  Delhi/New  Delhi  and  to  shift
 certain  offices  outside  Delhi/New  Delhi,

 (९)  No.
 (d)  Does  not  arise.

 Irrigation  Projects

 1045.  Shri  Yogendra  Sharma:  Will
 the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  major  irrigation
 projects  in  the  States  which  have  re-
 ached  an  asthraticed  stage  of  construc-

 tion;
 by  the  total  amovnt  required  for

 the  completion  of  these  projects;
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 (e)  whether  the  State  Governments
 have  expressed  their  ingbility  in  rais-
 ing  the  necessary  funds  for  the  com-
 pletion  of  these  projects:  and

 (d)  if  so,  the  assistance  which  the
 Central  Government  propose  to  give
 to  the  States  concerned  for  the  early
 completion  of  these  projects?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  38  major  irriga-
 tion  schemes  have  reached  an  advanc-
 ed  stage  of  construction.

 (b)  The  total  amount  for  completion
 of  these  projects,  as  estimated  at  the
 end  of  Third  Plan,  comes  to  Rs.  227
 crores.

 (ec)  Some  of  the  States.  have  ex-
 pressed  their  difficulties  to  find  all  the
 funds  required  for  early  completion
 of  these  projects.

 (d)  The  matter  is  under  considera-
 tion.

 Slam  Clearance  in  Delhi

 7046.  Shri  Hardayal  Devgun:
 Shri  Sharda  Nand:
 Shri  Srichand  Goel:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Delhi  Administration  has  asked  for  a
 grant  of  Rs.  20  crores  for  slum  clear-
 ance  and  rehabilitation  of  slum  dwel-
 lers  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Singh):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 मध्य  प्रदेश  में  लिफ्ट  सिंचाई  योजना

 7048.  थी  ाचू  राज  भझहिश्वार  :
 क्या  सिचाई  और  चिझुत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 (क)  क्‍या  सध्य  प्रदेश  सरकार  ने
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  के  लिये  कोई
 लिफ्ट  सित्षाई  योजना  भेजी  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 (ग)  क्या  सरकार  ने  योजना  की
 ्पेक्षित  मंजूरी  दे  दी  है;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  कया  कारण
 हैं  ?

 सिचाई  शौर  विचूत  मंत्री  fo  Fo
 ल०  राव):  (क)  जी  हां  ।

 (ख)  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  कुल
 33,593  हार्स-पात्र  के  लगभग  9,i00
 सिचाई  पम्पों  को  कचित  करने  के  लिसे  संबद्ध
 वितरण  उप-केन्द्रों  और  निम्न  वोल्टता  वाले
 पथों  समेत  33  के०  बी०  का  990  मील
 लम्बा  और  ii  के०  वी०  का  540  मील
 लम्बा  पारेषण  पथ  बनाया  जाएगा  और  ये
 पम्प  मुख्यतः  9  वारहमासी  नदियों  के  तटों
 पर  होंगे  ।  इसके  झतिरिक्त  इम  नदियों  के
 निकटवर्ती  लगभग  970  ग्रार्मों  में  बिजली
 लगाने  का  विचार  है  t

 (ग)  और  (घ).  इस  समय  स्कीम  की
 जांच  की  जा  रही  है  1

 Upper  Krishna  Project
 1049,  Shri  Jagannath  Rao  Joshi:

 Will  the  Minister  og  Irrigation  and
 power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Mysore  have  demanded  more  funds
 from  the  Central  Government  fer  the
 Upper  Krishna  Project;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto?

 The.  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Eao):  (a)  Yes.

 (b)  The  matter  iw  under  gonsid  «७
 tion.  eee  |



 ‘15173,  Written  Answers  JULY  27,  7907  Written  Answers
 I5I74

 Camcer  from  Loop  Desai):  (a)  The  Agricultural  Refin-
 7050.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi:

 Will  the  Minister  for  Health  and
 Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (z)  whether  Government  are  aware
 that  the  insertion  of  loop  causes  can-
 cer;  and

 (b)  if  so,  the  action  Government
 propose  to  take  in  the  matter?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  5.  Chandrasekhar):  (a)
 No.  The  expert  opinion  is  that  inser-
 tion  of  loop  does  not  cause  cancer.

 (b)  Does  not  arise.

 Master  Plan  for  Imphal  Town

 7051,  Shri  M.  Meghachandra:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  the  Government  of
 Manipur  have  submitted  a  blue  print
 of  a  Master  Plan  for  Imphal  Town
 for  the  approval  of  the  Central  Gov-
 ernment  and  for  financial  grant;  and

 (b)  if  so,  the  total  outlay  required
 for  the  said  construction  and  whether
 the  Central  Government  have  approv-
 ed  the  Plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri
 Iqbal  Singh):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Agricultural  Refinance  Corporation

 71052,  Shri  Parthasarathy:  Will  the
 Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  constituted  Agricultur-
 al  Refinance  Corporation;

 (b)  if  so,  what  are  its  exact  fields
 of  function;  and

 (c)  whether  it  will  also  give  loans
 for  laying  transmission  lines  to  feed
 tube-wells?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Finance  (Shri  Morarji

 ance  Corporation  was  set  up  on  lat
 July,  1963,  under  the  Agricultura!  Re- finence  Corporation  Act,  1983.

 (b)  The  Corporation  provides  long
 and  medium  term  financial  accom-
 modation  for  agriculture  primarily  by
 way  of  refinance,  to  eligible  institu-
 tions,  namely  (a)  State  Cooperative
 banks,  Central  Land  Mortgage  Banks
 and  Scheduled  Banks  which  are  its
 shareholders  and  (b)  Cooperative
 Societies  (other  than  Central  land
 mortgage  banks),  approved  by  Reserve
 Bank  in  this  behalf.  Purposes  for
 which  refinance  facilities  are  provid-
 ed  are:  isd

 q)  Reclamation  and  preparation
 of  land  for  the  utilisation  of
 irrigation  facilities;

 (2)  Development  of  special  crops
 such  as  arecanut,  cocunut,
 cashewnut,  cardamom,  coffee,
 tea,  rubber,  etc.;

 (3)  Develop:  t  of  mechanised
 farming,  use  of  electricity
 through  tubewells;  and

 (4)  Development  of  animal  hus-
 bandry,  dairy  farming,  pisci-
 culture  (including  cooperative
 fisheries)  and  poultry  farm-
 ing.

 (c)  The  Corporation  will  consider
 schemes  for  the  grant  of  loans  to  cul-
 tivators  to  meet  the  cost  of  such  part
 of  the  transmission  lines  required  to
 energise  tube-wells  as  the  borrowing
 cultivators  have  to  finance  provided
 the  outlay  is  considered  justified  and
 the  scheme  is  economic.

 पटना  में  सरकारी  कर्मचारियों
 के  लिये  क्वार्टर

 aft  रामावतार  शास्त्री  :
 री  क०  मि०  सघुकर  :
 श्री  चन्द्र  शोखर  सिंह  :

 क्या  निर्माण,  झावास  तथा  पूति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पटना  स्थित  सरकारी  कार्यालयों

 7053.
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 में  केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  कितने  राजपत्रित
 तथा  भ्राजपत्रित  कमंचारी  काम  कर  रहे  हैं;

 ख)  कितने  राजपत्नित  तथा  भ्राजपत्रित

 कमचारियों  को  क्वार्टर  दिये  गये  हैं;  भौर

 (ग)  जिन  कमंचारियों  को  क्वार्टर
 नहीं  मिले  हैं  उनको  रिहायशी  कक्‍वार्टरों  की

 सुविधाएं  देने  के  लिये  किस  प्रकार  से  प्रबन्ध
 करने  का  सरकार  फा  विचार  है  ?

 निर्माण,  झावास  तथा  पूति  मंत्रालय  में
 उपमंत्रो  (भी  इकबाल  सिह)  :  (क)  से  (ग).
 सूचना  एकन्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जायेगी।

 Ankleshwar  Oil  Fields

 1054.  Shri  P.  N.  Solanki:  Will  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  equip-
 ment  and  foreign  machinery  worth
 erores  of  rupees  is  lying  unprotected
 near  the  Ankleshwar  oilfields  in  the
 Gujarat  State;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  negli-
 gence  and  loss  suffered,  if  any?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Haghu  Ramaiah):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Kitchen  Gardens  in  Delhi

 7055.  Shri  Balgovind  Verma;
 Shri  Ram  Sewak:
 Shri  P.  E.  Ehanna:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during
 the  period  when  Late  Lal  Bahadur
 Shastri  was  Prime  Minister  people
 were  encouraged  and  necessary  assist-
 ance  was  given  for  maintaining  kit-
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 chen  gardens  in  order  to  give  Mllip
 to  the  “Grow  More  Food”  campaign;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  kitchen  gardens  maintained  in  the
 colonies  in  Delhi  are  being  destroyed
 by  the  Municipal  squads  particularly
 in  New  Delhi  area;

 (c)  whether  any  complaints  in  this
 regard  have  been  received  by  Gov-
 ernment  or  the  Delhi  Administration;
 and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in  the
 matter  and  the  Government's  vresent
 policy  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri
 Iqbal  Singh):  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  No  complaints  of  des-
 truction  of  kitchen  gardens  in  govern-
 ment  colonies  have  been  received.

 (d)  Does  not  arise.

 Devaluation  of  Ghana’s  Currency”

 7056.  Shri  Atam  Das:
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri;

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Ghana
 has  devalued  her  currency;

 (b)  if  so,  how  it  has  effected  on  the
 Indian  monetary  conditions  and  the
 loss  suffered  by  the  Indian  trade  in
 this  regard;  and

 (c)  the  measures  Government  pre-
 pose  to  take  to  make  up  such  losses?

 The  Deputy  Prime  Minister  and
 Minister  of  Fimance  (Shri  Morarji
 Desai):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Devaluation  by  Ghana  would
 have  practically  no  effect  on  Indian
 monetary  conditions  or  foreign  trade.

 (c)  No  action  by  Government  of
 India  is  called  for.
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 ओऔलंका  के  लिये  पेट्रोल  चका  संभरण

 7057.  श्री  रामावतार  बामी :
 भी  आत्म  दास  :

 श्यो  रघुबोर  सिह  शास्त्रों  :

 श्री  यशवन्त सिह  कुशवाह:
 eto  सूर्य  फ््काश  पुरी  :

 की  महुन्त  विग्विजय  नाथ  :

 श्री  प्रकाशवीर  श्ञास्त्री  :

 आओ  शिव  मार  शास्त्री  :

 श्री  झो०  प्र०  त्यागी  :

 क्या  पेट्"ोलियम  और  रसायन  संत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यहं  सच  है  कि  श्रीलंका  का
 विचार  भारत  से  पेट्रोल  का  झायात  करने
 का  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस
 ह... ल  भें  बातचीत  करने  के  लिये  श्रीलंका
 के  तेल  निगम  के  अध्यक्ष  भारत  आये  हैं;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  भारत  सरकार
 ने  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  है;
 और

 (घ)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा
 कया  है?

 पेट्रोलिक्स  और  रसायन,  योजना  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य-संत्री
 न््‌्भी  रघुस्मेया):  (क)  से  (ग).  जी  हां  ॥|

 (घ)  सितम्बर,  i967  तक  मैससें
 सीलोन  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  इण्डियन  झायल
 'कोरपोरेशन  से  लगभग  15,000  टन  पेड्रोल
 तथा  30,000  टन  हाई  स्पीड  डीजल  तेल
 खरीदेगा  |
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 चीन  से  लौंग  बौर  दालचीनी का  तत्कर
 व्यापार

 7058.  डा०  सु  प्रकाश  पुरी  :
 श्री  ब्ोण  प्र०  त्यागो  :

 जी  कशबन्त  सिंह  कुशवाह  :
 जओीजकाशवीर  चास्खी  :

 ओ 'राभाभषतार  वार्सा  :

 बी  झात्म  वास  :

 शी  रघुबीर  सिह  शास्त्री  :

 श्री  हुकम  श्वन्द  कछवाय  :

 शी  शिव  कुमार  शास्त्री  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  हूँ  कि  चीन  से  लौंग
 झौर  दालचीनी  बड़े  पैमाने  पर  भारत  में
 चोरी  छिपे  लाई  जा  रही है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  इस  का  पता
 लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  व्योरा  क्या
 ? है

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (श्री
 मोरारजी  वेसाई)  :  (क)  चीन  में  पैदा  की
 गई  दालचीनी  का  कुछ  चोरी  छिपे  लाने  का
 काम  पब  पाकिस्तान  के  रास्ते  सीमा  क्षेत्रों  में
 तथा  समुद्री  रास्ते  पश्चिमी  तट  पर  हुभा  |
 जनवरी,  9668  मां,  967की  अवधि  में
 लगभग  21,000  किलोग्राम  दालचीनी
 पकड़ी  गई  थी,  जिस  माल  के  बारे  में  चीन
 का  होने  का  संदेह  है।  जहां  तक  सरकार  की
 जानकारी  है,  चीन  में  पैदा  किये  गये  लौंग
 भारत  में  चोरी  छिपे  नहीं  लाये  जाते  हैं  t

 (छ)  और  (ग).  विभिन्न  स्थानों  पर
 तैनात  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  झागाह  कर
 कया  गया  है  1  ग्‌प्त  सूचना  इकट्ठी  करने  के
 लिए  मूख्य-मुख्य  मंडियों  पर  भी  सिगरानी
 सबीना  रंडी  है।
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 Port  Canning  Project

 7059.  Shri  P.  Gepalan:
 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 Shri  EK.  Ramani:
 Shri  Umanath;

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  pre-
 sent  state  of  affairs  prevailing  in  the
 administration  of  the  Port  Canning
 Project  of  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission;

 (b)  whether  any  complaints  have
 been  brought  to  the  notice  of  Govern-
 ment  regarding  a  case  of  corruption
 and  fraud  indulged  in  by  some  officials
 of  the  undertaking  involved  in  the
 despatch  of  Berytis  powder  to  Sibsa-
 gar  project,  Assam  to  help  in  fighting
 the  Rudrasagar  oil-well  fire;

 (c)  if  so,  whether  any  enquiry  has
 been  held  in  the  matter;  and

 (d)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Petrolemm  and  Chemicals  and
 of  Planning  and  Social  Welfare  (Shri
 Raghu  Ramaiah):  (a)  Government  is
 aware  that  an  employee  of  the  Com-
 mission  at  this  project  has  made  al-
 legations  about  certain  actions  taken
 at  the  project.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  and  (d).  The  ONGC,  which  is
 looking  into  these  matters  has  advis-
 ed  the  Government  that  the  allega-
 tions  in  (b)  have,  after  enquiry,  been
 found  to  be  baseless.  The  enquiry
 into  the  allegations  in  (a)  has  not  been
 ‘completed  so  far.

 अध्य  प्रदेश  में  पीते  के  पानों  की  कसी

 7060.  श्री ie  वीक्षित  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  एवं  पंरिधार  'निधोजस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश
 में,  विशेषत:  पूर्वी  निभाड़  जिले  के  खंडवा
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 नगर  में,  पीने  के  पानी  की
 है;

 अत्यन्त  कमी

 (शव)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  संबंध  में
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से
 सहायता  मांगी  है  ;  झौर

 (ग)  ग्दि  हां,  तो  इस  संबंध  में
 सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  हू  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  लियोजन  संत्री
 (डा०  श्रीपति  चलख्शेखर):  (क)  मध्य

 प्रदेश  में  पीने  के  पानी  की  कमी  की  शवस्थाओं
 का  अध्यग्रन  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  ने
 जो  दल  सिम्ुक्तत  किया  था  उसने  मई,  967  में,
 दी  गई  भ्रपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  राज्य  के
 48  जिलों  में  से  38  में  पीने  के  पानी  की
 कमी  है  ।  संभवत:  खंडवा  भी  सूखाग्रस्त
 क्षेत्रों  में  स ेएक  है  ।

 (ख)  खंडवा  शहर  में  पानी  की  व्यवस्था
 के  हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिये  कोई  विशेष
 प्रा्ंना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  I

 (ग)  भारत  सरकार  ने  चालू  वित्तीय
 वर्ष  में  सहायता  कार्यों  के  लिये  मध्य  प्रदेश
 सरकार  को  झभी  तक  6  करोड़  रुपये  मंजूर
 किये  हैं  ।  इनमें  से  पेय  जल  उपलब्ध  करने  के
 लिये  30  लाख  रुपये  तक  खर्च  किये  जा
 सकते  हैं  |  राज्य  सरकार  द्वारा  भविष्य  में
 दिये  जाने  वाले  खर्च के  झांकड़ों  के  झाघार  पर
 इस  रकम  का  ऋण  अचवा  भनुदातों  के  रूप  में
 जैसा  भी  नियमानुसार-ग्राहय.  होगा,  हिसाब-
 किताब  बिठा  दिया  जागेगा  1

 Sea  Erosion  in  Kerala
 2061,  Shri  P.  Gopalan:

 Shri  Jyotirmoy  Basu:
 ‘Shri  K.  Ramani:
 Shri  -Umanath:
 Shri  C.  K.  Chakrapani:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  ere.  aware
 that  with  the  onset  of  monsoon,  sea
 erosion  has  occurred  at  several  points-
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 on  the  Kerala  coast,  despite  the  pre-
 ventive  measures  taken  so  far;  and

 (b)  if  so,  the  further  measures  Gov-
 ernment  propose  to  take  to  protect  the
 coastal  strip  from  sea-erosion?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Dr.  KE.  L.  Bao):  (a)  According  to  the
 information  received  so  far  from  the
 Government  of  Kerala,  ses-erosion
 occurred  at  Elatnur  Beach  and  Tanur
 Beach  in  Kozhikode  District  of  the
 State.

 (b)  The  programme  of  protection  of
 sea  coast,  taken  up  towards  the  end

 -of  the  First  Plan  is  being  continued  for
 giving  protection  to  vulnerable  rea-
 ches.  The  Government  of  Kerala  have
 proposed  a  tentative  provision  of
 Rs.  6.50  crores  for  anti-sea  erosion
 works  in  the  State  during  the  Fourth
 Plan.

 बिजली  उत्पावन  का  निर्धारित  लक्ष्य

 7062.  श्री  महाराज  सिह  भारती  :
 क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌ मंत्री  6  जुलाई,  967

 के  भ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  474  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  में  वर्ष  i970-7  तक  की  अवधि
 में  बिजली  पैदा  करने  का  निर्धारित  लक्ष्य  2
 करोड़  किलोवाट  है  और  उसका  छः  प्रतिशत

 अरत  2  लाख  किलोवाट  बिजली  का  उपयोग
 कृषि  के  लिये  किया  जायेगा  जबकि  30
 लाख  किलोंवाट  बिजली  की  श्रावश्यकता
 केवल  सिंचाई  के  लिये  होगी;  झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  का  विचार
 कृषि  कार्यों  क ेलिये  बिजली  की  समूची  मांग
 तथा  उसकी  पूर्ति  के  बीच  फे  भ्रन्तर  को  किस
 प्रकार  पूरा  करने  का  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत्‌  मंत्री  (डा०  कु०
 बल०  राव):(क)  भौर  (ख).  चौथी  योजना
 के  लिये  उत्पादन  क्षमता  का  लक्ष्य  2  करोड़
 (अर्थात  20  मिलियन)  किलोवाट  है  |
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 wat  और  नल-कूपों  को  चलाने  वाली
 सभी  मोटरों  की  वास्तविक  निर्धारित  क्षमता
 को  जमा  करके  30  लाख  (3  मिलियन)
 किलोवाट  बनते  हैं  और  इसे  किलोवाट
 कतुक्टेड  लोड  के  रूप  में  व्यक्त  किया  जाता
 है।  एक  समय  में  उच्चतम  मांग  इस  से  बहुत
 कम  होगी।  श्तः  कृषि  उदेश्यों  के  लिये  मांग
 और  पूर्ति  के  भ्रन्तर  को  पूरा  करने  की  कोई
 समस्या  नहीं  है,  क्योंकि  उत्पादन  क्षमत्ता  का
 इतना  पर्याप्त  ग्रायोजन  किया  गया  है  जिससे
 4000  सरकारी  नलकूपों,  50,000  गैर-
 सरकारी  नल-कूपों  शौर  8  लाख  पम्पों  की
 बिजली  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  t
 प्रश्न  में  जिस  ऊर्जा  की  प्रतिशतता  का  निर्देश
 किया  गया  है  वह  इन  पम्पों  और  नल-क्पों
 द्वारा  कृषि  उद्देश्यों  के  लिये  प्रयोग  में  लाई
 जायेगी  शौर  यह  970—-7  में  खपत  होने
 वाली  समस्त  ऊर्जा  का  6  प्रतिशत  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  गांवों  में  बिजली  लगाना

 7063.  श्री  महाराज  सिह  भारती  :
 क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  6  जुलाई,
 967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4742  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  उत्तर  प्रदेश  के  गांवों  में  बिजली  लगाने  के
 खर्च  में  वृद्धि  होने  का  क्या  कारण  था  जबकि
 बिजली  कम  गांवों  को  मुहैया  की  गई  थी,
 तथा  खर्च  की  नई  भदों  सम्बन्धी  व्यौरा
 क्‍या  है?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  (डा०  Fo  wo
 wa)  :  i966-67  के  वर्ष  के  दौरान

 प्राम-विद्युतन  पर  जो  व्यय  हुआ,  उसमें  गांवों
 में  बिजली  लगाने  का  व्यय  और  पम्पों  तथा
 नल-कूपों  को  उजित  करने  का  व्यय  भी
 सम्मिलित  है  ।  जब  कि  1966-67  के  वर्ष
 के  दौरान  कम  गांवों  में  बिजली  लगी  पग्राम-
 विद्युतन  पर  भ्रधिक  व्यय  का  कारण  यह  था  कि
 अनाज  की  उपज  को  बढ़ाने  के  लिये  ग्राम-
 विद्युतन  कार्यक्रमों  को  नयी  शकल  दी  गई
 जिसके  अनुसार  बहुत  से  पम्पों  और  नल-कूपों
 को  उजित  किया  जा  सका  t
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 बाढ़  के  कारण  उत्तर  प्रदेद्  में  अप्रयुक्त  भूमि

 7064.  शी  मोलहू  प्रसाद  :

 श्  शिवचरण  लाल  :
 शनी  रामचरण  :

 सुराभणों  राज  ॥  ne
 '

 क्या  सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  a

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पानी  के
 एक  स्थान  पर  जमा  हो  जाने  तथा  बार-बार
 बाठ  आने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  वर्ष
 45  से  50  लाख  एकड़  भूमि  का  प्रयोग  नहीं
 किया  जाता  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  भी  सच  है
 कि  उत्तर  प्रदेश  सरका र  ने  इन  दोनों  समस्याप्रों
 का  हल  निकालने  तथा  कृषि  का  उत्पादन
 छढ़ाने  के  लिये  तीन  करोड़  रुपये  की  मांग
 की  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है?

 सिचाई  तथा  विद्युत्‌  मंत्री  (ato  Ho
 @o  राव):  (क)  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  वर्ष
 झौसतन  लगभग  8  लाख  एकड़  फसली  क्षेत्र
 बाढ़  से  प्रभावित  होता  है  -  जल-जमाव  वाला
 क्षेत्र  i966  में  3000  एकड़  से  कुछ  अधिक
 था  |

 (@)  और  (7).  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने  3  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये
 कोई  विशेष  प्रार्थना  नहीं  की  है  बाढ़  नियंत्रण
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विधि  राज्यों  को  बाढ़
 नियंत्रण,  जल-निकास,  जल-जमाव-रोधी  तथा
 समुद्र-कटाव-रोधी  स्कीमों  के  लिये  ऋण
 सहायता  दी  जाती  है  जो  राज्य  की  योजना  में
 सम्मिलित  स्कीमों  के  लिये  दी  गई  केन्द्रीय
 सहायता  का  एक  भाग  होती  है  ।  विविध
 राज्यों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  दी  जाने  वाली
 केन्द्रीय  सहायता  के  तथा  विकास  के  विभिन्न
 शीर्षों  के  लिये  व्यय-राशियों  को  झभी  पग्रन्तिम
 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)  Written  Answers  r584

 उत्तर  प्रवेश  में  जीवन  बीसा  निगम  द्वारा
 विनियोजन

 7065.  श्री  मोलह  प्रसाद  :

 शी  शिवचरण  लाल  :

 शी  रास  चरण  :

 शमी  रामजी  रास  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा
 निगम  ने  ऋण  पत्नों  शेयरों  भ्रादि  के  रूप  में
 उत्तर  प्रदेश  के  उद्योगों  में  केवल  चार  करोड़
 पये  का  विनियोजन  किया  है;

 ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  देश  के
 झन्य  सभी  राज्यों  की  तुलना  में  जीवन  बीमा
 निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  इस  मद  के  अन्तर्गत
 किया  गया  विनियोजन  न्यूनतम  है;  ;  ::

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं;

 (घ)  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  इस
 आशय  का  कोई  अनुरोध  मिला  है  कि  भारत
 का  झौद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  जीवन  बीमा
 निगम  को  राज्य  सरकार  की  विनियोजन
 संस्थाओ्ों  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी
 किये  गये  झथवा  किये  जानेवाले  कुल  बांडों  के
 76  प्रतिशत  बाण्ड  खरीदने  चाहिएं;  झौर

 (छ)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  ने
 क्या  कायंवाही  की  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्रों  तथा  वित्त  मंत्री

 श्ली  भोरारजी  बेसाई)  :  (क)  से  (ग).
 सूचना  इकटठी  की  जा  रही  है  भ्रौर  उसे  सभा
 की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा।

 (घ)  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध
 नहीं  किया  गया  है  I

 (ड)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |
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 उत्तर  प्रदेश  में  उच्योगों  पर  प्रति  व्यक्ति
 पूंजी  विनियोजन

 7066.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :

 ली  शिवचरण  लाल  :

 श्री  राम  चरण  :

 श्री  रामजी  रास  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उसर  प्रदेश
 में  उद्योगों  का  विकास  कम  होने  का  मुख्य
 कारण  यह  है  कि  केन्द्र  ने  वहां  पिछली  पंचवर्षीय
 थोजनओं  की  ्नवधि  में  अन्य  राज्यों  की  प्रपेक्षा
 कस  पूंजी  लगाई  है;

 (ख)  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में
 उत्तर  प्रदेश,  पश्चिम  बंगाल  तथा  मद्रास
 राज्यों  सें  उद्योगों  पर  क्रमश:  प्रति  व्यक्ति
 कितना  पूंजी  विनियोजन  किया  गया;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये
 श्र  झधिक  सहायता  देने  का  है  ताकि  पिछली
 योजनाओं  में  वहां  लगाई  गई  कम  पूंजी  की
 कमी  पूरी  की  जा  सके;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं?

 योजवा,  पेट्रोलिवम  तथा  रसायन  तथा
 समाज  कल्यान  मंत्री  (ी  क्‍्रशोक  भेहता)  2

 (=)  और  (खं).  पहली  तीन  पंचवर्षीय
 'थोजनाओं  के  अन्तर्गत,  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय
 श्रौद्योगिक  परियोजनाओं  पर  कुल  विनियोजन
 7]  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  है,  जो  कि
 किहार,  मध्य  प्रदेश,  मद्रास,  उड़ीसा  ौर
 पश्चिस  बंगाल  को  छोड़कर  भ्रन्य  राज्यों  से
 सबसे  अधिक  है  in  तीसरी  पंच्वर्षीम  योजना  के
 दौरान  उत्तर  प्रदेश,  पश्चिम  बंगाल  तथा
 मद्रास  राज्यों  में  केन्द्रीय  उद्योगों  पर  प्रति
 व्यक्ति  विनियोजन  क्रमश:  0  रुपये,  40  रुपये
 और  22  पये  था।  योजना  अ्रवधि  में  उद्योगों
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 में  इस  प्रकार  पूंजी  विनियोजन  का  निश्चय
 स्थान  की  भ्रपेक्षा  राष्ट्रीय  आधार  पर  किया
 जाता  है  ।

 (ग)  और  (घ).  चौथी  योजना  के  भ्रवधि
 के  दौरान,  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक
 परियोजनाओं  पर  प्रस्थायी  अनुमानित  विनि-
 योजन  i25.3  करोड़  रुपये  है  |  राज्यों  की
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  फेरद्रीय
 सहायता  को  राशि  का  निश्चय  करने  में  सब
 सम्बन्धित  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  +

 झमृसूलित  बेकों  हारा  उत्तर  प्रवेश  में

 पूंजी  लगाई  जाना

 7067.  श्री  जोलहू  प्रसाव  :
 श्री  शिवचरण  लाल  :
 श्री राम  चरण  :

 श्री  रामजी  रास  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंधे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 में  राज्य  स्तर  पर  कोई  झनुसूचित  बैंक  नहीं  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  भी  सच  है
 कि  उत्तर  प्रदेश  में  वर्तमान  अनुसूचित  बैंक
 इस  राज्य  में  उस  अनुपात  में  पूंजी  नहीं  लगाते

 हैं  जिस  अनुपात  से  उत्तर  प्रदेश  में  उनमें  धन
 जमा  होता  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्‍या  क्षे्नीय  तथा
 ज़िला  बैंकों  की  स्थापना  तथा  विस्तार  के
 लिये  भारत  के  रिज़र्व  बैंक  तथा  भारत  सरकार
 का  विचार  सक्रिय  सहायता  देने  का  है।
 ौर

 (8)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हु?

 उप-प्रधान  संत्री  तबा  वित्त  मंत्री  (भी
 सोरारजी  देसाई)  (क)  प्रश्न  का
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 amy  age  स्पष्ट  नहीं  है  |  ऐसे  तीन
 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  हैं  जो  उत्तर  प्रदेश
 में  पंजीकृत  (रजिस्टर्ड)  हैं;  इनके  नाम  हैं,
 बरेंशी  कारपोरेशन  (बैंक)  लिमिटेड,  बनीरस
 स्टेट  बैंक  लिमिटेड  और  हिंन्दुस्तान  कमरी
 बैंक  लिमिटेड  ।

 (ख)  3  दिसम्बर,  965  फको  उत्तर
 प्रदेश  में  22  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  अपने
 540  कार्यालयों  सहित  काम  कर  रहे  थे,
 जिनमें  कुल  मिला  करें  226  करोड़  रुपये  कीं
 रकमें  जमा  थीं  और  उन्होंने  99  करोड़  रुपये
 के  अग्रिम  दे  रहे  थे।  ये  बंक  ऋण  सम्बन्धी
 स्थानीय  आवश्यकताएं  पूरी  करने  की  कोशिश
 करते  हैं,  लेकिन  इस  बात  &  लिये  जोर  डालना
 सम्भव  नहीं  होंगा  कि  किंसी  बैंक  द्वारा  किसी
 खास  इलाके  से  जमा  की  गयी  रकमें  केवल
 उसी  इलाके  में  इस्तेमाल  की  जाय॑,  क्योंकि  ये
 रकमें  उन्हीं  केन्द्रों  में  लगायी  जायेंगी  जहां
 उनके  लगाने  से  लाभ  हो  सकता  है  ।

 (ग)  और  (घ).  रिज़र्व  बैंक  की  नीति
 है  कि  इस  प्रकार  के  सक्षम  प्रादेशिक  एककों
 के  निर्माण  के  उद्देश्य  से,  जो  अपने  कार्य-क्षेत्र  में
 व्यापार  और  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को
 कुशलतापूर्वक  पूरा  कर  सकें,  बैंकों  क ेआपस  में

 सुव्यवस्थित  ढंग  से  विलय  द्वारा  देश  में
 बैंक-व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाया  जाय  |  रिजर्वे
 बैंक  को  किसी  नयी  बैंकिंग  कम्पनी  की  स्थापना
 पर  आपत्ति  नहीं  होगी,  बशरतें  कि  यह  कम्पनी
 कानूनी  आवश्यकताश्रों  को  पूरा  करती  हो  और
 इसके  विकास  की  संभावना  हो  t  लेकिन
 बैंकों  का  गठन  जिलों  के  आधार  पर  करना
 सम्भव  नहीं  होगा,  क्‍योंकि  हो  सकता  है
 ये  बैंक  सक्षत्त  न  बन  सके

 उत्तर  प्रदेश  में  जोवन  बोसा  निगम  हारा
 पूंजी  लाग  जना

 7068  आत किवचस्न  लाल  :

 शी  कोलकू  धरस्ताद  :

 बजे  रास  ऋरण  :

 शो  रामजी  राम  :
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 ar  वित्त  मंत्री  हैं  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  !

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा
 निगम  ने  उत्तर  प्रदेश  में  उसे  अनुपात  में
 पूंजी  नेहील नाई  हैं  जिस  अनुपात  में  उसे  उस
 राज्य  से  घंन  प्राप्त  होता  है;

 (ख)  यदि  हों,  तो  क्या  यह  भी  सच  है
 कि  यह  निगम  पूंजी  लगाने  के  मामले  में
 उत्तर  प्रदेश,  मद्रास  और  पश्चिम  बंगाल  में
 भेद-भाव  पूर्ण  बर्ताव  करता  है;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 में  जीवन  बीमा  निगम  को  उत्तर  प्रदेश,
 महा  तथा  परिचिम  बंगाल  से  क्रमश:  कितनी
 कितना  धन  प्राप्त  हुच  तथा  इसे  घंन॑  में  से
 निगम  ने  उसे  राज्यों  में  उ्ोंगों  आदि  में
 राज्यवार  कितनी  कितनी  पूंजी  लगाई  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ष्ली
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  से  (ग).
 सूचना  इकटठी  की  जा  रही  है  शौर  उसे  सभा
 की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 वतंसान  सिचाई  साधनों  की  मरम्मत  के  लिये
 राज्यों  को  सहायता

 7069.  श्रो  शिवचरण  लाल  :

 श्री  मोलहू  प्रसाद  :

 शो  राभ  चरण  :

 श्री  रामजी  राम  :

 क्या  ससिचाईं  और  चिदयतू  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्तभान  सिंचाई  साधनों  की
 मरम्मत,  बजरों  तथा  नौकातश्रों  पर  पम्पिंग
 सेट  लगाने,  वर्तमान  नलकूपों  की  मरम्भत
 करने,  नये  नल-कृप  लगाने,  बेकार  पढ़ें
 नल-कूपों  को  ठीक  करने  तथा  सिंचाई  के  बड़ें
 साधनों  के  लिये  गत  पहुंच  वर्षों  में  केन्द्र  ने
 उत्तर  प्रदेश,  मद्रास  तथा  पश्चिम  बंगाल  को
 कमश:  कितनी  सहायता  की;  भौर
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 (ख)  1967-68  में  उक्त  कार्य  के
 लिये  उपरोक्त  राज्यों  को  कितनी  राशि  दी
 जायेगी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत्‌  मंत्री  (डा०  ge
 ao  राव):  (क)  भौर  (ख)  सिंचाई  के  वर्तमान
 साधनों  की  मरम्मत,  बजरों  भौर  नौकाझों  पर
 पम्प  लगाने,  वर्तमान  नल-कूपों  को  मरम्मत
 तथा  नये  नल-कपों  को  लगाने  के  लिये  सहायता
 लघु  सिंचाई  कार्यक्रम  के  अधीन  दी  जाती  है  t
 पश्चिम  बंगाल  में  दामोदर  घाटी  निगम  को
 छोड़  कर  उत्तर  प्रदेश,  पश्चिम  बंगाल  तथा
 मद्रास  राज्यों  में  सिंचाई  की  झ्न्य  बृहत
 स्कीमों  &  लिये  सहायता  राज्य  की  सारी
 योजना  के  लिये  दिये  गये  फुटकर  विकास  ऋण
 द्वारा  दी  जाती  है  1  उक्त  विशिष्ट  कार्यों  के
 लिये  पृथक  पृथक  राशियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तीसरी  योजना  में  उत्तर  प्रवेश  के  लिए
 परियोजनाएं

 7070.  श्री  शिवचरण  लाल  :
 श्री  मोलहू  प्रसाद  :
 श्री  राम  चरण  :
 श्री  रामजी  रास  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  तीसरी
 पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये
 केवल  पांच  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई
 थीं  जिन  पर  10  करोड़  रुपये  खर्च  किये
 जाने  थे;

 (ख).  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पांचों
 परियोजनाओं  को  ग्रभी  तक  पूरा  नहीं  किया
 गया  है;

 ग)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  अवधि  में

 पश्चिम  बंगाल  और  मद्रास  के  लिये  मंजूर
 की  गई  परियोजनाओं  को  भी  पूरा  करने  में
 विलम्ब  किया  जा  रहा  है;  भौर
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 हे
 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण

 योजना,  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्री  (ओ  झ्रशोक  मेहता  )  :
 (क)  से  (घ).  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 प्रस्तुत  है  ।  [प्स्तकालय  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  pp  —238/67]

 उत्तर  प्रदेश  के  लिये  केन्द्रीय  परियोजनायें

 707i.  क्री  शिवचरण  लाल  :

 श्री  मोलहू  प्रसाद  :

 श्री  राम  चरण  :

 श्री  रामजी  रास  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पहली  और

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  उत्तर  प्रदेश
 के  लिये  कोई  केन्द्रीय  परियोजना  सम्मिलित

 नहीं  की  गई  थी;

 ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  थे;

 (ग)  इस  झवधि  में  क्रमशः  मद्रास  भौर
 पश्चिम  बंगाल  में  कितनी  केन्द्रीय  परियोजनाएं
 झारम्भ  की  गई  थीं  भौर  उनके  लिये  केन्द्रीय
 सरकार  ने  कितनी  राशि  दी  थी;  और

 (घ)  इस  भेंद-भाष  के  क्‍या  कारण  हैं?

 योजना,  पेड्रोलियण  ओर  रसायन  तथा.

 समाज  कल्याण  मंत्री  ््वी  झशोक  मेहता)  :

 (क)  से  (घ).  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  है  ।  [पुस्तकालय  में  रखा  गया  +

 देखिये  संख्या  LT—239/67]
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 Shri  N.  K.  P.  Salve:
 Shri  G.  C.  Dixit:
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:
 Shri  G.  8S.  Mishra:
 Shri  Shashi  Bhushan:
 Shri  Babunath  Singh:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  comparative  costs  of  pro-
 duction  of  electrical  energy  by  ther-
 mal,  hydel  and  nuclear  generation;
 and

 (b)  which  of  these  is  suited  to  which
 States?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  General-
 ly,  the  costs  of  production  of  electri-
 cal  energy  by  thermal,  hydro  and
 nuclear  power  stations  are  5  paise,  3
 paise  and  5.5  paise  per  kwh  respec-
 tively.  These  costs  vary  according  to
 the  location  of  the  power  station,
 hours  of  operation  in  a  year,  etc.

 (9)  In  States  like  West  Bengal,
 Bihar  and  in  Godavari  Valley  where
 coal  is  abundant,  thermal  power  sta-
 tions  are  suited.  Wherever  possibi-
 lities  exist  for  hydro  power  genera-
 tion  as  in  the  States  of  Assam,  Hima-
 chal  Pradesh,  Jammu  and  &  Kashmir,
 Mysore,  Kerala,  Madhya  Pradesh,
 hydro  power  is  economical.  In  States
 where  neither  coal  nor  hydro  power
 resources  exist,  installation  of  nuclear
 power  stations  are  considere  neces-
 sary.

 Service  Complaints  in  Kidwai  Nagar
 Government  Quarters

 7073.  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor:
 Shri  Ram  Charan:
 Shri  Molahu  Prasad:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  complaints  from
 the  residents  of  Kidwai  Nagar  (Type
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 (I)  which  have  been  received  for  re-
 pairing  and  servicing  of  Government.
 quarters  during  the  last  six  months
 upto  the  30th  June,  967

 (b)  the  number  of  complaints  which
 have  been  complied  with  so  far;  and

 (c)  the  number  of  complaints  which
 have  remained  unattended  to  and  the
 reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housimg  and  Supply
 (Shri  Iqbal  Singh):  (a)  5,760,

 (b)  5,736.
 (c)  24,  These  complaints  could  not

 be  attended  to  promptly  as  required
 materials  were  not  readily  available
 in  store.  These  are  being  attended.
 to.

 संसस  मकेन्जीज  एन्ड  झरियन्टल  टिस्बर-
 देडिंग  कारपोरेशन  लिसिटेड

 7074.  श्री  तेप्नोटी  विज्वनाथन  :

 शी  राम  गोपाल  शालवाले  :

 श्री  हुकम  श्वन्व  कछंवाय  =
 श्रीझो०  प्र०  त्यागी  :

 श्री  श्रोकार  लाल  बेरवा  :

 श्रो  फ्रकाशवोर  शास्त्री  :
 श्लोक०  प्र०  सिह  देव  :

 श्री  वेणोशंकर  शर्मा  :
 थी कूण  Ato  कौशिक  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 भरी  हरदयाल  वेवगुण  :

 क्या  वित्त  मंत्री  i3  जुलाई,  667  के
 अ्रतारांकित  प्रश्न  संखया  5520  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मैसर्स  मेकेन्ड्रीज  लिसिटेड  और
 श्रोरियन्टल  टिम्बर  ट्रेंडिंग  कारपोरेशन  पर
 क्रमश:  1662-63  और  1663-64  के
 लिये  कितनी  राशि  पर  और  कितना  कर
 निर्धारण  किया  गया  है  ;

 (@)  बाद  के  वर्षों  क ेलिये  कर  निर्धारण:
 के  बारे  में  जांच  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ;
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 (गं)  बे  तक  के  जांच  परिणाम  क्‍या
 हैं;  और

 (ध)  क्या  जांच  निष्कर्ष  समय  समय  पर
 केन्द्रीय  सरकार  को  सू  चित  कर  दिये  जाते  हैं
 झबवा  केन्द्र  सरकार  के  कहने  पर  ही  उसे
 बताये  जाते  हैं  ?

 जप-प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (भरी
 मोरारजी  बेशाई)  :  (क)

 निर्धारित  की  मांगा  गया
 गयी  झाय  क्र

 रुपये  रुपये
 म्मैंससे  मकेन्जीज
 लिमिटेड
 कर-निर्धारण
 वर्ष  i662-

 63  §,18,190
 मैसस  भोरिस्टयल
 टिम्बर  ट्रेंडिंग

 कारपोरेशन
 “कर-निर्धारण

 वर्ष  i662—
 63  59,030

 कर  निर्धारण
 वर्ष  i663-

 64  65,040

 2,59,095

 28,518

 31,770

 (ख)  इन  दो  मामलों  में  बाद  के  दो
 निर्धारणों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  इस  वर्ष
 के झन्त तक पूरी होने की तक  पूरी  होने  की  संभावना है  t  अन्य
 कर-निर्धा  रणों  में  भ्रक्चिक  समय  लगेगा।

 (ग)  अब  तक  किये  गये  कर  निर्धारण
 सामान्य  ढौर  पर  ही  किये  गये  थे  चो  कर-

 प्रनिर्धारण  पूरे  हो  चुके  हैं  उतके  सहित  सभी
 कर  निर्धारणों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  झभी
 जारी  है  भौर  उनके  पूरा  होते  पर  ही  जांच

 परिणामों  का  कता  लेग  सकेंगा
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 (%)  आयकर  प्रधिकारियों  को  अपने
 जांच  परिणामों  के  श्राधार  पर  कार्यवाही  करने
 का  भ्रष्तिकार  है  श्रौर  उनके  जांच-परिणाम
 जब  तक  खास  तौर  पर  मांगे  न  जाएं  तब॒  तक
 श्रमूमन  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नहीं  भेजे
 जाते  1

 परिवार  नियोजन  के  लिए  द््चों  का
 प्रयोग

 7075.  श्रो  अ्र्जन  सिह  भवौरिका  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 शो  रघुबोर  सिंह  झास्त्री  :

 जो  आत्म  वास  :
 श्री  राम  गोपाल  शालवाले  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  परिवार
 नियोजन  में  इत्र  भी  उपयोगी  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  2  फरवरी,
 663  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  उप-

 कुलपति  ने  इस  संबंध  में  स्वास्थ्य  मंत्री  तथा
 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  को  कुछ  सुझाव
 दिये  थे  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  संबंध  में  सरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री
 (re  ओपति  चनाझेखर)  :  (क)  से  (7):
 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध
 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 Augmentation  of  Water  Supply  in
 Delhi

 ‘T16.  Shri  Kamwar  Lal  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Irrigation  andl  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  for-
 mulated  a  mew  scheme  to  augment
 the  Capital's  water  supply;  and

 (6)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Fewer  (Br.  B.  L.  Rae):  (a)  and  (b).
 Yes,  Six.  There  is  a  propecal  under
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 study  to  construct  a  reservoir  in
 -Haryana  for  augmenting  Delhi  water
 supply.  This  is  still  in  the  preli-
 minary  stages.

 Drinking  Water  in  Delhi

 7077.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  ve  pleased  to  state:*

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  source  of  drinking  water  at
 Okhla  is  a  race  between  contamina-
 tion  and  chlorination;

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be
 taken  in  this  connection  and;

 (c)  how  much  water  supply  will  be
 increased  in  the  next  year?

 ‘The  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  (Dr.  8.  Chandrasekhar):  (a)
 and  (b).  The  quality  of  the  raw  water
 at  Okhla  gets  deteriorated  due  to
 thirteen  “Nallas”  falling  in  the  river
 between  Wazirabad  and  Okhla.  How-
 ever,  the  finished  water  is  being  mada
 completely  safe  with  pre  and  post  dose
 of  chlorine  in  addition  to  other  nor-
 Mal  treatment  which  is  given  in  a
 rapid  gravity  filtration  plant  to  sur-
 face  water.

 Out  of  the  3  “Nallas”  discharing
 up-stream  of  the  Okhla  Intake  Works,
 5  Nallahs  have  been  fully  trapped
 into  the  sewerage  system.  Measures
 are  being  taken  by  the  Delhi  Muni-
 cipal  Corporation  to  gradually  trap
 sullage  coming  from  the  other
 “Nallas".

 (०)  No  water  supply  is  proposed  to
 ‘be  increased  from  Okhla  source.  How-
 ever,  an  increase  of  0  million  gallons
 per  day  is  expected  next  year  from
 Wazirabad  source.

 Thil  Kuranja  Delhi

 1018.  Shri  Hardayal  Devgun:  Will

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  land
 et  old  abadi  of  Jhil  Kuranja,  Delhi

 3633  Ai)  LSD—8,
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 belongs  to  Delhi  Development  Autho-
 roty;

 (b)  the  number  of  refugee  families
 occupying  the  vacant  plots  left  by
 evacuees;

 ic)  whether  it  is  a  fact  that  all  eva-
 cuee  plots  were  allotted  to  Jhil  Kur-
 anja  Milk  Producers’  Cooperative
 Society  Lid.;

 (d)  if  so,  the  basis  thereof;
 (e)  whether  it  is  a  fact  that  the  said

 society  is  not  producing  any  milk  and
 not  fulfilling  the  conditions  of  allot-
 ment;

 (f)  if  so,  the  action  proposed  to  be
 taken  in  the  matter;  and

 (g)  whether  any  land  will  be  allot-
 ted  to  the  refugees  who  are  staying
 there  for  the  last  about  5  to  20  years?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri
 Iqbal  Singh):  (a)  Yes.

 (b)  640  approximately.
 (c)  Yes.
 (d)  The  plots  in  question  were  allo-

 tted  to  the  Jhil  Kuranja  Milk  Produ-
 cers’  Cooperative  Society  Ltd.  at  the
 instance  of  the  Ministry  of  Rehabili-
 tation  for  being  allotted  to  the  dis-
 placed  persons  who  were  milk  produ-
 eers  and  had  enrolled  theselves  as
 members  of  Soceity.

 (e)  A  few  members  of  the  Soceity
 are  producing  milk  but  the  conditions
 of  the  allotment  are  not  fully  satistied.

 (f)  The  matter  is  still  under  consi-
 deration.

 (g)  The  eligible  unauthorised  occu-
 pants  will  be  given  alternative  acco-
 mmodation  under  the  Jhugi  Jhompri
 Scheme.

 Production  of  Light  Diesel  oil  in
 Gujarat  Refinery

 7079.  Shri  R.  R.  Singh  Deo:
 Shri  A.  Dipa:
 Shri  D,  N.  Deb:
 Shri  D.  Amat:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  proposed  to  pro-
 duce  light  diesel  oil  in  Gujarat  refin-
 poe

 (b)  if  so,  the  quantity  of  oil  likely
 to  be  produced  yearly;  and

 (c)  the  steps  taken  in  the  matter?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 of  Planning  amd  Social  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah):  (a)  Production  of
 Light  ‘Diesel  Oil  in  Gujarat  refinery
 has  already  started.

 (b)  and  (c)  The  quantity  of  oil
 likely  to  be  produced  will  be  between
 -1,00,000°  to  150.000,  tonnes  per  year.

 Taxes  om  Newspaper  Industry
 7080.  Shri  Shiva  Chandra  Jha:  Will

 the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 newspaper  industry  has  to  pay  taxes
 in  one  form  or  the  other;

 (b)  if  so,  what  are  those  taxes  and
 how  much  taxes  were  paid  during
 the  year  1986-67;

 (c)  whether  there  is  any  case  of  tax
 evasion  by  the  newspaper  industry;
 and

 (d)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Deputy  Prime  Minister  and  Mi-

 nister  of  Finance  (Shri  Mofarji  De-
 d:  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  to  (d).  The  information  is  be-
 ing  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 पटेल  झायोगू  द्वारा  मंजूर  किये  गये  विकास
 कॉर्ये

 708l.  श्री  नागववर :  क्‍या  योजना
 पंत्री  यह  बताचे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पटेल  प्रायोग  द्वारा  मंजूर  की  गई
 सुजानगंज-महाराजगंज-  सड़क,  महाराजगंज-
 बदरपुर  सड़क  और  बदरपुर-त्तेकोलिया
 सड़क  का  निर्माण  कुब  तक  पूरा  हो  जायेगा  |
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 (ख)  सुजानगंज-महाराजगंज  सड़क
 पर  सई  नदी  पर  तथा  बदरपुर-त्तिकोलिया
 पर  गोमती  नदी  पर  प्रस्तावित  पुलों  का
 निर्माण  कब  आरम्भ  किया  जायेगा;  श्रौर

 (ग)  उनका
 हो  जायेगा  ?

 निर्माण  कब  तक  पूरा

 योजना,  पेट्रोलियन  झीर  रसायन  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्री  (श्री  भ्रशोक  मेहत्ता)  :
 (क)  से  (ग).  अपेक्षित  सूचना  भेजने  के
 लिए,  राज्य  सरकार  से  निवेदन  किया  गया
 है।  जैसे  ही  सूचना  उपलब्ध  होगी,  बहू
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जादेगी।

 रिहाड  बॉब

 7082.  अं  न,गेष्वर  :  क्या  सिचाई
 झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  रिहांड  बांध  से  किन-कित  राज्यों
 को  तथा  पृथक-पृथक  कितनी  बिजली  सप्लाई
 की  जाती  है  :  झौर

 (ख)  इस  समय  रिहांड  बांध  से  प्राप्त
 होने  वाले  पानी  से  राज्यवार  कितनी  भूमि
 में  सिंचाई  की  जाती  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्वत्‌  मंत्री  (डा०  a  qo
 राव):  (क)  इस  समय  'रिहन्द  बांध  बिजली
 घर  में  उत्पन्न  हुई  सारी  बिजली  का  उपयोग
 उत्तर  प्रदेश  में  ही  किया  जाता  है।  परन्तु
 सितम्बर,  967  के  निकट  जब  उत्तर  प्रदेश
 और  मध्य  प्रदेश  को  ग्रिड  प्रणालियों  को

 मिलाने  वाला  32  के०  बी०  पथ  शौर
 उपकेन्द्र  तैयार  हो  जायेंगे,  तो  रिहन्द  में
 उत्पन्न  हुई  बिजली  का  is  प्रतिशत  भाग
 मध्य  प्रदेश  को  दिया  जाएगा।

 (६ १  रबी  ऋतु  में  सोन  नदी  में  पानी
 का  मुख्य  स्रोत  रिहन्द  की  विसर्जनी  कुल्याओं
 का  पानी  है  जिससे  विहार  में  लगभग  3  लाख

 एकड़  नुम  की  सिंचाई  होती  है  ny
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 wen  प्रदेश  सें  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया
 जाना

 7083.  श्री to  Wo  बोक्षित  :  क्‍या
 निर्माण,  झावास  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  प्रध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य
 की  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  और  राज्य
 में  सफाई  की  वर्तमान  दशा  को  सुधारने  के
 बारे  में  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भजी
 है;  ओर

 ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या
 है?

 निर्माण,  आवास  तया  पृति  मंत्रालय  में
 उप  खंत्री  (ओ  इकबाल  सिह)  :  (क)  तथा
 (ल)  जी  नहीं।  राज्य  सरकारों  के  लिए
 यह  भ्रावश्यक  नहीं  है  कि  वे  गन्दी  बस्तियों  को
 हटाने  तथा  उनके  सुधार  के  लिए  अपनी  परि-
 योजनायों  की  मंजूरी  के  लिए  भारत  सरकार
 को  प्रस्तुत  करें।  उनके  द्वारा  अथवा  उनके
 राज्य  में  अन्य  निर्माण  एजेंसियों  के  द्वारा
 बनाई  गई  ऐसी  परियोजनाओं  को  स्वीकार
 करने  में  वे  स्त्रय॑  सक्षम  हैं।  योजना  के  अन्तगंत
 किए  गये  खर्च  के  भाधार  पर  उन्हें  प्रत्येक
 वर्ष  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है।

 Mass  Fast-Unto-Death  by  Adivasis
 7084.  Shri  D.  5S.  Patil:

 Shri  Talshidas  Jadhav:
 Shri  T.  A.  Patil:

 Will  the  Minister  of  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Adivasis  living  in
 the  areas  outside  the  scheduled  areas
 in  the  States  of  Madhya  Pradesh  and
 Maharashtra  and  also  in  many  other
 States  have  issued  छ  call  for  4  mass
 fast-unto-death  in  front  of  the  Parlia-
 ment  House  during  the  current  Session
 of  Lok  Sabha;

 tb)  whether  the  object  behind  the
 said  fast-unto-death  is  to  get  the  tri-
 bals  living  outside  the  Scheduled
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 areas  reconised  as  Scheduied  Tribes
 to  seek  removal  of  certain  area  res-
 trictions  as  per  recommendation  of
 the  Lokur  Committee  and  to  get  a
 Bill  introduced  on  this  subject  during
 the  current  session;  and

 (९)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  to  meet  the  demands  of  tribals?

 The  Minister  of  State  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Phulrenu  Guha):  (a)  to  (ec).
 Government  have  received  a  letter
 from  the  General  Secretary,  Maharas-
 tra  Pradesh  Adivasi  Sewa  Mandal
 stating  that  he  will  go  on  a  fast  for
 the  indefinite  period  unto  death  either
 before  the  Prime  Minister's  residence
 or  the  Lok  Sabha  if  the  Bill  for  the
 amendment  of  the  list  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  is  not
 passed  before  the  end  of  July,  ‘1967.
 The  whole  question  of  revision  of  lists
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  is  under  active  consideration.

 Review  Commitiee  on  post  Graduate
 Medical  Institute,  Chandigarh

 7085.  Shri  Hardayal  Devgun:
 Shri  Yajna  Datt  Sharma:
 Shri  Bal  Raj  Madhok:
 Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Fa-
 mily  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Review  Committee
 had  been  appointed  by  the  erstwhile
 Punjab  Government  to  probe  into  the
 Post-Graduate  Medical  Institute,  Chan-
 digarh;
 (b)  if  so,  the  recommendations  there-

 of;  and
 (c)  how  many  of  these  recommen-

 dations  have  been  implemented  and
 how  many  have  not  implemented
 with  reasons  thereof?

 The  Minister  of  Health  and  Family
 Plamning  (Dr.  8,  Chandrasekhar):  (a)
 A  Review  Committee  was  appointed
 by  the  erstwhile  Government  of  Pun-
 jab  in  August,  1966,  to  advise  it  on  the
 Progress  meade  by  the  Post-graduate
 Institute  of  Medical  Education  and
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 Research,  Chandigarh,  and  the  direc-
 tion  in  which  it  should  develop  in
 future  in  order  to  fulfil  its  objectives.

 (b)  A  summary  of  the  recommenda-
 tions  of  the  Committee  is  given  in  the
 annexure  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placeg  in  Library.  See  No.
 LT-240/67].

 (c)  The  erstwhile  Punjab  Govern-
 ment  ordered  abolition  of  the  vosts
 of  Senior  Lecturers.  This  was  imple-
 mented  by‘  the  Chief  Commissioner,
 Chandigarh.  On  the  Ist  April,  967
 the  Institute  assumed  the  status  of  a
 statutory  body  on  the  pattern  of  the
 All  India  Institute  of  Medical  Scien-
 ces,  New  Delhi,  under  Act  No,  8]  of
 1966.  The  other  recommendations  of
 the  Review  Committee  are  being  exa-
 mined  and  will  be  implemented  sub-
 ject  to  budgetary  limitations.
 Change  of  Course  of  Som  River  Near

 Yamunamagar
 7086.  Shri  Atam  Das:  Will  the  Mi-

 nister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Som
 Tivulet  is  changing  its  course  near
 Yamunanagar;

 (b)  if  so,  the  cultivable  area  grasped
 by  the  river  during  the  course  of
 changes;  and

 (c)  the  steps  Government  are  taking
 to  save  the  inhabitants  of  the  area
 from  this  calamity?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  The  Har-
 yana  Government  have  reported  that
 this  rivulet  is  not  changing  its  course.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
 Pathratu  and  Harduaganj  Power

 stations
 1087.  Shri  G.  8.  Mishra:

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Heavy  Elentricals  at  Bhopal  and  Hard-
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 war  are  not  in  a  position  to  supply
 required  machineries  in  the  course  of
 next  two  to  three  years  for  the  ex-
 pansion  of  Pathratu  and  Harduaganj
 Electric  Stations  on  account’  of  prior
 commitment;

 (b)  whether  Government  have  any
 proposal  under  consideration  to  ob-
 tain  such  machineries,  from  U.S.S.R.
 for  the  expansion  programme  of  apove
 power  stations;

 (c)  whether  any  private  party  has
 also  been  allowed  recently  to  import
 electricity  generating  machinery  to
 expand  their  thermal  stations;  and

 (d)  if  so,  whether  it  was  not  possi-
 ble  for  the  public  sector  undertakings
 in  the  country  to  supply  such  machi-
 nery  to  the  party  concerned?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Po-
 wer  (Dr.  K,  L.  Rao):  (a)  No.  The
 generating  units  for  the  Pathratu  and
 Harduaganj  Thermal  Stations  are  to
 be  supplied  by  Bharat  Heavy  Elec-
 tricals  Limited  from  their  factories  at
 Hyderabad  and  Tiruchirapalli  in  ac-
 cordance  with  the  deliveries  required
 by  the  respective  project  authorities.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise.

 Project  Reports  of  Hydro-Electric
 Projects

 7088.  Shri  G.  8.  Mishra:
 Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  names  of
 hydro-electric  schemes  in  various  parts
 of  the  country  for  which  preparation
 of  Project  Reports  was  entrusted  to
 the  Central  Water  and  Power  Com-
 mission  from  948  to  1966;  and

 (b)  the  number  of  cases  in  which
 project  reports  have  been  finalised
 indicating  separately  the  time  taken
 for  the  completion  of  each  of  the  pro-
 ject  reports?
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 The  Minister  of  Irrigation  and  Pewer
 (Dr,  K.  L.  Rao):  (a)  and  (b).  State-
 ment  giving  the  required  information
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-24l/
 67].

 In  addition  to  the  projects  mention-
 ed  in  the  statement,  the  Central  Water
 and  Power  Commission  were  also  en-
 trusted  with  the  preparation  of  a
 number  of  microhydel  Projects  in
 various  States.

 Project  Report  on  Punasa  Hydro-
 Electric  Station

 7089.  Shri  G.  5.  Mishra:
 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Shri  Prakash  Vir  Singh:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Central  Water  and  Power  Commission
 was  entrusted  by  the  Madhya  Pradesh
 Government  with  the  investigation  and
 preparation  of  the  project  report  on
 Punasa  Hydro-electric  station  on  Nar-
 mada;

 (9)  if  sc,  when  the  request  was
 made;

 (९)  whether  the  final  project  re-
 port  has  been  prepared;  and

 (d)  ig  not,  the  reasons  for  the  delay?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr,  छू,  L,  Rao):  (a)  to  (c).  On
 On  the  request  of  the  erstwhile
 Governments  of  Bombay  and  Central
 Provinces  and  Berar,  received  in
 November,  1947,  the  Central  Water
 and  Power  Commission  started  in
 949  necessary  investigations
 on  the  Punasa  Hydro-electric  Project.
 The  project  report  was  prepared  and
 forwarded  to  the  Government  of
 Madhya  Pradesh  in  ‘1954.  Later  on
 in  959  at  the  request  of  the  Govern-
 ments  of  Bombay  and  Madhya  Pra-
 desh,  the  CW&PC  started  investiga-
 tions  on  the  possibilities  of  irrigation
 trom  the  Punasa  Reservoir  and  pro-
 tection  to  Harsud  town  which  was
 coming  under  submergence.  These
 investigations  were  completed  and  the
 report  was  forwarded  to  the  Govern-
 ment  of  Madhya  Pradesh  in  May,  1963.

 Sta)  Does  not  arise.
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 Cemmencement  of  Projects  Pending
 Formal  Clearance  Report

 7090.  Shri  (७.  S.  Mishra:
 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:
 Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  respect  of  any  ther-
 mal  power  project  or  hydro-electric
 project,  foreign  assistance  was  nego-
 tiated  and  obtained,  order  for  plants
 and  machineries  were  placed  with  the
 manufacturers  and  permission  to  com-
 mence  work  were  given  pending  for-
 mal  clearance  and  approval  of  the
 final  project  report  during  the  last
 ten  years;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  schemes?
 The  Minister  of  Irrigation  and  Power

 (Dr.  K.  L.  Bao);  (a)  and  (b).  Yes,  in
 regard  to  the  following  projects:—

 Assam
 Gauhati  30  MW  (Thermal)
 Umiam  II  8  2x9  MW+ix2.3MW

 (Hydro)  “ape
 +

 Bihar
 Pathratu  2

 5°
 MW  plus  2x  r00  MW

 Maharashtra
 Nagpur  2  2९725  MW  (Thermal)

 Orissa
 Balimela  6x60  MW  (Hydro)

 U.P.

 Yond
 ‘1x3x  74  MW  plus  IZ  MW

 ydr
 Obra  Thermal  5x  50  MW  (Thermal)

 West  Bengal
 Durgapur  2  x  30  MW  (Thermal

 Ix  7  MW  Therma)
 DVC

 Chanra  I  2x.  Thermal)
 Chadrepurs-ll  x40  MW  don  >
 Durgapuwr-ITI  ix  i40  MW  (  -do-  )

 In  all  such  cases  the  schemes  were
 included  in  the  Plan.  The  implemen-
 tation  of  these  schemes  had  the  con-
 currence  of  Central  and  State  autho-
 rities  concerned,  and  funds  were  pro-
 vided  for  the  schemes  as  per  the  an-
 nual  discussions  in  the  Working  Group
 meetings  which.  were  attended  by  the
 representatives  of  Planning  Commis-
 sion,  Ministry  of  I&P,  CW&PC,  and
 State  Electricity  Boards,
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 @arm के  करनाल  जिले  में  बाढ़

 7091  श्रीं  प्रकाशवीर  शास्त्री  :

 Bo  सूर्य  प्रकाश  पुरी  :
 ओ  रामावतार  शास्त्री  :
 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 श्रोंशिय  कुमार  शास्त्री  :

 क्या  सिंचाई  शौर  विश्युत्त  मंत्री  यह
 बंताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  घष्घर
 सदी  में  बाढ़  आ  जाने  के  कारण  करनाल
 के  पांच  गांव  डूबे  गये  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कितने  लोग  बेघर
 हो  गये  हैं  और  उससे  कितनी  हानि  होते
 का  झनुमान  है;

 (ग)  क्‍या  गत  वर्ष  के  अनुभव  के
 के  आधार  पर  इस  वर्ष  बाढ़  से  रक्षा  के  लिये
 कोई  पूर्वोपाय  किये  गये  हैं;  और

 (घ)  बाढ़-पीड़ित  लोगों  को  तुरन्त
 सहायता  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  हैँ  अथवा  करने  का  विचार  है?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  (डा०  Fo
 wo  राव) :  (क)  जी,  हां।  ये  ' घष्चर
 की  बाढ़ों  से  कुछ  प्रभावित  हुए  हैं।

 ख)  रोज्य  सरकार  ने  सूचना  दी
 है  कि  कोई  व्यक्ति  बेघर  नहीं  हुआ  और
 फसलों  को  बहुत  कम  द्वानि  पहुँची  है।

 (ग)  जी,  हां।  तंटबन्ध  के  कमज़ोर
 स्थलों  को  मजबूत  कर  दिया  गया  है  धौर
 बाढ़  सुरक्षा  तथा  जल-निकास  में  सुधार  की

 कुंछे  स्कीमों  को  हाथ  मैंले  लिया  गयहिँ

 (घ)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 जलंपाईगडी  लंचा  कैच  विहार  जिलों  में  बाढ़
 7092.  जो  प्रकाशवीर  जास्वपी

 शी रघुवीर  सह  ज्ञासी  ।
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 भरी  यदावन्त  सिह  कुशवाह  a
 Bro  सूर्य  प्रकाश  पुरी  :
 थी  धात्म  वास  :
 श्री  रासाबतार  दार्मा :.
 शो  शिव  कुमार  शास्त्री  :

 शी  रास  गोपाल  शालवाले  :

 भरी  हुकम  ष्वन्व  कछूवाय  :

 क्य  सिंचाई  और  विचल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जलपाईगुड़ी
 तथा  कूच  बिहार  जिलों  में  हाल  की  बाढ़
 के  परिणामस्वरूप  हज़ारों  लोग  बेघरवार  हो
 गये  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  पिछले  वर्ष
 के  झनुभव  के  भाधार  पर  बाढ़  से  बचाव
 के  लिये  इस  वर्ष  कोई  पूर्वोपाय  किये  गये  थे;

 (ग)  बाढ़  पीड़ित  लोगों  को  तत्काल
 सहायता  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है;  और

 (घ)  बाढ़  से  कितनी  क्षति  होने  का
 झनुभव  है?

 सिचाई  तथा  विद्युत  लंत्री  (डा०  Fo  wo
 राज)  :  (क)पश्चिम  बंगाल  सरकार से  प्राप्त
 सुचनाओं  के  अनुसार  जुलाई,  i967  के
 शुरू  में  जलपाईगुड़ी  तथा  कूच  बिहार  जिलों  में
 अधिकतर  नदियां  वादधस्त  थी  |  इन  बाड़ों
 से  एक  लाख  से  अधिक  व्यक्ति  प्रभावित
 हुए  और  लगे-भग  620  मकानों  को  हानि
 पहुंची  ।

 (ख)  राज्य  सरकार  ने  बाढ़  तटबन्धों
 पर  कड़ी  निगरानी  रखते  का  प्रवन्त
 किया  भौर  जिलें  भ्रधिकरीवाँ  को  सामयिक
 बाढ़  चेतावनी  संदेश  भेजने  का  मी  प्रयन्ध
 किया  1

 (ग)  बाढ़ों  के  भाने  पर  तुरन्त  ही  राज्य
 सरकार  ने  बंचावे  का  कायें  शौर  अ्रापतेकेलीन
 खहायक  दान  का  प्रबस्थ  किया  1  सहायक
 शिवरों  का  प्रबन्ध  किया  गया  है  शोर  तकद
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 उपदात।'  क  ग्रतिरिक्त  चीड़ा,  गुड़,  झ्ाटा  भ्रादि
 के  रूप  में  सहायतां  दी  गई  घोतियां,
 साड़ियां  तथ।  बच्चों  के  कपड़े  बाटने  का  प्रबन्ध
 किया  गया  ।  राज्य  सरकार  ने  अभी  तक
 श्रापत्कालीन  सहायक  दाने,  भवन  निर्माण
 अनुदान  आदि  के  लिये  is  लाख  रुपये
 की  रांशि  स्वीकार  की  है  ।  वास्तविक  होनि  का
 पता  लगने  पर  राज्य  सरकार  और  अधिक
 मकान-निर्माण  श्रनुदान  तथा  कृषि  सस्बन्धो
 ण  देने  का  विचार  रखती  है  |

 (घ)  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  समाच।र
 के  अनुसार  जलपाईगुड़ी  तथा  कूच  बिहार  के
 43i  गांवों  की  लगभग  700  वर्ग  मी0

 अूमि  बाढ़  से  प्रभावित  हुई  है  ।  लगभग  62
 अकानों को  क्षत्ति  पहुंचो  है  तथा  3 व्यक्तियों
 और  34  पशत्रों  की  मृत्यु  हुई  है  ।  लगभग
 18,000  एकड़  फसली  क्षत्र  को

 नुकसान  हुआ  है  ।  इंजीनियरी  संरचनाभों  को
 जी  कुछ  मामूली  नुकसान  पहुंचें है  ।

 इन  दो  जिलों  में  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों
 से  सुरक्षित  क्षेत्रों  को  इन  बाढ़ों  से  कोई
 नुकसान  नहीं  पहुंचा  है  |

 ‘Liberalisation  of  Abortion  and  Raising
 Marriageable  Age  at  Chief  Ministers’

 Conference
 Shri  Shrichand  Goel

 Shri  Ram  Aviar  Sharma
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:

 Shri  Atam  Das;
 Shri  ¥.  BS.  Kushwah;
 Dr.  Surya  Prakash  Puri:
 Shri  Yashpal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Planniag  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  at  the  meeting  of  the
 Chief  Ministers  held  on  7th  of  July.
 1967  there  was  a  unanimous  demand
 for  raising  the  age  of  marriage  for

 ‘boys  and  girls
 (b)  whether  there  ह.  also  a  de-

 mand  for  liberalixing  the  abortion
 laws  and  introduction  of  compulsory
 vasectomy  for  having  more
 then  three  children;  and

 (c)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 7092,

 Killing  of  75208
 Army  Personnel  by  Naga  Hostiles

 (C.A,)
 The  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (a)
 Yes,  there  was  near  unanimity  in  the
 demand  for  raising  the  age  of  mar-
 riage  for  boys  and  girls.

 (b)  Yes.
 (c)  The  proposals  are  under  consi-

 deration.

 2.09  hrs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE
 REPORTED  KILLING  OF  8  ARMY  PERSON-
 NEL  BY  NAGA  HOSTILES  IN  TAMENGLONG

 AREA  OF  MANIPUR  oN  है...  JULY
 967

 Shri  K.  N.  Tiwary  (Bettiah):  I  call
 the  attention  of  the  Minister  of  Home
 Affairs  to  the  following  matter  of  ur-
 gent  public  importance  and  request
 that  he  may  make  a  statement  there-
 on:
 Reported  killing  of  8  Army  personnel
 by  Naga  hostiles  in  Tamenglong  area

 of  Manipur  on  24th  July,  967
 अं!  प्रकाशवोर  शास्त्र!  हिषुड):  परसों  जो

 और  मोरे  गये  हैं  उनको  भी  ईन्क्लूड  कर
 लीजिए
 The  Mimister  of  Home  Affairs  (Shri

 Y.  B.  Chavan):  Sir,  on  5th  July  last
 I  had  informed  the  House  that  troops
 had  been  called  out  in  aid  of  civil
 power  and  were  making  a  search  for
 the  offenders  involved  in  the  incidents
 that  took  placa  on  I9th  on  the  Imphal-
 Tamenglong  road.  On  receipt  of  in-
 telligence  regarding  presence  of  about
 200  hostiles  in  village  Theogang  in
 Tamengiong  sub-division,  an  army
 column  consisting  of  one  officer,  two
 JCOs  (including  one  from  Central  Re-
 serve  Police)  and  35  other  ranks  pro-
 ceeded  to  comb  out  the  area  in  the
 early  hours  of  ‘ist  July.  In  the  course
 of  operations,  the  column  was  fired
 upon  by  the  hostiles  with  automatic
 weapons  and  rifles

 coeds
 en-

 counter  ensued.  A  to  Iatest
 reports,  we  have  suffered  camralties  to
 the  extent  of  9  killed  including  one
 officer.  and  two  JCOs.  including  one
 from  Central  Reserve  Police.  Two  other
 ranks  are  missing.  Heavy  easualties
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 [Shri  Y.  B.  Chavan]
 are’  believed  to  have  been  inflicted.
 Further  reinforcements  had  been
 rushed  and  operations  are  still  in
 progress  and  have  been  intensified.
 The  dead  and  wounded  have  all  been
 evacuated.  There  are  reasons  to  be-
 lieve  that  the  hostiles  consist  of  the
 same  group  which  had  been  respon-
 sible  for  the  ambush  on  2th  July  at
 mile  52  of  the  Imphal-Tamenglong
 road.

 Shri  Hem  Barua  (Mangaldai):  May
 I  know  whether  these  hostiles  are
 Kukis  or  Mizos  or  Nagas?

 Shri  Y.  B.  Chavan:  I  will  answer
 that.  He  can  put  that  as  a  supple-
 mentary  question.

 Further  details  are  awaited.  I  may
 taken  this  opportunity  to  record  the
 Government’s  deep  appreciation  of  the
 brave  and  gallant  action  of  our  Armed
 Forces  and  to  express  our  profound
 sympathies  to  the  families  of  the
 deceased.

 Now  I  can  take  Mr.  Hem  Barua's
 question  as  a  supplementary  question
 and  answer  it,

 This  group  consists  of  Mizos  and
 Kukies.  There  is  some  sort  of  a  link
 between  Mizos  and  Kukies....

 Shri  Hem  Barua:  Wherefrom  have
 these  Kukies  got  their  orms?  The
 Nagas  and  Mizos  have  got  from  Pakis-
 tan  and  China.

 Shri  ¥.  B.  Chavan:  The  Kukies  have
 yot  them  from  Mizos  and  Nagas.

 श्री  क०न.०  तिवारों  :  अभी  मन्त्री  महोदय
 ने  कहा  कि  इन  लोगों  को  कुकीज़  और  मीजो
 लोगों  ने  मारा  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 उनका  सम्बन्ध  नागाओझ्रों  से  है  और  उनकी
 एक्टिविटीज  पहले  से  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  यहां
 तक  कि  वह  मिलीटरी  से  भी  लड़ने  लगे  हैं  ?

 Shri  Y.  B,  Chavan;  That  is  exactly
 why  I  did  not  mention  any  particular
 group.  I  will  explain  that.  This  area
 consists  mostly  of  Nagas.  Even  if  the
 Mizos  and  the  Kukies  are  operating
 in  this  area....

 Shri  Hem  Barua:  Mizos  and  Kukies
 also.
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 Shri  ¥.  B.  Chavan:  Yes,  yes.  Even
 if  the  Mizos  and  the  Kukies  are  ope-
 rating  in  this  area,  they  cannot  ope-
 rate  without  the  direct  or  indirect
 support  of  the  Naga  hostiles.  That  is
 the  basic  thing.  That  is  why  I  do  not
 want  to  mention  one  particular  group
 here.  I  have  no  doubt  that  the  hos-
 tiles,  this  pdtticular  gang  which  was
 operating  in  this  area,  consisted  defi-
 nitely  of  Mizos  and  Kukies.  There
 was  some  direct  or  indirect  support  of
 Naga  hostiles.

 Shri  Chengalraya  Naidu  (Chittoor):
 The  underground  Nagas  are  frequent-
 ly  attacking  our  army  personnel  and
 are  inflicting  losses  on  our  army  per-
 sonnel.  Will  the  Government  at  least
 now  consider  asking  our  military  per-
 sonnel  to  clear  them  or  arrest  them.
 and  maintain  law  and  order?
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 Another  question  is  whether  it  is  a
 fact  that  Chinese  and  Pakistani  army
 personnel  are  seen  there  and  they  are
 actually  assisting  the  Nagas  in  attack-
 ing  our  army  personne].

 Shri  Y.  B.  Chavan:  To  the  second.
 part  of  the  question,  my  answer  is
 ‘no’.

 To  the  first  part  of  the  question,  the
 answer  is  that  this  is  exactly  what
 they  are  doing  there.  They  are  trying
 to  clear  and  comb  out  that  area,  It
 was  in  the  process  of  doimg  that  they
 had  to  encounter  these  hostile  Nagas.

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोश!  (भोपाल):  जैसा
 माननीय  गृह  मन्‍्त्री  महोदय  ने  बतलाया  कुछ.
 दिन  पहले  ही  उन्होंने  नागा  विद्रोहियों  के  बारे
 में  एक  वक्तव्य  दिया  था,  किन्तु  पिछले  कई
 दिनों  से  उनकी  गतिविधियां  बढी  हैं  और  हम
 यहां  देखते  हैं  कि  इस  विषय  में  जो  सरकार  की
 नीति  है  वह  उसे  छोड़ने  वाली  नहीं  है  विद्रोही
 नागाझों  के  साथ  बातचीत  करना  वह  लोग
 छोड़ने  वाले  नहीं  हैं  ।  इसलिये  मैं  केवल  एक
 बात  पूछना  चाहता  हूं  ।  जैसे  ही  आप  कौ
 इंटलिजेंस  के  जरिये  इसके  बारे  में  पता  चला
 तो  झ्रापने  पिछले  एक  महीने  में  उसके  काम  को
 शौर  सक्रिय  किया  तो  नांगा  विद्रोहियों  की
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 गतिविधियों  का  पहले  से  ही  पता  लगा  कर
 उसको  नाकामयाब  करने  में  क्या  श्रापकों  सफ-
 लता  मिली  है  ?

 Shri  xX  B.  Chavan:  He  has  asked  me
 a  question  which  is  difficult  to  answer
 in  the  sense  that  whatever  successes
 they  had  in  preventing  things  cannot
 be  explained  and  cannot  be  accepted
 because  these  things  have  not  happen-
 ed.

 In  respect  of  what  happened  in  this
 particuler  case,  in  this  particular  ares,
 in  this  particular  road  and  the  villages
 round  about,  there  were  no  incidents
 for  the  last  five  years.  Naturally  the
 human  nature  is  that,  when  they  see
 that  there  were  no  incidents,  they  take
 it  for  granted  that  possibly  there  may
 not  be  any  incident.  Suddenly  this
 ambush  took  place....  (Interruptions)

 Shri  Hem  Barua:  You  had  created
 that  atmosphere.

 Shri  ¥.  छ,  Chavan:  I  may  explain
 this.  At  the  same  time,  we  had  intel-
 ligence  thet  this  group  of  200  people
 had  entered  Manipur  area  and  was
 likely  to  start  operations.  That  infor-
 mation  was  with  us.  Naturally  it  was
 not  expected  to  be  disclosed—for  them
 to  disclose  the  identity  or  the  presence
 —particularly  in  this  area.  That  is
 how  I  can  explain.  (Interruptions).

 श्री  qo  go  शर्मा  (अमृतसर)  :  माननीय
 मन्नी  महोदय  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि
 यह  जो  घटनायें  हैं  वह  छोटी-मांटी  हैं।  मैं  मान-
 नीय  मन्ती  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  कि  इस  झड़प  के
 दोरान  कुछ  इस  प्रकार  के  कागजात  प्राप्त  हुए
 हैं  जिन  पर  ईगल  ब्रिगेड  के  आफिसर  कमांडिंग
 ने  दस्तखत  किये  हुए  हैं  जिनमें  लिखा  हा  है
 कि  तेंगनुपाल  और  चरचन्दपुर  सब-डिवीजन
 और  इसी  तरीके  से  सदर  हिल्‍्स  को  मिला  कर

 स्व॒तन्त्र  मीजोरम  राज्य  वहां  कायम  कर  दिया
 गया  है  और  लोगों  को  बाध्य  किया  जा  रहा  है
 “कि  बह  टैक्स  दे  ।  इसी  प्रकार  की  बातचीत
 नागालेण्ड  के  साथ  भी  चल  रही  है  और  इस
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 तरीके  से  वे  आपस  में  बाउण्ड्रीज़  का  समझौता
 करते  चले  जा  रहे हैं  |  इस  तरह  से  असम  की
 पहाड़ियों  का  एक  सिलसिला  बन  रहा  है  जो
 कि  मैं  समझता  हूं  कि  चीन  भर  पाकिस्तान
 द्वारा  समथित  घोर  संकट  का  फारण  हमारे
 लिये  है  1 मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  पता
 चलता  है  कि  यह  छोटी-मोटी  घटनायें  हैं  और
 श्रसावघानी  के  कारण  बीच-बीच  में  गुरिल्ला
 टाइप  के  छापे  होते  रहते  हैं,  हालांकि  वहां  एक
 स्वतन्त्र  राज्य  की  बड़ी  गहरी  नींव  पड़ती  चली
 जा  रही  है  ।  इसलिये  मैं  जानना  चाहुंगा  कि
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  होत  कारंबाई
 कर  रही  है  ?

 Shri  Y  B.  Chavan:  If  I  have  given
 an  impression  that  this  is  a  very  small
 incident  I  must  apologise  for  it,  but  I
 think  I  have  not  given  that  impres-
 sion.  I  have  said  that  this  is  very
 serious  incident,  and  we  have  to  take
 a  very  serious  note  of  this  matter,
 This  was  exactly  what  I  had  said  last
 time  also.  In  fact,  we  had  asked  the
 Army  to  go  in  aid  of  these  operations,
 and  this  present  incident  is  the  result
 of  those  operations;  suddenly  they  had
 to  go  into  operation  because  they  were
 in  an  interior  area,  and  when  they  got
 the  intelligence  that  there  were  about
 200  people  operating  in  that  area...

 Shri  Hem  Barua:  About  300  people.
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 Shri  ¥.  B.  Chavan:  In  this  particular
 group  I  have  mentioned  there  were
 200  people.  Our  platoon  strength  was
 about  35  men  and  2  officers;  it  is  a
 platoon  strength.  I  have  not  got  all
 the  information  about  it,  but  I  cen
 very  well  imagine  that  the  platoon
 consisting  of  35  men-and  2  officers  got
 the  intelligence  that  about  200  people
 were  operating  there;  it  was  a  very
 brave  decision  that  they  had  taken  to
 go  and  face  those  200  people.  If  they
 had  not  done  that  we  would  have
 blamed  them.  Of  course,  they  could
 have  waited  till  the  reinforcement
 came,  but  then  those  200  people  would
 have  disappeared  again,  So,  they  toak
 a  decision  and  I  must  say  that  those officers  who  had  laid  down  their  lives
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 for  the  country  took  a  very  brave  deci-
 sion  and  went  and  faced  them.  So,  I
 am.  not  saying  that  this  is  a  small  inci-
 dent;  it  is  an  important  incident  and
 #  serious  incident  too.

 Shri  Hem  Barua:  They  were  brave
 sons  of  India.

 Shri  Y.  B.  Chavan;  Of  course,  they
 were.

 The  hon.  Member  had  raised  an-
 other  major  question  also.  I  have  said
 this  is  not  mere  hooliganism,  but  cer-
 tainly  there  are  some  political  designs
 behind  it,  and  they  are  taking  advant-
 age  of  the  inter-tribal  disputes  and
 rivalries  and  jealousies.

 Shri  Hem  Barua:  And  also  taking
 advantage  of  the  cease-fire...

 Shri  YY  B.  Chavan:  and  orga-
 nising  their  activities  accordingly.  I
 am  quite  aware  of  this  serious  politi-
 eal  design  in  this  matter

 भो  य०  go  ह्ार्ना :  श्रध्पन्न  महोदय,  मेरा
 प्रश्न  यह  था  कि  वहां  पर  दो  सब  डिवीजन
 और  कुछ  सदर  हिल्स  को  मिला  कर  स्वतन्त्
 राज्य  बनाया  जा  रहा  है  भौंर  वहां  के  लोगों
 को  टैक्स  देने  के  लिये  बाध्य  किया  जा  रहा  है  ।
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  ठोस  कार्रवाई
 कर  रहो  है  ?

 116  कंवर  लात  गुप्त  (दिल्ली  सदर)
 बहां  कुछ  डाकुंमेंट्स  भी  मिले  हैं  क्या  उनसे  ?

 Shri  Y.  B.  Chavan:  I  cannot  answer
 all  these  questions,  Even  if  I  had
 received  some  documents,  it  is  very
 difficult  for  me  to  say  ‘Yes'  or  ‘No’.  It
 is  rather  very  difficult,  when  he  asks
 for  details  about  this  matter.  But  I
 cam  only  say  flit  the  effort  to  elimi-
 nate  these  elements  from  that  area  is
 the  only  effort  that  we  have  got  to
 make.

 ठोस  कदम  की  बात  श्राप  कर  रहे  हैं  ।
 इसके  सिवा  शीर  कौने  सा  बूसरी  हींच  कंदेंम  हो
 सकता  हैं  ?
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 12.18  hrs,
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 NovTIFICATIONs;  UNDER  CUSTOMg  AND
 CENTRAL  EXcrsEs  AND  Sait  Acts
 The  Minister  of  Parliamentary

 Affairs  and  Communication  (Dr.  Ram
 Subhag  Singh):  On  behalf  of  Shri
 K.  C.  Pant,  I  beg  to  lay  on  the  Table—

 (l)  A  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  060  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  l5th
 July,  1987,  under  section  59
 of  the  Customs  Act,  1962.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-27/67].
 A  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  section  38
 of  the  Central  Excises  and
 Salt  Act,  944:—

 (i)  The  Central  Excise  (Eigh-
 teenth  Amendment)  Rules,
 1967,  published  in  Notifica-
 tion  No.  G.S.R.  1073,  in
 Gazette  of  India  dated  the
 l5th  July,  1967.
 The  Central  Excise  (Nine-
 teenth  Amendment)  Rules,
 1967,  published  in  Notifica-
 tion  No.  G.S.R.  1074  in
 Gazette  of  India  dated  the
 5th  July,  1967  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-29/
 67).

 (2)

 qi)

 —
 239  brs.
 PERSONAL  EXPLANATION  BY  A

 MEMBER
 Mr.  Speaker:  Shri  Ranga  wants  to

 make  some  personal  explanation  about
 his  speech  on  the  Finance  Bill.

 Shri  Ranga  (Srikakulam):  With  your
 permission  I  wish  to  correct  my  earlier
 statement  made  on  the  24th  instant  in
 the  course  of  my  speech  on  the  Fina-
 nee  Bill,  I  had  said  that

 “T  have  here  with  me  a  list  of
 industries  where  the  production
 has  gone  down....

 What  I  actually  wanted  te  say  was
 this:  .

 “T  have  here  with  me  a  list  of
 industries  where  accumulated
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 stocks  have  been  piling  up  in  the
 following  proportion  when  com-
 pared  to  their  average  annual  pro-
 duction  at  the  end  of  1966,  and,
 therefore,  their  current  produc-
 tion  hag  had  to  be  solved  down...

 12,19)  hrs,
 (Mr.  Depury-Sreacer  in  the  Chair]
 I  would  request  the  House  to  excuse
 ‘me  for  my  earlier  inaccurate  state-
 meni.

 Shri  D,  N.  Tiwari  (Gopalganj):  The
 Finance  Minister  had  corrected  it  al-
 teady  in  his  speech  yesterday.

 2.20  brs.
 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 Srxta  Report
 The  Minister  of  Parliamentary

 Affairs  and  Communications  (Dr.  Eam
 Subhag  Singh):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  agrees  with  the
 Sixth  Report  of  the  Business  Ad-
 visory  Committee  presented  to  the
 House  on  the  26th  July  1967”.
 Mr.  Depaty-Speaker:  Motion  moved:

 “That  this  House  agrees  with
 the  Sixth  Report  of  the  Business
 Advisory  Committee  presented  to
 the  House  on  the  26th  July  1967".
 Shri  Ss.  M.  Banerjee  (Kanpur):  In  the

 Report,  we  find  that  some  of  the  items
 we  wanted  to  be  discussed  here  have
 been  included.  I  am  happy  that  dis-
 cussion  on  &  motion  by  Shri  M.  L.
 Sondhi,  myself  and  others  on  the
 Gajendragadkar  Commission  report  on
 DA  has  been  included.  But  what  I
 would  plead  with  the  han.  Minister
 through  you  is  that  since  the  hon

 August  1967,  the  agitation  will  be
 much  more  and  hence  the  discussion
 here  should  be  held  next  week  itself.

 Secondly,  I  am  told—I  have  read  it

 Report  has  been  put  off  for session.  [  am  told  this  has  &  done —
 ad

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)  B.AC.  Report  526

 for  want  of  time.  As  far  as  4  know,
 all  my  friends  represented  on  the
 Business  Advisory  Committee  pleaded
 with  the  government  representative
 that  the  Unlawful  Activities  (Preven-
 tion)  Bill  should  be  pushed  off  to  the
 next  session.  After  all,  there  are  the
 DIR  and  PD  Act  to  punish  people  if
 guilty  of  anything.  So  I  would  request
 the  Minister  of  Home  Affairs  and  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs  to
 have  this  postponed  to  the  next  session
 and  put  the  other  discussion  I  wanted
 on  the  agenda  in  its  place.  If  we  do
 not  discuss  this  matter  now,  it  will  be
 delayed  for  three  months.  By  that
 time,  many  a  mischief  might  be  done.
 So  I  plead  for  reconsideration  of  this
 decision,  Nothing  is  going  to  be  lost
 by  pushing  out  the  Unlawful  Activi-
 ties  (Prevention)  Bill  to  the  next  ses-
 gion;  heavens  are  mot  going  to  fall.  In
 place  of  that,  five  hours  should  be
 given  to  the  discussion  of  the  Monopo-
 lies  Commission  Report  and  the  Hazari
 Report  (Interruption).  It  may  be
 more,  I  do  not  object,  but  it  should  be
 discussed  and  it  should  not  be  pushed
 out.

 Dr.  Ram  Subhag  Simgh:  As  ithe
 House  knows,  Government  have  no
 objection  to  have  a  discussion  of  the
 Hazari  and  Monopolies  Commission
 Reports.  But  it  was  the  BAC  on  which
 all  the  leaders  of  various  groups  are
 represented  which  took  this  decision
 ta  push  out  that  discussion  to  the  next
 session.

 Shri  Vasudevam  Nair  (Peermade):
 But  we  requested  him  to  ask  the  Home
 Minister.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  I  was  also
 there.  It  was  not  pushed  out  at  our
 instance;  you  decided  that  it  should  be
 pushed  out.

 Regarding  the  Unlawful  Activities
 (Prevention)  Bill,  we  are  not  prepared
 to  have  it  put  off  to  the  next  session.

 Regarding  the  DA  report,  we  have
 agreed  to  have  a  diseussion  this.  ses-
 sion.  .  It  ia  within  the  competence  of
 fhe  Business  Advisory  Committee  to
 allot  time.  I  am  not  syre  about  its
 coming  up  next  week  because  the  dis-
 cussion  on  ceiling  on  individual  expen-
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 [Dr,  Ram  Subhag  Singh).
 diture  has  been  scheduled  for  the  4th
 August.  Anyway,  we  will  leave  it  to
 the  BAC  which  is  presided  over  by the  Speaker  to  allocate  time  for  it.

 at  कंबर  लाल  गुप्त  (दिल्लो  सदर)  :
 मैं  चाहता  हूं  कि  डाक्टर  साहब  एक  चीज  को
 कोरेक्ट  कर  लें  |  एक  मोशन  टैरिटरी  के  बारे
 भें  छल  i93  %  genie  है।  उसके  लिए  एक
 घंटा  रखा  गया  है  ।  वास्तव  में  बिजिनेस  एड-
 वाइज़री  कमेटी  ने  कही  था  कि  इसके  लिए
 दो  घंट  होने  'चाहियें  i

 Mr.  Deputy-Speaker:  Half  an  hour
 more  is  within  the  discretion  of  the
 Chair.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  It  was  for
 two  hours.

 st  wy  लिनये  (मुंगेर)  :  मैं  एक  जान-
 कारी  चाहता  हूं  ।  इस  सदन  के  एक  माननीय
 सदस्य  श्री  वीरेन्द्र  शाह  पुलिस  द्वारा  तंग  किये
 गये  हैं  ।  उसके  बारे  में  मैंने  एक  विशेषाधिकार
 का  प्रस्ताव  दिया  है  ।  मैं  जाना  चाहता  हूं  कि
 क्या  आपने  महाराष्ट्र  के  श्रफसरों  से जानकारी
 प्राप्त  कर  ली  है  ?

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  has  been
 referred  to  the  Home  Ministry;  we  are
 awaiting  a  reply.

 Shri  Vasudevan  Nair:  As  regards
 postponing  the  discussion  of  the  Un-
 lawful  Activities  (Prevention)  Bill,  we
 would  like  to  know  whether  the  Home
 Minister  was  approached  as  we  re-
 quested  to  find  out  if  he  was  very
 particular  that  this  Bill  should  be
 passed  in  this  session  itself.  What  is
 the  harm  in  having  two  or  three
 months  interval  ag  far  as  that  Bill  is
 concerned?

 Shri  s.  M.  Bamerjee:  Unlawful  dis-
 cussion  is  being  held,  and  lawful  dis-
 cussion  is  being  withheld.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  Theat  we  are
 not  prepared  to  put  off.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  this  House  agrees  with  the
 Sixth  Report  of  the  Business  Advisory
 Committee  presented  to  the  House  on
 the  26th  July,  1967."

 The  motion  was  adopted.

 B.A.C.  Report  JULY  27,  967  15218.

 2.26  hrs.
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 Clause  2—  (Income-tazr)
 Mr.  Deputy-Speaker:  Now  we  take-

 up  clause  by  clause  consideration  of
 the  Finance  Bill.  Clause  2.

 ह... ह  N.  Dandeker  (Jamnagar):  I  beg
 to  move:

 Page  2,  lines  33  and  34,—
 omit  “(made  before  the  sixth  day

 of  June,  1966)"  (ay
 Page  3,  line  ,—

 omit  “before  the  sixth  day  of  June,
 1966”  (ig)
 Page  3,  line  5,—

 omit  “before  the  sixth  day  of  June,
 1966”,  (20)

 Page  5,  line  3a

 after  “manufacture"  insert  ™
 “production”  (21)
 These  amendments  can  be  grouped

 under  two  categories.  Amendments  18,
 9  and  20  are  concerned  with  amend-
 ing  clause  2(4)  to  secure  the  continu-
 ance  of  the  tax  benefits  arising  out  of
 exports  now  being  limited  only  to
 exports  upto  the  5th  of  June,  ‘1966.  In
 the  Notes  on  Clauses  it  has  been  stated
 that  tax  benefit  in  relation  to  exports
 is  being  discontinued  because  of  de-
 valuation.  Presumably,  the  argument
 is  that  the  devaluation  benefit,  which
 is  very  considerably,  takes  care  of  the
 required  incentives  and  therefore  it  is
 no  longer  necessary  to  have  the  con-
 tinuance  of  these  tax  benefits  beyond

 ‘Sth  June,  1966.  With  great  respect  I
 beg  to  dissent  from  that  proposition;
 and  the  amendments  I  have  tabled  are
 to  delete  the  limitation  that  these  tax
 benefits  will  be  only  in  respect  of  ex-
 ports  made  up  to  5th  June,  1966.

 My  reasons  for  suggesting  the  con-
 tinuance  of  those  tax  benefits  in  rela-
 tion  to  exports  are  briefly  these.
 These  tax  benefits  were  introduced
 in  1962-63,  the  one  covered  by  sub-
 clause  4(a)  (i)  was  introduced  in
 i962  when  the  present  Finance
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 Minister  was  then  also  the  Finance
 Minister,  and  the  one  covered  by  sub-
 Clause  4(a)  (ii)  and  (iii)  were  intro-
 duced  in  963  when  also  the  present
 Finance  Minister  was  then  the  Finance
 Minister.  Now,  Sir,  my  submission  is
 this,  that  between  that  time  and  de-
 valuation,  between  the  years  962  and
 1966,  already  the  costs  of  manufacture
 and  general  prices  had  gone  up  by
 very  nearly  50  per  cent,  and  certainly
 if  one  takes  into  account  the  rise  in
 Prices  between  962  and  now,  1967,
 the  rise  in  prices  has  been  well  above
 50  per  cent,  with  the  result  that  all
 one  can  say  about  devaluation  is  that
 the  benefit  accruing  from  devaluation
 has  nearly  counteracted  the  rising
 costs  of  the  good  for  export,  conse-

 ‘quently  the  reasons  which  impelled
 ‘the  Finance  Minister  then  to  confer
 ‘these  tax  benefits  still  remain  valid.

 I  shau  read  what  he  stated  in  his
 budget  speech  in  1962:

 “I  propose  to  increase  the  rate
 of  tax  on  Indian  companies  from

 435  to  50  per  cent.  I,  however,  pro-
 pose  to  exclude  earnings  from  ex-
 ports  from  this  increase.  This  is
 necessary  because  profit  margins  of

 -exports  are  relatively  low."
 “We  want  to  give  every  induce-

 ment  to  trade  and  industry  to  sell
 abroad”.  That  was  in  1962.  Again
 ‘in  1963,  when  the  benefits  covered
 by  sub-clause  (4)  (a)  (ii)  amd  (iil)
 were  enacted,  this  is  what  the  Fin-
 ‘ance  Minister  said  in  his  budget
 ‘speech  then:

 “The  importance  and  necessity
 of  helping  our  infant  industries  to
 cover  aNd  overcome  the  difficulties
 and  obstacles  which  they  encounter
 in  making  themselves  known  in
 ‘overseas  market  ought  to  be  taken
 into  account  if  we  are  to  achieve
 the  kind  of  increase  in  our  export
 levels  which  we  need  to  get  over
 our  chronic  foreign  exchange  diffi-
 culties.  We  must  rely  on  our  new
 industries  to  turn  increasing  to  the
 export  market.”

 Q  submit  with  great  respect  that  the
 devaluation  benefit  has  merely  coun-
 -tered  the  increase  in  costs,  with  the

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)  Bill,  967  75220
 result  that  the  need  for  these  two  tax
 reliefs  which  were  justified  by  the  Fi-
 nance  Minister  in  962  and  63  continue
 to  remain  even  now.

 My  amendment  No.  2  is  merely  ver-
 bal  in  the  sense  that  it  is  concerned
 with  expanding  the  definition  of  ‘in-
 dustrial  company’.  The  reason  for  my
 amendment  is  that  an  ‘Industrial  com-
 pany’  is  proposed  to  be  defined  at  page
 5  as  a  company  which  is  mainly  enga-
 ged  in  the  business  of  generation  or
 distribution  of  electricity  or  any
 other  form  of  power  or  in  the  construc-
 tion  of  ships  or  in  the  manufacture  or
 processing  of  goods  or  in  mining.  I
 suggest  that  we  should  introduce  ‘or
 production’  after  manufacture  so  that
 it  would  read:  ‘in  the  manufacture,
 production  or  processing’  of  goods.  i
 have  been  going  through  the  definition
 of  industrial  activity  in  the  various
 parts  of  the  income-tax  Act  and  of  the
 Finance  Bill.  For  instance,  in  connec-
 tion  with  the  industrial  enterprises  em-
 ploying  displaced  persons  or  in  connec-
 tion  with  the  tax  holiday  benefits  to
 industrial  undertakings  for  the  period
 of  five  years  extending  to  a  further
 period  of  two  years,  I  find  there  are
 several  little  differences  in  the  defini-
 tion  what  constitutes  industrial  acti-
 vity.  My  object  in  suggesting  this  and
 other  similar  small  amendments  else-
 where  is  merely  to  have  a  common
 definition  of  industrial  activity,  right
 the  way  through.  In  other  words  in  so
 far  as  manufacturing  of  goods  is  con-
 cerned,  it  should  always  be  ‘in  the
 manufacture,  production  or  processing
 of  goods’.  At  present,  somewhere  it
 appears  as  ‘manufacture  and  produc-
 tion’;  sometimes  it  is  ‘manufacture  and
 processing’  [  do  not  think  there  should
 be  any  doubt  in  the  minds  of  either
 assessees  oor  the  tax  officers  as  to
 what  definition  was  intended  between
 one  place  where  it  says  ‘manufacture
 and  production  and  processing’  and
 another  place  where  it  says  ‘manufac-
 ture  and  production’  only  and  a  third
 place  where  it  says  ‘manufacture  and
 processing’  only  I  feel  that  these
 things  ought  to  be  cleared  up.

 Shri  Himatsingka  (Godda):  Sir,  I
 support  the  amendments  moved  by  my
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 triend.  The  reasons  have  been  explain-
 ed  well.  The  hon.  Minister  knows  the
 importance  of  increasing  exports  and
 unless  our  exports  are  helped  by  a
 certain  amount  of  support,  it  is  diffi-
 cult.  After  devaluation,  the  jute
 goods  have  been  losing  in  competition
 with  Pakistan  because  we  have  im-
 posed  certain  additional  excise  duties
 whereas  Pakistan  has  given  certain
 incentives  in  the  shape  of  import  en-
 titlement  and  so  on.  Therefore,  I  feel
 it  is  a  matter  which  requires  consi-
 deration  at  the  hands  of  the  Finance
 Minister  because  it  is  very  necessary
 in  the  interest  of  the  country  that  our
 exports  should  increase  to  earn  more
 foreign  exchange.  I  support  them.

 Shri  Indrajit  Gupta  (Alipore):  Sir,
 I  want  to  oppose  these  amendments.
 Mr.  Himatsingka  just  now  made  a  ge-
 neral  defence  of  these  dments  in
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 help  our  traditional  export  commodities
 to  sell  cheaper  abroad:  the  prices  would
 be  at  least  57  per  cent  or  sp  cheaper;
 and  therefore  this  would  give  a  boost,
 for  example,  to  jute  exports  in  the
 North  American  market.  We  found
 that  in  the  2  months  subsequent  to
 devaluation  the  exports  of  jute  goods.
 actually  declined,  and  did  not  increase.
 After  that,  a  further  reduction  of
 Rs.  i50  per  tonne  has  now  been  grant-
 ed  in  the  export  duty.  Even  after  that,
 the  jute  industrialists  go  on  complain-
 ing  that  they  are  at  a  disadvantage
 with  Pakistan  and  further  concessions
 must  be  given  to  them.  I  submit  that
 this  is  not  such  a  simple  matter.  The
 hon.  Minister  knows  that  there  are
 other  factors  like  speculation  in  future
 trade  and  so  on  which  are  ruining  the-
 export  industry  particularly  in  jute.
 It  is  not  a  question  of  just  going  on
 queezing  out  further  concessions  from

 the  name  of  stimulating  our  export
 trade.  &  of  us  are  interested;  we  are
 not  any  less  interested  than  friends  on
 the  other  side  of  the  House  and  on  my
 right  here  that  the  Indian  export  com-
 modities  should  be  given  a  boost.  But
 my  contention  is  that  the  concessions
 which  have  already  been  given  are  very
 well  known  and  they  are  quite  adequa-
 te  and  it  does  not  follow  ipso  facto  that
 simply  by  giving  some  further  conce-
 ssions  in  respect  of  export  duties  or
 excise  duties,  both  our  exports  and
 export  trade  will  necessarily  go  up.
 As  Shri  Dandekar  has  referred  to  this
 aspect  of  the  matter,  I  should  like  to
 say  one  or  two  words  on  this,

 In  these  budget  proposals,  in  this  Fi-
 nance  Bill  itself,  there  is  a  reduction
 of  Hs.  50  per  tonne  given  by  the  hon.
 Finance  Minister  in  respect  of  export.
 duties  on  jute  goods.  But  on  the  very
 morrow  of  this  announcement,  we  find
 that  the  jute  industry  in  West  Bengal,
 where  the  main  centre  is  located,  have
 again  announced  that  they  are  going  to
 reduce  and  curtail  production  and  they
 are  proposing  that  every  week  the
 mills  should  be  kept  closed  every
 Saturday.  When  devaluation  was
 brought  in  by  the  hon.  Minister’s  pre-
 decessor,  one  of  the  main  arguments
 he  adduced  was  that  devaluation  would

 the  Government  in  the  form  of  rebates
 or  concessions.  Therefore,  I  oppose:
 this  amendment.

 Desai):  Sir,  after  devaluation,  these
 concessions  were  stopped;  were  dis-
 continued.  I  considered  this  matter’
 after  I  took  charge  of  the  Finance  Min-
 istry  and  I  have  come  to  the  conclusion
 that  it  is  not  necessary  to  revive  bene-
 fits  at  present  at  any  rate.  As  a  matter
 of  fact,  I  came  to  the  conclusion  that
 some  of  the  incentives  given  in  the
 matter  of  exports  were  to  an  extent
 responsible  for  devaluation  and  we  do-
 not  want  any  further  devaluation.  I
 do  not  say  that  this  particularly  will
 lead  to  devaluation;  that  is  not  my
 stand  on  this  particular  thing.  But  it.
 stands  in  line  with  several  other  things,
 and  it  has  to  be  considered  all  together.
 The  Government  wuuld  not  like  to
 repeat  a  procedure  which  led  us  into-
 difficulties.  I  do  not  see  how  this  will
 encourage  exports  except  that  it  will
 give  more  profits  or  more  returns  to:
 the  exporters.  That  is  all  that  will
 happen;  that  is,  their  incomes  will  have-
 a  better  return,  but  beyond  that,  I  do
 not  know  what  is  going  to  be  the  effect.
 It  was  only  in  order  to  give  them  in-:
 centives  like  that,  that  was  done.
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 Shri  N.  Dandeker:  Where  profitabili-
 ty  is  very  marginal,  this  concession
 does  result  in  their  making  some  rea-
 sonable  profit;  it  is  not  that  they  are
 now  making  large  profit;  they  are  not

 Shri  Morarji  Desai:  Where  there  is
 a  question  like  that,  Government  can
 find  out  different  methods  of  helping
 them.  Where  the  Government  is  satis-
 fied  that  the  margin  of  profitability  is
 very  little  or  there  is  a  loss,  the  Gov-
 ernment  can  consider  and  will  consider
 to  see  how  best  it  can  be  compensated,
 without  getting  into  the  difficulties  in
 which  we  got  last  time.  Therefore,  I
 am  against the  amendments  18,  9  and
 20.

 As  regards  amendment  No.  2l,  where
 it  is  proposed  to  add  the  word  “produc-
 tion”  after  “manufacture”,  I  would  just
 tell  my  hon.  friend  that  it  is  not  neces-
 sary.  The  word  “manufacture”  in-
 cludes  production  as  held  by  many
 courts.  The  courts  have  gone  to  the
 extent  of  holding  that  even  the  produc-
 tion  of  printed  material  by  printing
 constitutes  manufacture  of  goods.
 Therefore,  this  amendment  is  not  neces-
 sary.  In  fact,  I  believe  that  if  the
 amendment  is  carried,  it  may  throw
 doubts  on  the  interpretation  of  the
 indenticial  provision  in  the  definition
 of  industrial  companies  in  the  Fin-
 ance  Act  of  the  preceding  year.
 Therefore,  this  is  not  at  all  necessary
 and  I  oppose  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shall  I  put  all
 the  amendments  I8  to  2  together?

 Shri  N.  Dandeker:  The  first  three
 may  be  put  together  and  the  last
 separately.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now  put
 amendments  8,  9  and  20  to  the  House.
 Amendments  Nos.  8  to  20  were  put

 and  negatived
 Mr.  Deputy-Speaker:  J  shall  now

 put  amendment  2  to  the  House.
 Amendment  No.  2]  was  put  and

 negatived.
 Mr.  Deputy  -Speaker:  The  question

 is:
 Areata

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”
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 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  3—-(Annuity  Deposit)

 Deputy-Speaker:  There  are  no
 amendments  to  this  clause.

 Shri  M.  R.  Masani  (Rajkot):  I  would
 like  to  oppose  this  clause,

 When  Mr.  Bhoothalingam  was  asked
 by  the  Finance  Ministry  to  advise  on
 these  matters  and  when  his  report  was
 available  and  it  recommended  that  the
 Annuity  Deposit  Scheme  was  a  mis-
 chievous  measure  that  did  a  great  deal
 of  harm  and  a  great  deal  of  retarda-
 tion  of  constructive  effort  but  got  the
 Government  very  little  or  nothing  in
 teturn,  we  were  hopeful  that  the  Fin-
 ance  Minister  would  drop  this  incubus,
 which  is  a  public  nuisance.  It  does.
 give  the  Finance  Minister  some  Rs.  14
 or  Rs,  5  crores  to  play  with,  but  it  is
 not  revenue.  It  is  a  loan  and  it  has  to
 be  repaid  to  the  depositor  over  a  period
 ef  years.  What  it  does  therefore  is  to
 mulct  the  people  of  their  well-earned
 gains  and  to  postpone  the  enjoyment
 or  investment  of  their  savings  being
 productively  invested  and  giving  them
 to  Government  to  fritter  away  on  un-
 productive  or  low-return  projects.

 It  is  fitting,  therefore,  that  this
 clause,  which  seeks  for  one  more  year
 to  impose  this  scheme,  which  all  tax
 experts  like  Mr.  Palkhiwala  and  others
 have  condemned  in  unmeasured  langu-
 age  as  utterly  futile  and  harmful  in  its
 effects,  is  dropped.

 There  was  a  press  report  a  few  days
 ago,  which  raised  some  hopes  that  after
 all  there  might  be  rethinking  on  this
 matter,  which  said  that  the  Finance
 Ministry  now  realise  that  this  is  an
 undesirable  venture  and,  though  it  may
 not  be  possible  this  year,  certainly  next
 year  this  ADS  will  be  dropped.  I  for
 one  oppose  this  clause,  but  I  shall  be
 glad  if  the  Finance  Minister  gives  us
 this  solace  that  we  have  to  put  up  with
 this  indignity  at  the  most  for  one  year
 and  after  that,  next  year,  this  parti-
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 cular  expedient  will  be  dropped  and
 more  straight  forward  methods  of  tax-
 ation  would  be  adopted,

 Shri  8.  8.  Kothari  (Mandsaur):  Sir,
 I  support  Mr.  Masani.  I  feel  this  is
 just  an  exercise  in  futility  and  confu-
 sion.  The  new  income-tax  return  form
 is  more  complicated.  One  has  to  cal-

 culate  what  are  the  annuity  refunds,
 etc.  On  account  of  the  complications,
 the  assessee  is  forced  to  depend  more
 and  more  on  the  professional  practi-
 tioners.  As  a  professional  man,  person-
 ally  I  do  not  mind  it.  But  the  public
 minds  it  very  greatly.  I  would  request
 the  Finance  Minister  to  drop  this  when-
 ever  it  is  possible,  either  this  year
 itself  or  next  year.  It  is  only  a  ques-
 tion  of  Rs,  4  crores  or  so.  The  Ship

 -of  State  would  be  lighter  if  the  annuity
 deposit  scheme  is  jettisoned.

 et  कंबर  लाल  गुप्त  (दिल्ली  सदर)  :
 प्रध्यक्ष  महोदय,  यह  जो  एन्युइटी  स्कीम  है
 मैं  समझता  ज  कि  यह  इतने  काम्प्लीफेशन्स
 पैदा  करता  है  कि  कलकुलेशन  में  भी  और
 असेसी  को  भी  बड़ी  तकलीफ  उसकी  वजह  से
 हर  साल  होती  है  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  मुझ
 से  इस  बात  में  इत्तिफाक  करेंगे  कि  बहुत  से
 असेसी  ऐसे  हैं  कि  उन्हें  एक  बार  डिपाजिट  करने
 के  बाद  पता  ही  नहीं  रहता  कि  उसको  क्‍या
 किया  जाय,  नतीजा  यह  होता  है  कि  उनका
 पैसा  पड़ा  रहता  है  1  मैं  तो  समझता  हूं  कि  इससे
 अ्रच्छी  तो  सी०  डी०  एम०  की  स्क्रीम  ही  थी  ।
 तो  जहां  ग्राप  प्रिम्पली फि  केशन  की  बात  कर  रहे
 है  उसके  तहत  तो  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  यह
 जो  ऐन्यूइटी  है  वह  खत्म  होनी  चाहिए  ।  पैसा
 इकट॒डा  हो  करना  है  तो  उसके  और  तरं:के  हो
 सकते  हैं  -  सरकार  झौर  तरीके  ग्रपनाये  तो
 ज्वादा  अच्छा  होगा  और  मैं  वित्त  मन्वी  महोदय
 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  अभी  नहीं  तो  आगे
 चल  कर  कमी  जल्दी  से  जल्दी  इस  पर  विचार
 करें  कि  यह  एन्युइटी  को  जो  स्कोम  है  यह  ठीक
 नहीं  है  ।

 Shri  Morarji  Desai:  Sir,  I  am  trying
 to  simplify  the  income-tax  law,  but
 that  {s  an  exercise  which  takes  time.
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 Annuity  woulg  not  have  come  in  if
 CDS  had  not  been  opposed  as  it  was
 opposed.  I  do  not  want  to  take  a  risk
 again  of  such  opposition  without  under-
 standing.  Therefore,  I  am  looking  at
 it  very  carefully  and  by  the  next
 budget  I  would  be  in  a  position  to  say
 definitely  what  I  will  do.  I  can  only
 say  at  this  stage  that  I  am  not  very
 much  enanfoured  of  this  annuity  busi-
 ness.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 ee  at  clause  3  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 Clause  4—-(Amendment  of  section  2)
 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are  some

 amendments  to  clause  4.
 What  are  the  amendments  that  hon.

 Members  would  like  to  move?
 Shri  N.  Damdeker:  Sir,  I  beg  te

 move:
 Page  6,  line  33,—

 after  “amalgamation”  insert—
 “(other  than  the  shares,  if  any,

 in  the  amalgamated  com-
 pany)”,  (22)

 Page  7,—
 after  line  4  insert—

 ‘(aa)  the  following  proviso  shall
 be  inserted  and  shall  be
 deemed  always  to  have
 been  inserted  at  the  end  of
 clause  (22),  namely  :—

 “Provided  that  where  in  a
 scheme  of  amalgamation
 all  the  properties  and  lia-
 bilities  of  the  amalgamat-
 ing  company  are  transferr-
 ed  to  the  amalgamated
 company,  50  part  of  such
 properties  or  of  the  ac-
 cumulated  profits  of  the
 amalgamating  company
 shall  be  deemed  to  have
 been  distributed  as  divi-
 dend.”.’
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 Page  7,  line  7,—
 after  “for”,  insert—

 “the  amalgamating  companies  or
 their  subsidiaries  or”  (255)

 Sir,  the  amendments  that  I  have
 moved  are  wholly  in  accord  with  what
 I  conceive  are  the  intentions  of  the
 Finance  Minister  in  relation  to  the
 whole  operation  known  as  amalgama-
 tion.  I  must  begin  by  saying,  I  am
 very  happy  that  these  provisions  con-
 cerning  amalgamations  have  been  em-
 bodied  in  the  Finance  Bill.  They  will
 80  a  long  way  to  make  for  re-organising
 the  industrial  structure,  streamlining
 it,  weeding  out  units  which  are  un-
 economic  and  making  the  prospects  of
 further  development  and  so_  forth
 easier.  The  amendments  that  I  have
 proposed  are  somewhat  technical,  but
 I  will  try  and  make  my  remarks  as
 simple  as  I  can,  Let  me  take,  first  of
 all,  amendment  No.  22.  It  is  concerned
 with  the  definition  of  ‘amalgamation’.
 The  definition  given  is:

 “amalgamation”,  in  relation  to
 companies,  means  the  merger  of
 one  or  more  companies  with  ano-
 ther  company  or  the  merger  of  two
 or  more  companies  to  form  one
 company  (the  company  or  com-
 panies  which  so  merge  being  re-
 ferreq  to  as  the  amalgamating
 company  or  companies  and  the
 company  with  which  they  merge  or
 which  is  formed  as  a  result  of  the
 merger,  as  the  amalgamated  com-
 pany)  in  such  a  manner  that—’

 Then  there  are  three  important  con-
 ditions.  The  first  one  is  this:

 “(i)  all  the  property  of  the  amal-
 gamating-  company  or  companies
 immediately  before  the  amalgama-
 tion  becomes  the  property  of  the
 amalgamated  company  by  virtue  of
 the  amalgamation;”

 There  is  one  technical  difficulty  here,
 that  where  the  amalgamating  company
 holds  already,  before  amalgamation,
 any  shares  in  the  amalgamated  com-
 pany,  those  shares  are  the  properties
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 undoubtedly  of  the  amalgamating  com-
 pany.  But  after  amalgamation  they  do
 not  become  the  property  of  the  amal-
 gamated  company;  they  just  become
 extinct,  because,  the  amalgamated
 company  cannot  hold  its  own  shares.
 Now,  so  long  as  this  definition  stands
 as  it  is,  there  is  a  good  deal  of  doubt
 whether,  in  cases  of  that  kind,  there
 is  ‘amalgamation’  within  the  meaning
 of  this  section.  I  will  read  the  first
 condition  again:

 “all  the  property  of  the  amalga-
 mating  company  or  companies  im-
 mediately  before  the  amalgamation
 becomes  the  property  of  the  amal-
 gamated  company  by  virtue  of  the
 amalgamation.”

 Now,  in  order  to  clear  this  doubt,  I
 am  suggesting:  after  “amalgamation”
 insert  “(other  than  the  shares,  if  any,
 in  the  amalgamated  company)”.  That
 is  to  say,  shares  held  by  the  amalgama-
 ting  company  in  the  amalgamated
 company  will  be  ignored,  because  they
 cannot  be  transferred  to  the  amalgama-
 ted  company.

 The  next  amendment  I  would  like  to
 speak  about  now  is  amendment  No.  255,
 which  is  concerned  with  amending
 condition  No.  (iii).  Condition  (iii)
 reads:

 “shareholders  holding  not  less
 than  nine-tenths  in  value  of  the
 shares  in  the  amalgamating.  coni-
 pany  or  companies  (other  than
 shares  already  held  therein  imme-
 diately  before  the  amalgamation
 by  or  by  a  nominee  for  the  amal-
 gamated  company  or  its  subsidiary)
 become  shareholders  of  the  amal-
 gamated  company  by  virtue  of  the
 amalgamation.”

 Here  the-  difficulty  concerns  cross-share-
 holding  by  the  amalgamating  com-
 panies.  If  the  definition  “shareholders
 holding  not  less  than  nine-tenths  in
 value  of  the  shares  in  the  amalgamat-
 ing  company  or  companies  (other  than
 shares  already  held  therein  immediate-
 ly  before  the  amalgamation  by,  or  by
 a  nominee  for,  the  amalgamated  com-

 .
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 [Shri  N.  Dandeker].
 pany  or  its  subsidiary)"  were  to  prevail,
 a  number  of  cases  where  the  amalga-
 mating  companies  on  cross  holdings  of
 each  others  shares  might  go  out  of  this,
 because  such  cross  holding  might  be
 liable  to  be  excluded  from  the  nine-
 tenths  requirement  in  one  case  or  the
 other;  and  it  is  then  not  possible  to
 fulfil  this  condition,  because  of  this
 cross  holding.  To  remedy  that  situa-
 tion  what  I  am  suggesting  is  to  insert.
 a  few  words  which  would  not  have  this
 effect,  because  then  it  will  read:

 “(other  than  shares  already  held
 therein  immediately  before  the
 amalgamation  by,  or  by  a  nominee
 for,  the  amalgamating  companies
 or  their  subsidiaries  or  the  amal-
 gamated  company  or  its  sub
 sidiary)”’.

 The  object  of  this  to  take  out  of  the
 calculation  not  merely  the  sharehold-
 ing  by  the  amalgamated  company  but
 also  the  cross  shareholding  by  the
 amalgamated  company  for  the  purpose
 of  application  of  this  nine-tenth  test.
 This  again  is  really  to  clarify  the  defi-
 nition,  as  far  as  I  can  see,  by  removal
 of  certain  defects.

 My  amendment  No.  23  is  more  sub-
 stantive,  It  is  not  just  a  verbal  change.
 The  structure  of  the  provisions  relating
 to  amalgamation,  the  admirable  provl-
 sions  relating  to  amalgamation  in  this
 Finance  Bill  are  broadly  to  the  effect
 that  what  might  otherwise  be  conceiv-
 ably  taxable,  for  instance,  such  things
 as  capital  gains,  or  balancing  charge
 or  gift—a  good  deal  of  doubt  is  there
 as  to  whether  such  a  situation  arises
 at  all  from  the  tax  angle,—the  various
 provisions  in  this  Bill  make  it  clear
 that,  apart  from  certain  other  matters,
 that  sort  of  tax  liability  shall  not  arise
 merely  by  merger.  Now,  my  amend-
 ment  is  designed  to  clear  up  one  other
 point,  namely,  if  there  should  arise  any
 profit,  because  of  some  amalgamating
 companies  having  reserves  (the  trans-
 ter  being  usually  at  book  value),  there
 should  not  arise,  conceivably,  any
 “deemed  dividends”,  In  an  amalgama-
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 tion,  shares  in  the  amalgamated  com-
 pany  ate  given  to  the  shareholders  of
 the  amalgamating  company  in  extin-
 guishment  of  their  shares  in  that  com-
 pany.  If  in  the  amalgamating  com-
 Panies,  one  or  two  of  them  have
 accumulated  profits  in  their  balance-
 sheet  then,  although  there  is  no  actual
 physical  distribution  of  assets  in  money
 or  in  kind,  there  is  a  body  of  opinion
 that  seems  to  think  that  there  could
 conceivably  be  held  to  be  “deemed  dis-
 tribution”  of  profits  and,  therefore,  a
 dividend  within  the  meaning  of  sub-
 section  22  of  section  2  of  the  Income-
 tax  Act.  Consequently,  I  am  proposing
 by  my  amendment  No.  23  that  the
 following  proviso  shall  be  inserted  and
 shall  be  deemed  always  to  have  been
 inserted  at  the  end  of  sub-section  (22)
 of  section  2  which  reads:

 “Provided  that  where  in  a  scheme
 of  amalgamation  all  the  properties
 and  liabilities  of  the  amalgamating
 company  are  transferred to  the  am-
 lgamated  company,  no  part  of  such
 properties  or  of  the  accumulated  pro-
 fits  of  the  amalgamating  company
 shall  be  deemed  to  have  been  distri-
 buted  as  dividend.”

 In  other  words,  it  is  to  weed  out  yet
 another  doubt  out  of  the  amalgamation
 process  that  I  have  proposed  this  par-
 ticular  amendment.

 Shri  Morarji  Desai:  There  are  three
 amendments  proposed.  No.  22  proposes
 an  amendment  to  make  certain  chang-
 es  between  the  two  when  they  amalga-
 mate.  The  reason  for  proposing  the
 modification  appears  to  be  that  the
 shares  in  company  B,  which  were  held
 by  company  A  prior  to  the  merger  will
 have  to  be  cancelled  or  transferred  to
 some  other  person  when  the  merger
 takes  place  because  company  B  cannot
 hold  its  own  shares.

 The  Bill  does  not  make  any  change
 in  the  existing  provisions  in  the  matter
 of  definition  of  the  term  ‘amalgama-
 tion’  in  the  Income-tax  Act.  All  that
 has  been  done  in  the  Bill  in  regard  to
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 the  definition  of  the  term  ‘amalgama-
 tion’  is  (a)  to  make  certain  clarifica-
 tory  amendments  therein  as  also  a  few
 minor  changes  to  remove  certain  diffi-
 culties  relating  to  other  conditions  in
 the  definition  and  (b)  to  shift  the  defi-
 nition  from  section  33  of  the  Income-
 tax  Act  to  section  2  of  the  Act  which
 contains  the  definitions  of  most  of  the
 terms  used  in  the  Act.  The  particular
 condition  which  the  hon.  Member  seeks
 to  modify  has  been  in  the  Act  for  a
 very  long  time  and  it  is  in  line  with
 the  scheme  of  existing  provisions  of
 the  Companies  Act  956  in  relation  to
 amalgamation  of  campanies,

 I  have  been  advised  by  legal  advisers
 that  when  the  courts  sanction  amalga-
 mation  of  companies  necessary  arrang-
 ements,  including  the  changes  in  the
 shareholdings  of  companies  concerned,
 are  made  to  secure  that  the  whole  of
 the  property  of  the  transferor  company
 becomes  the  property  of  the  transferee
 company  on  amalgamation.

 The  acceptance  of  the  amendment
 proposed  by  the  hon.  Member  may  re-
 sult  in  changes  which  are  not  in  con-
 sonance  with  the  provisions  of  the
 Companies  Act  relating  to  amalgama-
 tion  of  companies.  It  is,  therefore,
 that  I  carnot  accept  this  amendment
 and  it  ig  not  necessary  in  my  view.

 Amendment  No.  255  which  he  has
 proposed  envisages'a  situation  where
 the  company  could  hold  its  own  shares
 —a  position  which  is  totally  contrary
 to  the  provisions  of  section  77  of  the
 Companies  Act.  Therefore  that  also  I
 cannot  accept.

 Shri  N.  Dandeker;  I  do  not  follow
 that.  I  am  only  saying  that  that  will
 not  be  taken  into  consideration.  How
 is  one  company  going  to  hold  the
 shares  when  both  are  merging?

 dment
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 As  regards  amendment  No.  23,  this
 has  been  proposed  in  the  context  of  the
 definition  of  the  term  ‘dividend’  in
 section  2(22)(a)  of  the  Income-tax  Act
 under  which  the  term  ‘dividend’  in-
 cludes  any  distribution  by  a  company
 of  accumulated  profits  whether  capi-
 talised  or  not  if  such  distribution
 entails  the  release  by  the  company  to
 the  shareholders  of  all  or  any  part  of
 the  assets  of  the  company.

 3  hrs.

 Here  again  I  have  been  advised  bY
 law  officers  that  this  provision  is  not
 attracted  in  the  case  of  amalgamation
 of  companies,  firstly  because  the  trans-
 fer  of  assets  of  a  company  to  another
 company  in  a  scheme  of  amalgamation
 does  not  by  itself  constitute  any  dis-
 tribution  of  accumulated  profits  to  the
 shareholders  and  secondly  because  such
 a  transfer  of  assets  cannot  result  in  the
 release  of  the  assets  of  the  transferor
 company  to  its  shareholders  except
 where  all  the  shares  in  the  transferor
 company  had  been  held  prior  to  the
 merger  by  the  transferee  company.

 Even  in  the  latter  case,  there  will  be
 no  distribution  of  accumulated  profits
 by  the  transferer  company  and,  there-
 fore,  Section  2(22)(a)  will  not  be
 attracted.

 In  view  of  this  position,  this  amend-
 ment  does  not  appear  to  be  necessary.
 Therefore,  I  cannot  accept  all  the  three
 amendments.

 Mr.  Deputy  Speaker:  I  put  all  the
 amendments,  Amendment  Nos.  22,  23,
 and  255,  together  to  the  vote  of  the
 House.

 Amendments  Nos,  22,  23  and  255  were Shri  Morarji  Desai:  The
 takes  the  clue  from  the  computation
 of  shares  held  in  the  amalgamating
 company  or  companies  by  the  amalga-
 mated  company  or  its  subsidiary.  This
 is  why  it  would  create  a  situation  where
 the  company  will  hold  its  own  shares
 if  you  exclude  it.

 put  and  negatived.

 Mr,  Deputy  Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  4  stand  part  of  the
 Bill”
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 [Mr.  Deputy-Speaker].
 The  motion  was  adopted.

 Clause  4  was  added  to  the  Biil
 Clauses  5,  6  and  7  were  added  to  the

 Bill
 Mr,  Deputy-Speaker:  We  now  ad-

 journ  for  lunch  to  meet  again  at  2
 O'Clock,
 3.02  hrs.
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for

 Lunch  til!  Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  seven  minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock.
 (Mri  Derury-Spreaxer  in  the  Chair]

 FINANCE  (No,  2)  BILL,  967—contd.
 Clause  8—  (Amendment  of  section  32)

 Mr,  Deputy-Speaker  We  shall  now
 take.  up  clause  8.

 Shri  N.  Dandeker:  I  beg  to  move:*
 Page’  a  after  line  24,  insert—

 “(ii)  After  sub-section  (2)  of  sec-
 tion  32  of  the  Income-tax  Act,  the
 following  sub-section  shall  be  in-
 serted,  namely  :—

 “(3)  Where,  in  a  scheme  of
 amalgamation,  the  amalgamat-
 ing.  company  seels  or  otherwise
 transfers  to  the  amalgamated
 company  any.  building,  machi-
 nery,  plant  or  furniture  in  res-
 pect  of  which  full  relief  has  not
 been  given  to  tne  amalgamating
 company  for  any  allowance  under
 sub-section  ron  the  provisions  of
 sub-section  (2)  shall  be  applied,
 as  far  as  may  be,  in  the  assess-
 ment  of  the  amalgamated  com-
 pany  as  they  would  have  applied
 in  the  assessment  of  the  amal-
 gamating  company  if  the  latter
 had  not  sold  or  otherwise  trans-
 ferred’  such  building,  machinery,
 plant  or  furniture  to  the  for-
 mer.”  (24)
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 Shri  8.  5,  Kothari:  I  beg  to  move*:
 Page  8,  after  line  24,  insert—

 ‘(b)  after  sub-section  (2)  the  fol-
 lowing  sub-section  shall  be  insert-
 ed,  namely:

 “(3)  Where,  in  a  scheme  of
 amalgamation,  the  amalgamat-
 ing  company  sells  or  otherwise
 transféts  to  the  amalgamated
 company  any  building,  machi-
 nery  or  plant  or  furniture  in
 respect  of  which  depreciation
 allowance  has  been  alloweg  to
 the  amalgamating  company
 under  sub-section  qd),  the  pro-
 vision  of  sub-section  (2),  shall
 or  far  as  may  be  apply  to  the
 amalgamated  company  as  they
 would  have  applied  to  the
 amalgamating  company,  if  the
 latter  had  noz  sold  or  otherwise,
 transferred  the  asset’.’  (120).

 Mr.  Deputy-Speaker;  These  amend-
 ments  are  now  before  the  House.

 Shri  N.  Dandeker:  The  amendment
 which  I  have  tabled  to  clause  8  is  con-
 cerned  with  carry  forward  of  unab-
 sorbed  depreciation  from  the  amal-
 gamating  companies  to  the  amalga-
 mateq  companies.  Under  sub-section
 (2)  of  section  32  there  is  a  provision
 that  ordinarily  where  ful]  effect  can-

 ‘not  be  given  to  the  depreciation
 allowance  admissible  under  sub-sec-
 tion  (l)  of  section  32,  then  so  much
 as  cannot  be  given  effect  to  is  carried
 forward  until  it  can  be  absorbed  by
 later  profits.  What  I  am  seeking  to
 provide  by  the  amendment  which  I
 have  moved  is  precisely  that  the  same
 relief  should  be  admissible  when
 two  amalgamating  companies  get  to-
 gether  and  form  an  amalgamated
 company  because  it  is  a  right,  I  believe,
 in  connection  with  the  assessment  of
 the  amalgamating  companies,  which
 ought  not  to  be  denied  to  them  when
 they  have  amalgamated.

 The  wording  of  my  amendment  may
 not  be  technically  perfect.  What

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 ave  suggested  do  the  insertion  of  a
 sub-section  (3)  which  would  read  thus:

 ‘Where,  in  a  scheme  of  amalga-
 mation,  the  amalgamating  company
 sells  or  otherwise  transfers  to  the
 amalgamated  company  any  build-
 ing,  machinery,  plant  or  furniture
 in  respect  of  which  full  relief  has
 not  been  given  to  the  amalgamat-
 ing  company  for  any  allowance
 under  sub-section  (l),  the  provi-
 sions  of  sub-section  (2)  shal]  be
 applied,  as  far  as  may  be,  in  the
 assessment  of  the  amalgamated
 company  as  they  would  have  ap-
 Plied  in  the  assessment  of  the
 amalgamating  company  if  the
 latter  had  not  sold  or  otherwise
 transferred  such  building,  machi-
 nery,  plant  or  furniture  to  the
 former  -!

 I  hope  the  Finance  Minister  will
 agree  that  this  is  on  a  different  footing
 from  any  uesiion  of  buying  losses  or
 profits.  I  am  not  advocating  carry-
 forward  of  losses  of  the  amalgamating
 vompanies  to  the  benefit  of  the  amal-
 yamated  company.  That  might  result
 conceivably  in  malpractices  of  a  kind
 one  would  not  like  to  have.  There
 vould  be  buying  anqd  selling  of  losses
 and  so  forth.  But  here  what  I  am  con-
 cerned  with  are  assets  which  are  there
 and  upon  which  depreciation  is  admis-
 sible,  but  full  effect  could  not  be  given
 to  that  depreciation  because  of  inade-
 quacy  of  profit,  and  therefore,  in  the
 hands  of  the  amalgamating  companies
 a  certain  amount  of  depreciation  allow-
 ance  otherwise  admissible  remains  to
 be  carried  forward,  What  I  am  sug-
 gesting  is  the  carry-forward  of  that
 depreciation;  that  unabsorbed  deprecia-
 tion  should  not  be  lost  to  the  amalga-
 mated  concern  which,  in  fact,  consists
 of  the  amalgamating  concerns  put  to-
 gether.

 Shri  S.  S.  Kothari:  I  have  nothing  to
 add  to  what  Shri  Dandeker  has  ex-
 plained.

 Shri  Morarji  Desai:  I  understand  the
 purpose  for  which  these  amendments
 are  moved.  It  is  that  where  a  company

 SRAVANA  5,  3889  (SAKA)  Bill,  967  45236

 transfers  its  depreciable  assets  to  an-
 other  company  in  a  scheme  of  amalga-
 mation,  the  transferee  company  should
 lbe  entitled  to  carry  forward  and  set  off
 against  the  amount  of  its  taxable  pro-
 tit,  the  unabsorbeg  depreciation  allow-
 ance  which  was  being  formerly  carried
 forward  by  the  transferor  company.
 ‘This  is  the  purpose.

 When  an  amalgamation  takes  place.
 the  transferee  company  ordinarily  takes
 over  the  assets  of  the  transferor  com-
 ‘gany  as  the  depreciated  value  regard-
 less  of  the  circumstance,  that  the  de-
 preciation  allowance  due  on_  those
 assets  could  not  be  absorbed  before.
 ६  this  is  allowed,  this  would  confer  a
 fortuitous  tax  benefit  on  the  other
 company.  it  is  not  in  this  scheme  that
 all  those  who  want  to  be  amalgamated
 will  be  allowed  to  be  amalgamated.
 That  is  not  the  purpose  of  this.  The
 purpose  of  this  is  to  see  if  by  amalga-
 mation  the  country  profits  and  the
 companies’  production  also  profits,  not
 to  allow  all  sorts  of  companies  to  be
 amalgamated  so  that  the  losses  of  some
 can  be  set  off  against  the  profits  of
 another  and  Government  may  be  de-
 prived  of  the  income  tax  due  to  them..

 Shri  Indrajit  Gupta:  Or  monopolies
 may  be  created.

 Shri  Morarji  Desai:  Or  monopolies
 may  be  created.  That  is  not  the  pur-
 pose.  Therefore,  I  cannot  accept  the
 amendments,

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now  put
 these  two  amendments  to  the  vote  of
 the  House.

 Amendments  Nos.  24  and  20  were  put
 and  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  8  stand  part  of  the
 Bill”.

 The  motion  was  adopted.

 Clause  8  was  added  to  the  Bill:
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 Clause—9  (Amendment  of  s.  33)
 Shri  N.  Dandeker:  I  beg  to  move*:

 Page  9,  line  3,—after  “(b)"  insert
 “the  development  rebate  or,  as  the
 case  may  be.”  (25)
 This  is  a  very  small  and  entirely

 technical  amendment  which  is  to  the
 effect—I  would  only  gilate  upon  the
 effect—which  I  shall  presently  explain.
 The  clause  already  provides  that  the
 development  rebate  admissible  to  the
 amalgamating  companies,  if  it  has  not
 been  fully  availed  of,  will  be  admis-
 sible  to  the  amalgamated  company.
 But  the  wording  requires  a_  slight
 change  and  therefore,  what  I  have  sug-
 gested  is  that  instead  of  the  words
 ‘the  balance  of  the  development  rebate’,
 the  wording  should  be  ‘the  development
 rebate,  or  as  the  case  may  be,  the
 balance  of  the  development  rebate’.

 This  becomes  necessary  because  of
 some  odd  judgment  that  exists  of  one
 of  the  High  Courts  to  the  effect  that.
 if  the  law  says  only  ‘the  balance  of
 the  development  rebate’  and  if  in  any
 given  case,  no  part  of  the  development
 rebate  has  been  availed  of  by  the
 amalgamating  companies,  then  what  is
 at  stake  is  the  whole  of  the  develop-
 ment  rebate  and  not  the  balance  of  the
 development  rebate.  I  am  sure  the
 Finance  Minister  did  not  intend  that
 kind  of  interpretation,  and  I  hope  he
 will  accept  this,  namely  that  in  sub-
 clause  (b)  at  page  9,  where  the  words
 are  “the  balance  of  the  development
 rebate,  if  any,”  it  should  really  read
 “the  development  rebate  or  as  the  case
 may  be  the  balance  of  the  development
 rebate,  if  any”,

 Shri  Morarji  Desai:  The  hon.  mem-
 ber  has  contemplated  a  case  where  a
 company  which  is  running  into  a  loss
 or  has  no  profits  instals  machinery  or
 plant  or  acquires  ships  for  the  purpose
 of  its  husiness  and  soon  after  merges
 into  another  company.  Otherwise,  it
 will  not  arise.  There  are  no  such  cases
 within  my  knowledge,  within  the  know-
 ledge  of  the  Ministry  or  Department.
 I  do  net  think  that  such  cases  can
 happep
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 Shri  N.  Dandeker:  They  are  going  to
 arise  over  the  years  because  the  present
 state  of  affairs  is  so  bad.  New  com-
 panies  are  not  making  profits  and
 certainly  not,  therefore,  absorbing  the
 development  rebate,  and  if  this  merger
 process  is  to  be  inhibited  in  those  cases
 where  the  whole  development  rebate
 remaining  outstanding  instead  of  a
 part,  this  provision  as  it  now  stands
 would  be  a  meaningless  limitation  on
 it.

 Shri  Morarji  Desai:  I  do  not  think
 it  is  any  limitation,  but  it  will  certain-
 ly  prevent  amalgamation  of  wrong
 companies,  that  is  all.  We  have  given
 this  development  rebate  for  a  specific
 purpose  of  helping  industries  to  grow
 up,  but  there  have  been  instances
 where  they  have  not  been  very  proper-
 ly  used.  That  also  has  been  the  case.
 I  do  not  want,  by  accepting  such  an
 amendment,  to  open  out  some  vistas
 about  which  I  am  not  sure,  I  will
 certainly  examine  this  further,  I  can
 say  that,  and  then  afterwards  see,  but
 today  I  cannot  accept  it.

 Shri  N.  Dandeker:  In  view  of  the
 assurance  that  it  would  be  examined,
 I  do  not  press  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Has  he  the
 permission  of  the  house  to  withdraw
 his  amendment?

 Hon.  Members:  Yes.
 The  amendment  was,  by  leave,  with-

 drawn,
 Mr.  Deputy  Speaker:  The  question

 is:
 “That  Clause  9  stand  part  of  the

 Bill".
 The  motion  was  adopted,

 Clause  9  was  added  to  the  Bill.
 Clause  0—(Amendment  of  section  33A)

 Shri  N.  Dandeker:  I  beg  to  move*
 Page  9,  line  3l,—

 after  “(b)”  insert—
 “the  development  allowance  or,

 as  the  case  may  be,”  (26)

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 This  amendment  is  exactly  of  the
 same  nature  as  the  previous  one,  in
 relation,  this  time,  to  development
 allowance.  If  the  matter  will  be  ex-
 amined,.....

 Shri  Morarji  Desai:  Yes.

 Shri  N.  Dandeker:  I  do  not  press.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Has  he  the

 permission  of  the  House  to  withdraw?
 Hon.  Members:  Yes.

 The  amendment  was,  by  leave,
 withdrawn,

 Mr.  Deputy-Speaker;  The  question
 fs:

 “That  clause  0  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted,
 Clause  0  was  added  to  the  Bill.

 Clause  ll—  (Insertion  of  new  section
 33B).

 Shri  N.  Dandeker:  I  beg  to  move*

 Page  10,  line  4,—

 after  “is”  insert—
 “wholly  or  partly”  (27)

 Page  10,  line  24,—

 for  “manufactures  or  produces
 articles”  substitute—

 “is  mainly  engaged  in  the  busi-
 ness  of  generation  or  distribu-
 tion  of  electricity  or  any  other
 form  of  power  or  in  the  construc-
 tion  of  ships  or  in  the  manufac-
 ture,  production  or  processing  of
 goods  or  in  mining”  (28)

 Page  0,—
 after  line  24,  insert—

 “Explanation  2.—In  this  section
 “riot  or  civil  disturbance”  includes
 also  any  riot  or  civil  disturbance
 in  which  some  or  all  the  employees
 of  the  undertaking  are  involved”.
 (29)
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 Shri  Himatsingka:  I  beg  to  move:*
 Page  10,  line  0,—

 after  “disturbance”,  insert—-
 “including  organised  action  of

 the  employees  of  the  undertak-
 ing”.  (121)

 Shri  Indrajit  Gupta:  I  beg  to  move:*
 Page  0,—

 after  line  24,  insert—
 “Explanation  2—In  this  section
 “riot  or  civil  disturbance”  does
 not  include  a  strike  or  stoppage
 of  work  within  the  meaning  of
 the  industrial  Disputes  Act,
 1947,  and  in  which  some  or  all
 of  the  employees  of  the  under-
 taking  are  involved”.  (173)

 Shri  S.  S.  Kothari:  The  Government
 has  been  goog  enough  to  provide  for
 rehabilitation  allowance  at  60%  of  the
 terminal  allowance,  where  owing  to
 certain  dislocations  in  industry,  the
 business  has  to  be  discontinued  and  the
 assets  discarded.  I  would  urge  the
 Government,  through  the  Finance  Min-
 ister,  to  accept  that  where  disturbance
 has  been  provided  for,  the  disturbance
 should  include  organised  action  by  the
 employees  of  the  undertaking,  because
 sometimes  what  happens  is  that  due  to
 strike  or  may  be  a  little  sabotage  inside
 the  factory,  certain  machines  cannot  be
 worked.  If  they  are  vital  machines,
 the  undertaking  may  have  to  close
 down.  In  that  case,  this  allowance  so
 kindly  given  to  industries  should  be
 allowed  also  to  such  industries,  I  think
 it  is  a  vital  measure,  and  I  hope  the
 Finance  Minister  will  have  no  objection
 m  accepting  it,  unless  he  is  determin-
 ed  not  to  accept  anything  that  we
 move.

 Shri  N.  Dandeker:  My  amendment
 27  is  concerned  with  extending  the
 clause  where  the  discontinuance  is
 whole  or  part.  The  present  clause
 reads:  ‘Where  the  business  of  any  in-
 dustrial  undertaking  carried  on  in  India
 is  discontinued....”  It  requires  that
 the  whole  thing  should  have  been  dis-
 continued.  That  is  a  kind  of  calimit-
 ous  situation  that  rarely  occurs.  What
 does  happen  is  that  part  of  a  business,

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 [Shri  N.  Dendeker  ]

 on  account  of  the  calamities  that  are
 mentioned  here,  may  often  be  discon-
 tinued  for  the  reasons  stated.  My  first
 amendment  therefore  is  to  insert  the
 words  ‘wholly  or  partly’  in  which  case
 it  will  read:  “where  the  business  of
 any  industrial  undertaking  carried  on
 in  India  is  wholly  or  partly  disconti-
 nued  in  any  previous  year....”

 Next,  I  .am  suggesting  that  the
 present  explanation  should  be  re-num-
 ber  as  (l).  ‘That  is  merely  a  technical
 change.  I  now  come  to  the  more  im-
 portant  thing,  namely,  in  that  explana-
 tion  for  the  words  ‘manufactures  or
 produces  articles’  substitute  “is  mainly
 engaged  in  the  business  of  generation
 or  distribution  of  electricity  or  any
 other  form  of  power  or  in  the  construc-
 ‘tion  of  ships  or  in  the  manufacture,
 Production  or  processing  of  goods  or
 mining”.  I  was  wondering  why  the
 reef  contemplated  here,  a  desirable
 and  necessary  relief,  namely,  where  a
 business  is  discontinued...

 Shri  Merarji  Desai:  May  I  suggest
 an  amendment  to  his  amendment  in
 which  case  I  accept  his  amendment.  If
 the  word  ‘production’  is  dropped  out  of

 -his  amendment,  I  will  accept  it.

 Shri  N..Dandeker:  I  am  grateful.
 In  that  case  my  amendment  No,  28  will
 read  as  follows:

 “ig  mainly  engaged  in  the  busi-
 ness  of  generation  or  distribution
 of  electricity  or  any  other  form  of
 power  or  .in  the  contruction  of
 ships  or.in  the  manufacture  or  pro-
 cessing  of  goods  or  in  mining”.

 I  have  delted  the  word  production.
 My  next  amendment  No.  29—is  for

 inserting  an  Explanation  No.  2:  after
 line  24,  insert—

 “Explanation  2.—In  this  section
 “riot  or  civil  disturbance”  includes
 also  any  riot  or  civil  disturbance  in
 which  some  or  all  the  employees  of
 the  undertaking  are  involved”.
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 The  only  reason  for  suggesting  this
 amendment  is  that  the  insurance  com-
 panies  have  taken  the  view  in  regard
 to  underwriting  the  risk  of  riot  and
 civil  disturbance  that  where  any  riot  or
 civil  commotion  or  disturbance  occurs
 because  of  anything  done  or  because  of
 participation  in  it  by  the  employees  of
 the  concern,  they  are  not  covered;  in
 other  words  they  are  not  bound  by  that
 Particular  wunder-writing  agreement.
 That  is  the  view  that  has  been  taken.
 I  do  not  know  whether  that  view  is
 correct  or  not.  I  am  sure  the  Finance
 Minister  will  agree  that  he  really  in-
 tended  the  words  ‘riot  or  civil  disturb-
 ance’  in  the  widest  possible  sense  and
 that  he  did  not  intend  a  particular  case
 to  be  disqualified  merely  because  in
 the  disturbance  or  riot  the  employees
 of  the  company  also  participated.  I
 hope  that  this  will  also  be  accepted.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Sir,  I  have
 moved  my  amendment  No.  i73  which
 reads  as  follows:

 after  line  24,  insert—
 “Explanation  2.—In  this  section
 “riot  or  civil  disturbance”  does
 not  include  a  strike  or  stoppage
 of  work  within  the  meaning  of
 the  Industrial  Disputes  Act,  1947,
 and  in  which  some  or  all  the
 employees  of  the  undertaking  are
 involved.”

 You  will  of  course  understand  that  I
 am  completely  opposed  to  Mr.  Dande-
 ker’s  amendment  on  this  point.  In  the
 first  place,  in  this  clause  as  it  stands
 at  present  in  the  Bill,—in  the  event  of
 “the  business  of  any  industrial  under-
 taking  being  discontinued  in  any  pre-
 vious  year",—-that  will  leave  it  open  to
 interpretation  as  to  what  should  be  the
 duration  of  this  discontinuance,  Does
 it  mean  discontinuance  for  the  whole
 year  or  discontinuance  for  a  part  of  the
 year?  Or,  is  it  just  discontinuance  for
 a  week  or  a  month?  It  would  be  dis-
 continuance  in  any  case.  For  example,
 one  can  visualise  the  case  of  a  factory
 in  which  the  work  of  different  depart-
 ments  is  interconnected;  there  is  a  flow
 of  material  from  one  department  to
 another.  And  let  us  assume  that  a
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 strike  or  a  slawdown  or  something  like
 that  takes  place,—it  happens  quite  fre-
 quently—afferting  a  particular  depart-
 Ment  or  section  of  that  factory,  as  a
 result  of  which  the  subsequent  opera-
 tions  are  held  up  due  to  inadequate
 flow  of  material;  that  particular  strike
 in  a  particulsr  department  affecting  the
 operation  of  the  employees  may  con-
 tinue  for  some  time,  a  few,  weeks  or  a
 month  or  two  months,  as  a  result  of
 which  the  subsequent  operations  are
 held  up,  and  the  factory  remains  closed.
 Will  it  fall  within  the  ambit  of  this
 clause,  I  want  to  know,  when  the  busi-
 hess  of  thet  factory  was  discontinued
 for  a  part  of  that  year  due  to  the  fact
 that  the  strike  had  taken  place?

 Therefore,  I  wish  to  make  it  clear
 that  these  four  contingencies  which  are
 visualised—fiood,  typhoon,  etc.,  riot  or
 civil  disturbance,  accidental  fire  or  ex-
 plosion  and  action  by  an  enemy  or
 action  taken  in  combating  an  enemy—
 are  nothing  new.  These  are  what  are
 generally  known  as  force  majeure,  in-
 cidents  supposed  to  be  beyond  the  con-
 trol  of  the  management  or  the  work-
 ers  or  anybody,  or  an  act  of  God  or
 something  like  that.  If  that  is  the  strict
 meaning  of  this,  I  have  no  quarrel,  but
 Mr.  Dandeker  and  Mr.  Kothari  also,  by
 moving  their  amendments,  want  to  ex-
 tend  the  meaning  of  this  clause  to  cover
 also  what  are  ordinary  labour  disputes,
 strikes  or  stoppages  of  work  or  lock-
 outs  as  a  result  of  labour  dispute,
 because  a  lock-out  may  be  imposed  by
 the  management  by  saying,  “I  was
 compelled  to  do  so  due  to  circumstances
 beyond  my  control;  my  business  has
 been  held  up  for  part  of  the  year  and
 therefore  I  claim  this  rebate.”

 Recently,  we  have  had  this  pheno-
 menon  of  gherao  which  has  been  raised
 in  this  House  so  many  times.  Now,
 this  gherao  also  is  being  sought  to  be
 given  a  legal  interpretation  by  the  or-
 ganised  employers  in  Calcutta:  that  this
 is  a  form  of  civil  disturbance.  So,  it
 would  come,  according  to  them,  within
 the  meaning  of  this  clause.  Therefore,
 I  wish  to  make  it  clear  that  we  are
 categorically  opposed  to  any  kind  of
 amendment  of  this  section  or  reading
 some  meaning  into  this  or  putting  some
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 words,  some  qualifying  words,  which
 would  mean  that  in  the  name  of  a  so-
 ealled  civil  disturbance  or  a_  partial
 disruption  or  discontinuance  of  work  in
 the  factory,  in  an  ordinary  industrial
 dispute  under  the  Industrial  Disputes
 Act,  a  dispute  or  a  strike  or  a  stoppage,
 the  employers  can  come  forward  and
 claim  this  relief  under  this  clause.  It
 is  completely  wrong  and  unwarranted.
 If  this  is  confined  to  force  majeure
 only,  which  is  so  in  many  agreements,
 legislation,  etc.,  and  if  it  is  an  act  of
 God  or  things  due  to  factors  which  are
 beyong  the  control  of  anybody,  it  is  a
 different  matter—earthquake  or  fire  or
 something  like  that.  But  on  what  is
 commonly  understood  as  riot  or  civil
 disturbance,  when  Mr.  Dandeker  is  try-
 ing  to  say,  “..in  which  some  or  all  of
 the  employees  of  the  undertaking  are
 involved,”  he  is  trying  to  stretch  the
 meaning  to  cover  things  like  gherao  or
 strike  or  stoppage  of  work  which  are
 properly  covered  by  the  Industrial  Dis-
 putes  Act  and  recognised  to  be  accept-
 ed  form  of  labour  dispute  but  which
 may  result  in  a  stoppage  and  may  in-
 cidentally  also  lead  to  a  discontinuance
 of  work  in  the  factory  for  a  certain
 period.  Here,  there  is  nothing  specific
 to  say  that  the  business  should  be  dis-
 continued  for  the  whole  of  the  year  or
 a  major  part  of  the  year;  if  it  is  dis-
 continued  for  a  month  or  a  fortnight
 or  two  months,  will  this  clause  be
 invoked?  I  want  to  know  what  is  the
 intent  and  purpose  behind  it.  Certain-
 ly  I  would  oppose  the  interpretation
 sought  to  be  made  through  the  amend-
 ments  of  Mr.  Kothari  and  Mr.  Dande-
 ker.  Therefore,  |  am  moving  my  amend-
 ment  which  makes  it  explicitly  clear
 that  this  cannot  extend  to  strikes  or
 stoppages  of  work  within  the  meaning
 of  the  Industrial  Disputes  Act.

 Shri  Himatsingka:  Sir,  Mr.  Gupta
 has  misunderstood  the  clause.  He  has
 forgotten  to  read  the  words,

 “by  reason  of  extensive  damage
 to,  or  destruction  of  any  building,
 machinery,  plant  or  furniture  own-
 ed  by  the  assessee  and  used  for
 the  purpost  of  such  business..”
 etc.
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 If  extensive  damage  of  this  sort  is
 caused,  the  business  cannot  be  continu-
 ed.  Therefore,  the  apprehension  of  the
 hon.  member  is  not  justified.  The  only
 thing  he  wants  to  be  clear  is  that  if
 the  civil  distutbance  or  riot  includes
 any  of  the  workers,  then  this  allowance
 should  not  be  given.  I  submit  that  this
 is  a  very  wholesome  clause  that  has
 been  introduced  by  the  Minister  and
 the  benefit  should  not  be  lost  because
 of  some  of  the  workers  being  involv-
 ed  in  it.

 Shri  Krishna  Kumar  Chatterjee
 (Howrah):  I  rise  to  oppose  strongly
 the  amendment  moved  by  Mr.  Gupta.
 He  is  a  trade  union  worker  in  a  State
 where  I  also  claim  to  be  a  trade  union
 worker.  Lest  I  may  be  misunderstood,
 I  want  to  make  it  clear  that  this  parti-
 cular  clause  is  not  against  any  peace-
 ful  agitation  or  even  strike  by  the
 workers.  The  only  purpose,  as  pointed
 out  by  Mr.  Himatsingka;  is  to  give  some
 relief  when  extensive  damage  is  caused
 to  the  particular  undertaking,  I  think
 Mr.  Gupta’s  amendment  almost  induces
 the  workers  to  violence.  We  want  to
 protect  it:  In  his  wisdom,  our  Deputy
 Prime  Minister  has  tried  to  give  some
 justified  relief  to  certain  undertakings
 of  the  public  sector  and  private  sector
 as  well.  There  are  three  types  of
 undertakings.  There  are  small  firms
 which  are  run  by  either  the  private
 sector  or  the  public  sector.  These
 small  firms  are  doing  very  useful  ser-
 vices  to  national  economy.  Therefore,
 it  will  be  very  profitable  if  I  just  read
 a  few  lines  from  a  summary  of  the
 study  made  by  Mr.  Martin  Rudd,  a
 Senior  Simon  Fellow  of  the  University
 of  Manchester.  He  has  carried  out  in-
 vestigation  on  small  firms  in  UK,  U  /
 and  Canada.  He  says:

 “Yet,  they  represent  a  consider-
 able  national  investment  in  a  set
 of  highly  specific  assets,  especially
 in  management  experience.  These
 resources  are  wasted  if  they  are
 scrapped  prematurely  when  they
 could  still  have  a  sound  prospect
 of  effective  employment  in  full  and
 fair  competition.  Given  that  smal-
 Jer  business  are  often  above  aver-
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 age  in  flexibility  of  initiative,  it
 could  still  have  a  significant  contri-
 bution  to  make—economically  and
 socially—to  national  growth  and
 development,”

 If  Mr.  Gupta’s  amendment  is  accepted.
 it  will  bring  about  a  disastrous  state  of
 things  so  far  as  small  firms  are  con-
 cerned.

 Regarding  private  enterprise,  I  will
 quote  a  few  words  of  our  former  Com.
 merce  Minister.  This  is  also  from  the
 Eastern  Economist:

 “The  private  enterprise  of  to-
 day  is  different  from  the  “Free
 Enterprise”  of  laissez-fair:  variety
 of  the  8  and  l9th  centuries.
 Certain  changes  have  occurred  in
 the  conduct  of  private  enterprise
 which  must  be  noted.  The  most
 significant  change  is  what  Burn-
 ham  calls  the  ‘managerial  revolu-
 tion’,  i.¢.,  that  big  business  is  being
 run  by  professional  managers  ra-
 ther  than  by  owner-proprietors  at
 least  in  the  developed  countries.
 This  divorce  between  ownership
 and  control  has  brought  about
 changes  in  motivation  which  today
 governs  private  enterprise.  The
 aim  of  modern  private  manage-
 ment  could  be  more  appropriately
 called  maximisation  of  economic
 power,  i.e.,expansion  and  consoli-
 dation  of  the  enterprise  rather  thax
 immediate  and  rich  dividendt
 Again  the  professional  managers
 are  beginning  to  show  greater  evi-
 dence  of  a  social  conscience.  Above
 all,  they  also  welcome  the  entry
 of  governments  in  the  field  of  pub-
 lic  welfare.  The  state  is  consider-
 ed  by  some  of  these  farsighted
 businessmen  as  a  guarantee  of
 long-term  business  survival  and
 development.”

 I  am  saying  all  this  because  I  did  not
 get  any  time  to  take  part  in  the
 debate  on  the  Finance  Bill.  I  will
 just  quote  one  thing  and  then  con
 clude,  In  the  Editorial  of  the  Eastern

 Economist  it  has  been  said:
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 “The  Deputy  Prime  Minister  is
 fond  of  casting  himself  in  the
 role  of  a  doctor  called  to  the
 sick-bed  of  the  nation’s  economy,
 It  is  a  pity  that  his  medicine  chest
 does  not  include  the  one  mixture
 which  the  patient's  condition  de-
 mands—a  reduction  of  at  least  2
 few  hundred  crores  of  rupees  in
 government  spending  accompanied
 by  a  corresponding  reduction  in
 taxes,  both  direct  and  indirect.”
 Mr.  Deputy-Speaker:  What  has  it

 got  to  do  with  the  amendment?
 Shri  Krishna  Kumar  Chatterji:  This

 is  just  a  diversion.  Sir,  I  oppose  also
 the  amendments  of  Shri  Dandekar  and
 also  the  amendment  of  Shri  Kothari.
 They  are  also  superfluous.  The  clause
 as  it  stands  is  quite  enough.

 श्री  एस०  एम०  जोशी  (पूना)  :  उपा-
 ध्यक्ष  महोदय  मेरे  पहले  जो  माननीय  सदस्य
 बोले  अगर  वह  न  बोलते  तो  मैं  इस  तरमीम
 का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  न  होता  |
 लेकिन  जब  उन्होंने  यह  कहा  कि  मेरे  मित्र  श्री
 इन्द्रजीत  गुप्त  गे  जो  संशोधन  पेश  किया  है
 उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  हम  हिंसात्मक
 वृत्तियों  को  प्रोत्साहन  देंगे  तब  मैं  कहना
 चाहता  हूँ  कि  यह  सरासर  गलत  चीज  है  1
 रायट  और  सिविल  डिस्टर्बेन्स  के  माने  क्‍या
 होने  चाहियें  इसको  साफ  करने  के  लिये  ही  यह
 प्रमेंडमेंट  रक्खा  गया  है  ।  उसमें  यह  बतलाया
 गया  है  कि  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  एक्ट  जो
 बना  है  उस  कानून  के  मुताबिक  जो  स्ट्राइक
 होंगे  वह  इसमें  नहीं  रहने  चाहियें।  सिविल
 डिस्टबेन्स  भौर  रायट  में  ऐसी  बातें  लाने  के
 लिये  ही  शायद  श्री  दांडेकर  ने  अपना  श्रमेंटमेंट
 रखने  की  कोशिश  की  है  1

 हम  लोग  अज  मजदूरों  के  लिये  लड़ते
 हैं  -  मजदूरों  को  खास  कर  संविधान  के  मातहत
 अधिकार  है  कि  मजदूर  लोग  अपने  संगठन  के
 जरिये  जिस  को  हम  कलेक्टिव  बारगेनिंग  कहते
 हैं  वह  कर  सकें  ।  प्रगर  कनेक्टिव  बारग  निंग
 करनी  है  तो  उसके  लिये  स्ट्राइक  तो  करना  ही
 होगा  |  यह  एक  जायज  चीज़  है  और  मजदूरों
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 के  इस  ग्रधिकार  को  छीनने  को  कोशिश  नहीं
 होती  चाहिए  |  इस  लिए  यह  सफाई  रक्खी  गई  है
 और  मैं  इस  तरमीम  का  पुरजोर  शब्दों  में
 समर्थन  करता  हूं  ।
 Shri  Indrajit  Gupta:  Sir,  I  am  quite

 willing  to  withdraw  my  amendment
 on  one  of  two  conditions,  either  if
 Shri  Dandekar  withdraws  his  amend-
 ment  and  Shri  Kothari  also  withdraws
 his  amendment  or  if  there  is  a  speci-
 fic  amendment  to  be  put  in  saying
 where  it  says  “riot  or  disturbance  in
 which  some  or  all  of  the  employees
 of  the  undertaking  are  involved”,  that
 this  should  be  extended  a  little  more
 to  cover  not  only  the  employees  but
 the  management  also  because  experi-
 ence  shows  us  that,  for  example  in  the
 coal  mines,  civil  disturbances  are  not
 caused  by  workers  but  by  the  manage-
 ment.  In  the  Heavy  Electricals,
 Ranchi,  in  the  fire  and  sabotage  that
 took  place,  after  inquiries  it  has  been
 found  that  part  of  the  management
 was  involved  in  it.  Therefore,  why
 only  the  poor  workers  should  be  drag-
 ged  into  this?  But  I  suppose  in  the
 end  the  Minister  will  reject  both
 Shri  Dandekar’s  and  my  amendment.

 Shri  Ss.  S.  Kothari:  Sir,  We  in  2५७
 Sangh  are  in  favour  of  the  workers’
 right  to  strike.  We  are  not  aguinst
 strike  nor  against  organised  action.
 But  we  are  against  sabotage,  if  it  leads
 to  discontinuance  of  industrial  acti-
 vity,  the  machines  being  damaged  and
 so  on.  In  that  case  the  industry  will
 be  closed.

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  (Banka):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  while  sup-
 porting  the  amendment  of  Shri  Dan-
 deker  and  opposing  the  amendment  of
 Shri  Indrajit  Gupta,  my  only  observe.
 tion  is  that  the  latter  amendment  has
 been  moved  on  the  ground  of  ideology.
 This  is  an  amendment  to  the  Income-
 tax  Act,  whereby  certain  allowances
 have  been  allowed  to  the  industry
 which  suffers  as  a  result  of  certain
 disturbances,  which  may  be  accidental
 or  natural  or  both,  This  may  be  due  to
 riots.  The  riots  may  be  between  seve-
 ral  parties,  and  the  parties  might  be
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 (Shri  Beni  Shankar  Sharma.]
 those  of  labourers.  Shri  Indrajit  Gupta
 should  not  be  apprehensive  about  this
 because  we  are  not  concerned  with
 the  question  of  ideology  here.  Here
 we  are  concerned  with  tne  question
 of  allowances  which  are  to  be  allow-
 ed  if  there  is  damage  to  the  factory
 due  to  any  disturbances,  either  natural,
 Man-made  or  labour’  engineered.  I
 will  simply  add  that  if  it  is  allowed
 for  damages  caused  by  the  manage-
 ment,  then  the  government  would  be-
 come  insolvent,  because  we  know—
 excuse  me  for  my  saying  this—there
 are  some  unscruplous  people  in  the
 Management  who  may  use  this  device
 and  get  all  the  benefits,  So,  there  are
 accidents,  there  are  riots  on  account
 of  labour  sometimes,  for  which  this
 benefit  is  to  be  allowed,  But  if  this
 benefit  is  also  allowed  to  the  manage-
 ment,  then  perhaps  the  Government
 will  go  insolvent.

 ह... ह  Morarji  Desai:  There  are  four
 or  five  amendments,  27,  ice

 Mr,  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  28  we  have  disposed  of,

 Shri  Morarji  Desai:  Yes,  and  2
 and  173,  Amendment  No.  28,  as  I  have
 already  said,  I  have  accepted  with  a
 verbal  amendment.

 Coming  to  amendment  No.  27,  my
 hon.  friend  wants  to  cover  also  cases
 where  the  business  or  industrial  under-
 taking  has  not  discontinued.  This
 clause  is  meant  only  for  those  cases
 where  it  has  discontinued.  Therefore,
 if  it  is  to  be  applied  also  where  it  is
 partly  discontinued,  we  will  enter  into
 all  sorts  of  difficulties.

 Shri  N.  Dandeker:  I  should  have  ex-
 plained  it.  Supposing  a  concern  has
 two  factories  and  one  factury  is  clos-
 ed  but  not  the  other.  The  whole  busi-
 ness  is  not  discontinued.  What  hap-
 pens?

 Shri  Morarji  Desgi:  If  a  part  of  the
 concern  is  discontinued,  it  will  not  be
 covered  and  it  should  not  be  covered.
 Unless  the  whole  undertaking  is  dis-
 continued,  this  should  not  apply.  We
 will  consider  later  on  if  any  further
 change  is  necessary,  when  specific  cases
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 are  brought  to  notice,  But  today  we
 cannot  deal  with  such  cases,  There-
 fore,  I  cannot  accept  amendment  No.
 2h

 Shri  N.  Dandeker:  In  view  of  this  I
 would  like  to  withdraw  amendment:
 No.  27.

 Shri  Morarji  Desai:  Coming  to
 amendment  Nos.  29  and  7l,  my  hon.
 friend,  Shri  Indrajit  Gupta  was  quite
 right  when  he  said  that  1  would  not
 accept  both  because,  in  one  case,  in
 the  case  of  amendment  No.  29,  it  is
 not  necessary  to  accept  it.  What  my
 hon.  friend  has  thought  of  is  already
 included  in  riot  and  civil  disturbance,
 and  what  my  hon.  friend,  Shri  Indra-
 jit  Gupta  wants,  I  cannot  accept.  He
 wants  peaceful  strikes  to  be  excluded
 from  it.  In  the  case  of  peaceful  strikes
 there  is  no  question  of  any  damage
 done.  My  hon.  friend,  Shri  Jashi,  also
 need  not  be  worried  about  it  because
 Shri  Dandeker  has  moved  it.  If  the
 strike  is  peaceful  and  no  damage  is
 caused,  then  there  is  no  question  of
 bringing  this  clause  into  effect  at  all.
 This  xpplies  only  in  cases  where  dam-
 age  has  been  caused  and  an  under-
 taking  has  to  stop  work;  net  for  any
 other  reason.  If  the  management
 causes  damage,  it  is  also  aot  covered.
 It  covers  God-made  and  man-made
 czlamities,  but  not  company-made  or
 management-made  calamities;  they  are
 not  included  in  it.  Nor  wouid  I  want
 to  exempt  employee-made  calamitics.
 I  want  to  include  them,  and  they  are
 included.  If  the  strikers  cause  dam-
 age  or  anybody  else  cause  damage,
 then  this  provision  will  come  in.
 Therefore,  it  is  not  necessary  to  amend
 this,  as  suggested  by  either  my  hon.
 friend,  Shri  Dandeker  or  Shri  Kothari.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Discontinuance
 means  for  what  pericd—for  one  whole
 year  or  one  month  or  one  day?

 Shri  Morarji  Desai:  Discontinuance
 means,  it  cannot  start  unless  they
 are  compensated  or  something  like
 that  is  done,  but  not  for  a  day  or  any-
 thing  like  that.  Discontinuance  means
 that  it  gets  out  of  working  order  com-
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 pletely.  That.  is  the  meaning,  It  does
 not  mean  locked  out.  That  will  not  be
 included  in  this,  It  means  that  it  has
 come  to  a  stop  and  it  cannot  work.
 That  is  the  meaning  of  it.  If  it  is
 partly  discontinued,  that  also  is  not
 covered.  That  is  why  I  said  like  that.
 That  is  the  position  of  Government.

 Mr.  Depaty-Speaker:  Shri  Dande-
 ker  wants  to  withdraw  amendment
 No.  27.  Has  he  the  leave  of  the  House
 to  withdraw  his  amendment  No,  277

 Amendment  No.  27  was,  by  leave,
 withdrawn.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Now  I  will
 put  amendment  No.  28,  as  modified,
 to  the  vote  of  the  House,  The  ques-
 tion  is:

 Page  10,  line  24,—
 for  “manufactures  or

 articles”  substitute—
 produces

 “ig  mainly  engaged  in  the  busi-
 ness  of  generation  or  distribution
 of  electricity  or  any  other  form
 of  power  or  in  the  construction  of
 shins  or  in  the  manufacture  or
 processing  of  goods  or  in  mining”

 (28  as  modified).
 The  motion  was  adopted,

 Mr:  Deputy+Speaker:  I  will  now  put
 amendments  Nos.  2,  2]  and  l73  to-
 gether  to  the  vote  of  the  House.

 Shri  8,  Kothari:  I  withdraw
 wnendment  No,  121.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Now  it  is  too
 Jete.
 Amendments  Nos.  29,  2  and  173  were

 put  and  negatived.
 Mr:  Deputy-Speaker:  The  question

 ist
 “That  clause  l,  as  amended,  stand

 part  of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopted,

 Clause  l,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 Clauses  12°  40  6  were  added  to  the
 Bill,
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 Clause  7—  (Insertion  of  new  section
 43.0)

 Shri  M,  R.  Masani:  Sir,  I  beg  to
 inove:*

 Page  3,—
 emit  lines  23  to  25.  (l).
 Shri.  N.  Dandeker:  Sir,  I

 move*
 Page  12,  line  28,—
 after  “cost”  insert—
 “or,  as  the  case  may  be,  written

 down  value”  (30)
 Page  12,  line  28,—
 after  “clause  (l)"  insert—
 “or,  as  the  case  may  be,  clause  «6)”

 (3D
 Page  2,—
 after  line  37  insert—

 “Provided  that  where  the  asset
 50  acquired  has  been  sold,  dis-
 carded  demolished  or  destroyed
 before  the  change  in  the  rate  of
 exchange,  the  increase  or  reduc-
 tion  in  the  liability  of  an  assessee
 as  expressed  in  Indian  currency
 shall  be  added  to  or,  as  the  case
 may  be,  deducted  from  the  total
 income  of  the  previous  year
 during  which  the  liability  so
 increased  or  diminished.”  (32)

 Mr.  Deputy-Speaker:  Then  amend-
 ment  No.  33  is  the  same  as  amend-
 ment  No.  ]  which  has  already  been
 moved,

 Shri  S.  S.  Kothari:
 move:*

 Page  2,—
 after  line  37,  insert—

 “Provided  that  where  the  asset
 so  acquired  had  been  sold,  discar-
 ded,  demolished  or  destroyed
 before  the  change  in  the  rate  of

 change,  the  increase  or  reduc-
 tion  in  the  liability  of-an  assessee
 as  expressed  in  Indian  currency
 shall  be  made  in  computing  the
 total  income  of  the  previous  year
 during  which  the  liability  is  so
 increased’  or  reduced.”  (122)

 beg  to

 Sir,  I  beg  to

 ““*Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 Shri  N,  Dandeker:  Sir,  these  amend-
 ments  are  to  a  very  important  clause
 which  is  concerned  with  viving  effect
 to  the  earlier  pronouncements  of  Go-
 vernment  concerning  the  consequen-
 ces  of  devaluation  in  relation  to  obli-
 gations  outstanding  in  respect  of  assets
 purchased  from  foreign  countries.  I
 have  only  a  few  amendments  which
 are  designed  really  to  improve  this
 and  to  give  the  complete  benefit  that,
 I  think,  was  intended.

 The  point  underlying  my  jirst  am-
 endment  (No.30)  is  that  what  is
 written  up  is  either  the  actual  cost
 or  the  written  down  value,  as  the
 case  may  be,  at  the  time  of  devalua-
 tion  in  relation  to  the  amount  of  in-
 ereased  liability  in  rupee  terms  re-
 sulting  from  devaluation.  It  is  really
 a  clarificatory  amendment.

 The  second  amendment  (No.3l)  is
 again  clarificatory  so  that  it  may  be
 quite  clear  that  this  is  not  hedged  in
 a  Manner  that  defeats  the  purpose;
 otherwise,  there  is  nothing  else  in  this
 particular  amendment.

 The  more  important  ones  are  am-
 endments  Nos.  32  and  33.  Amendment
 Wo.  32  is  concerned  with  inserting  a
 proviso  to  this  clause  to  this  effect:-

 “Provided  that  where  the  asset
 so  acquired  has  been  sold,  discard-
 ed,  demolished  or  destroyed  before
 the  change  in  the  rate  of  exchange,
 the  increase  or  reduction  in  the
 liability  of  an  assessee  as  express-
 ed  in  Indian  currency  shall  be
 added  to  or,  as  the  case  may  be,
 deducted  from  the  total  income
 of  the  previous  year  during  which
 the  liability  so  increased  or  dimi-
 nished.”

 [It  colud  be  that  assets  acquired  by
 foreign  borrowings  have,  for  some
 reason  or  other,  been  discarded  or
 sold  but  the  lability  or  a  part  of  lia-
 bility  in  respect  of  the  acquisition,
 in  foreign  currency  terms,  may  still
 be  outstanding.  Now,  the  result  in
 the  case  of  devaluation  will  be  to  in-
 crease  that  liability.  But  it  could  be,
 because  the  clause  is  expressed  in
 general  terms,  that  the  change  in  the
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 rate  of  exchange  favourable  to  India
 in  relation  to  some  other  countries
 might  result  in  a  profit.  Those  ad-
 justments  ought  to  be  made  notwith-
 standing  that  the  assets  may  have
 been  sold  or  discarded  or  scrapped.

 Then,  my  amendment  No.  See
 Mr.  Deputy  Speaker;  You  are  sup-

 Porting  Mr.  Masani’s  amendment  also
 which  is  technically  a  similar  amend-
 ment,

 Shri  N.  Dandeker:  It  is  all  right.  I
 am  sepeaking  on  Mr,  Masani’s  amend-
 ment  as  well  as  on  mine.  Both  are
 identical.

 Tt  is  to  delete  lines  23  to  25.  The
 particular  provision  that  I  seek  to
 delete  is  the  following:

 “(2)  The  provisions  of  sub-sec-
 tion  (l)  shall  not  be  taken  into
 account  in  computing  the  actual
 cost  of  an  asset  for  the  purpose
 of  the  deduction  on  account  of
 development  rebate  under  section

 This  financial  exercise,  whether  it  is
 for  the  purpose  of  writing  up  or  writ-
 ing  down,  according  to  whether  Indian
 currency  is  devalued  or  re-valued,  is
 proposed  (by  the  clause  as  it  stands)
 to  be  confined  only  to  the  cost  of  the
 assets  or  the  written-down  value  of
 the  assets  in  so  far  as  it  concerns
 depreciation.

 I  suggest  the  proper  thing  would  be
 to  extend  it  also  to  cover  the  question
 of  development  rebate  which  is  not
 just  &  concession.  The  whole  purpose
 of  the  development  rebate  is  financial
 assistance  in  order  to  enable  concerns
 to  replace  assets,  to  develop  the  con-
 cern,  to  get  rid  of  obsolete  assets  and
 to  put  in  new  assets  and  to  provide  for
 that  a  special  allowance  in  the  nature
 of  development  rebate  which  would  be
 of  2  kind  that  assists  the  concern
 financially  provided  there  is  com-
 pliance  with  a  number  of  conditions
 attached  to  the  development  rebate.

 I  suggest  that  there  is  no  reason  what-
 soever  why  the  development  rebate
 should  be  excluded  from  the  adjust-
 ments  necessitated  by  the  change  in
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 the  value  of  the  currency,  whether  up-
 wards  or  downwards.  The  case  for
 development  rebate  being  corres-
 pondingly  affected  is  exactly  the  same
 as  that  for  the  written-down  value  of
 the  assets  and,  therefore  depreciation
 also  being  affected.

 Shri  8.  8.  Kothari:  In  regard  to  my
 amendment  No.  122,  I  submit  that
 there  are  cases  where  an  asset  is
 diminished  or  destroyed  before  the
 devaluation  but  they  may  have  been
 on  deferred  payment  basis  and  the
 liability  still  remains  to  be  paid.  On
 account  of  devaluation,  the  amount  in
 terms  of  rupee  currency  may  have  in-
 creased,  and  will  increase  actually,  and
 that  has  to  be  borne  by  the  company.
 Therefore,  this  should  very  legiti-
 mately  be  allowed  as  a  deduction  from
 income.  I  think,  that  directly  follows
 from  the  relief  which  the  Finance
 Minister  has  been  kind  enough  to  give
 to  companies.  I  would  also  urge  that
 the  development.  rebate  should  be
 allowed.  Actually,  we  had  asked  for
 it  earlier  but  he  has  not  yet  agreed  to
 that.  The  small  concession  that  we
 have  asked  for  here  is  very  legitimate
 and  he  may,  in  his  wisdom,  kindly
 allow  it.

 Shri  Himatsingka:  Regarding  the
 amendment  moved  by  Mr.  Dandeker,
 namely  amendment  No.  31,  I  think  it
 is  not  necessary  because  the  value,  as
 regards  devaluation,  will  affect  the
 actual  cost.  There  is  no  question  of
 written  down  value  coming  in  because
 the  cost  will  be  the  cost  calculated  on
 the  basis  of  the  price  paid.  Therefore,
 the  question  of  depreciated  value  does
 not  come  in  at  all.  So,  it  is  not  neces-
 sary.  Rather,  it  will  affect  the  posi-
 tion.

 Shri  Morarji  Desai:  May  I  deal  first
 with  the  development  rebate  because
 that  is  the  substantial  part,  I  believe,
 in  all  the  amendments  that  are  sought
 to  be  moved.

 It  was  not  considered  necessary  to
 give  this  benefit  for  development  re-
 bate  also  because  we  considered  that
 it  was  adequate  to  allow  the  industry
 to  recoup  the  additional  rupee  liability
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 against  taxable  profits  for  the  year  in
 the  form  of  depreciation  allowance;
 we,  therefore,  did  not  think  it  neces-
 sary  to  give  this  benefit  for  develop-
 ment  rebate  also.  If  I  accept  this
 amendment,  it  will  perhaps  cause  a
 loss  of  Rs.  25  crores.  Interruptions).
 That  is  what  is  estimated.  I  do  not
 know  whether  the  estimate  is  right  or
 wrong,  but  that  is  what  is  estimated.  I
 do  not  think  that  it  is  necessary  to
 give  both  these  advantages.  The  pur-
 pose  is  met  by  giving  the  concession
 which  has  been  given.  That  was  neces-
 sary  and,  therefore,  it  has  been  given.
 There  was  no  question  of  any  favour
 shown  in  the  matter.  I  am  not  saying
 that.  I  think,  in  the  wake  of  devalua-
 tion,  what  was  required  to  be  done
 should  have  been  done  and  that  it  why,
 it  has  been  done.

 The  written  down  value—of  course,
 that  part—cannot  be  accepted  because
 it  will  give  a  double  benefit.  That  is
 all  that  will  happen.

 About  Amendment  122,  which  is  pro-
 posed  by  Shri  Kothari,  I  do  not  know
 why  he  has  proposed  it  because  it  will
 put  an  additional  liability  on  the
 assessee  as  it  is  worded.  He  does  not
 seem  to  have  realised  this.  I  do  not
 want  to  accept  this  amendment  also.
 I  do  not  want  to  put  any  additional
 liability.

 Therefore,  I  oppose  all  the  amend-
 ments.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  now  put
 Amendments  1  30,  3l,  32  and  22  to
 the  vote  of  the  House.
 Amendments  Nos.  ,  30,  3l,  32  and  22

 were  put  and  negatived.

 Mr.  Devuty-Speaker:  The  question
 is:

 “That  Clause  17  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted,

 Clause  1  was  added  to  the  Bill.

 Clauses  8  to  2]  were  also  added  tq
 the  Bill,
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 Clause  22  (Amendment  of  section  That  is  excellent  as  far  as  it  goes.  But

 72)  the  point  that  I  have  dealt  with  in  my
 Mr..  Deputy-Speaker:  Is  Mr

 amendment  in  this.  What  happens  to
 Dandeker  moving.  his.  Amendment  34?

 Shri  Morarji  Desai:  The  nature  of
 the  amendment  is  consequential,

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  Minister
 says  that  the  nature  of  the  amendment
 is  consequential.  Is  he  moving  it?

 Shri  N.  Dandeker:  Yes,  Sir.
 moving  Amendments  34  and  35.

 I  beg.  to  move*:
 Page  ‘14,  line  3l,—

 I  am

 after  “is”  insert  “wholy  or  partly”
 (34)

 Page  14,  line  36,—
 after  “shall”  insert—

 “together  with  the  loss  if  any
 relating  to  such  business  brought
 forward  from  the  preceding
 assessment  years,”  (35)
 Shri-  Himatsingka:  I  beg  to  move  :
 page  14,  line  35,—
 after  “loss”  insert—

 ““FIneluding  the  loss  referred  to
 in-  sub-clause  (ii)]”.  (123),
 Shri  N.  Dandeker:  Amendment  No.

 34.  The  fate  of  this  is  really  covered
 by.  the.  defeat-of  the  earlier  amend-
 ment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Then,  would
 he  like  to  withdraw  it?

 Shri.N.  Dandeker:  Yes,  I  would
 withdraw  Amendment  No.  34.  But  I
 do  not  want  to  withdraw  Amendment
 No.  35,  concerning  page  14,  line  36.
 Here  it  reads:

 ere  so  much  of  the  loss  as  is
 attributable  to  such  business  shall
 be  carried  forward  to  the  assess-
 ment  year  relevant  to  the  pre-
 vious  year  in  which  the  business
 is  so  re-established...."

 ——<—

 the  losses  of  this  particular  enterprise
 brought  forward  from  the  earlier
 years?  It  may  well  be  that  during  the
 year  or  two  years  or  three  years  or
 whatever  the  period  might  be  when
 the  business  has  been  suspended  before
 it  is  revived  or  re-established,  the
 losses  brought  forward  from  the  earlier
 years  would  have  expired  in  regard  to
 their  “carry-forwardness”;  and  since
 losses  can  only  be  set  off  against  pro-
 fits  from  identical  businesses,  there
 would  be  nothing  against  which  during
 the  intervening  years  the  earlier  losses
 could  be  set  off.
 15  brs.

 Consequently,  my  amendment  reads
 as  follows.  Where  it  is  provided  ‘it
 shall  be  carried  forward  what  I  am
 suggesting  is  that  it  shall  together  with
 the  loss,  if  any,  relating  to  such  busi-
 ness  brought  forward  from  preceding
 assessment  years  be  carried  forward  to
 the  assessment  year  relevant  to  the
 year  in  which  the  industry  is  re-
 established  or  revived.  I  hope  the
 Finance  Minister  understands  the
 point  that  I  am  trying  to  make.  I  am
 not  trying  to  seek  &  new  benefit;  but
 what  I  am  suggesting  is  that  entitled
 benefits  which  were  there  should  not
 lapse:  because  of  this.

 ‘Shri  Himatsingka:  The  position  has
 been  made  clear  by  Shri  N.  Dandeker.
 Therefore,  I  have  nothing  more  to  edd.

 Suri  Morarji  Desai:  The  proposed
 amendment  is  not  necessary.  It  is
 redundant  because  what  he  wants  is
 already  covered.  The  existing  pro-
 vision  in  the  Bill  is  8  proviso  to  clause
 (2)  of  section  72()  of  the  Income-tax
 Act.  The  said  clause  2  refers  to  un-
 absorbed  business  losses  which  are
 allowed  to  be  carried  forward  and  set
 off  against  the  profits  of  future  years.
 The  provision  in  the  Bill  refers  to  the
 unabsorbed  business  loss  which  auto-
 matically  includes  losses.  brought  for-
 ward  from  preceding  assessment  years.

 "Moved  with  the  recommendation  rfthe  President.
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 Therefore,  this  amendment  is  not
 necessary  at  all.

 Shri  N.  Dandeker:  I  think  I  have
 not  been  able  to  make  myself  clear.
 Let  me  make  the  point  again.  Suppose
 in  between  the  discontinuance  of  the
 business  and  its  re-establishment,  there
 are  a  couple  of  years,  and  the  limit  of
 the  number  of  years  to  which  the

 earlier  losses  can  be  carried  forward
 Japses;  then,  will  the  carry-forward-
 ness  of  those  earlier  losses  be  revived
 ‘when  the  business  is  re-established?
 In  other  words,  let  us  take  year  I
 as  the  year  in  which  the  business  is
 discontinued;  suppose  year  2  and  year

 3  lapse  and  the  business  remains  dis-
 continued  during  those  two  years,  and
 the  business  is  re-established  in  year  4
 The  carry-forwardness  of  the  earlier
 losses  may  expire  in  year  l  or  year

 ‘2  or  year  3  and  consequently  cannot  be
 extended  to  year  4.  If  the  Finance
 Minister  says  that  it  can  be  carried
 forward,  then  I  shall  accept  his  state-
 ment.

 Shri  Morarji  Desai:  If  the  period  has
 expired  then  it  cannot  be  carried  for-
 ward.  Why  should  I  revive  them?

 Shri  N.  Dandeker:  That  is  the  real
 point.  What  is  sought  to  be  done  by
 me  is  that  a  discontinued  business
 ought  not  to  suffer  in  this  matter  be-
 cause  of  discontinuance  due  to  either
 natural  or  human-made  calamities.
 That  is  the  whole  point  of  the  exercise.
 I  hope  I  am  not.  overstretching  the
 point.  But  what  I  am  saying  is  chat
 one  of  the  consequences  of  the  calamity
 is  that  no  profits  are  earned  in  the
 intervening  period,  and,  therefore,  the
 brought-forward  losses  cannot  be  set
 off,  and  if  the  losses  of  the  year  of
 discontinuance  can  be  carried  forward
 as  if  the  intervening  period  was  not
 there,  I  see  no  point  in  denying  it  to
 the  earlier  losses  whose  carry-for
 wordness  may  expire  during  the  in-
 tervening  period,

 Shri  Morarji  Desai:  I  do  not  think
 that  any  losses  which  can  be  set  off
 against  future  profite  will  not  be
 allowed  to  be  set  off.  I  do  net  think
 623  (Ai)  ‘LSD—10,
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 that  that  is  the  intention  of  this  BilL
 The  intention  of  the  Bill  is  that  such
 losses  could  be  covered.  But  if  there
 are  older  losses  and  supposing  it  re-
 vives  after  five  years,  then  it  becomes
 difficult;  it  becomes  an  altogetner
 different  and  difficult  proposition,  One
 will  have  to  examine  it  and  see  what
 it  means.  That  can  certainly  be
 examined.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  Shri  N.
 Dandeker  hive  permission  to  with-
 draw  his  »mendment  No.  347

 Several  hon.  Members:  Yes.

 Mr.  Deputy-Speaker  Does  Shri
 Himatsinghka  want  to  press  his  amend-
 ment  No.  1237,

 Shri  Himatsingka:  I  seek  leave  of
 the  House  to  withdraw  it.

 Mr.  Depaty-Speaker:  Does  he  have
 permission  t>  withdraw  bis  amend-
 ment?

 Several  hon,  Miembers:  Yes.

 Amendments  Nos.  34  and  25  were,
 by  leave,  withdrawn.

 Mr.  Deputy-Sneaker:  Then  there  is
 amendment  No.  35.

 Shri  N.  Dandeker:  If  I  understand
 the  Finance  Ministar  tc  say  that  it
 is  covered  by  the  amendment  made,
 IT  would  be  willing  to  accept  the  as-
 surance;  but  I  am  not  quite  sure  of
 the  assurance.

 Shri  Morarji  Desai;  So  far  as  I  eee,
 I  think  it  Is  covered.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Not  as
 Shri  Dandeker  w  is.

 Shri  Morar]i  Desal:  You  can  put  it
 to  vote.

 Mr.  ह.  I  shall  pow
 put  amendment  No.  35  to  vote
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 Amendment  No.  35  was  put  and
 negatiped,

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  22  stand  part  of
 the  Bill”.

 The  motion  was  adopted,

 Clause  22  was  addeq  to  the  Bill.
 Clause  23  was  added  to  the  Bill.

 Clause  24—(Amendment  of  section  84)
 Shri  N.  Dandeker:  meve:*

 Page  _i6,—after  line  su  imsert—
 ‘(iv)  the  following  rurther  proviso

 shall  be  inserted  and  shall  be
 deemed  always  to  have  heen
 inserted  namely:—

 “Provided  further  that  -omdition
 (ii)  shall  be  deemed  not  to  have
 been  contravened  if  the  industrial
 undertaking  or  hotel  is  set  up  in
 rented  premises.”.”.
 Shri  Himatsingka:  I  beg  to  move:*

 Page  6,—after  line  6,  insert—‘(i)
 in  clause  (ii)  after  the  word  ‘building’
 insert  ‘not  being  a  building  taken  on
 rent  or  lease’;”  (124),

 Dr.  Ranen  Sen  (Barasat):  I  beg  to
 move:*

 Page  6,—omit  lines  6  to  1.  (174)

 Page  6,—for  lines  to  5,  substi-
 tute—

 “and  gains  derived  from  any  in-
 dustrial  undertaking,  to  which
 this  section  applies  as  does  not
 exceed  six  per  cent.  per  annum
 on  the  capital  employed  in  such
 undertaking,  computed  in  the  pres-
 cribed  manner’.  (257)

 Shri  N.  Dandeker:  This  concerns  the
 existing  provision  regarding  tax  holi-
 jay  to  newly  established  enterprises.
 ‘The  respective  clauses  and  provisions
 about  this  are  of  course  contained  in
 the  Third  Schedule  and  is  quite  a  new”

 wet  of  provisions.  This’is  relevant

 JULY  27,  1967  Bill,  967  I§262

 principle  of  what  I  am  trying  to  in-
 sert  by  the  amendment  is  important,
 namely,  to  add  a  further  proviso  after
 line  30  which  is  itself  a  proviso  which
 refers  to  certain  pre-conditions  that
 have  to  be  fulfilled.

 One  of  the  conditions  of  this  relief
 is  that  it  should  be  an  enterprise  that
 has  been  started  in  premises  in  which
 there  was  no  other  enterprise.  In
 other  words,  that  the  premises  have
 not  been  transferred,  it  is  not  old
 machinery  that  has  been  transferred
 and  so  on.  One  of  the  objections  that
 has  been  levelled  against  an  enter-
 prise  satisfying  all  other  conditions
 except  as  regards  building,  namely,
 that  the  enterprise  is  located  in  rent-
 ed  premises  has  been  the  ground  in

 several  cases  for  denying  this  relief.
 I  think  the  denial  of  such  relief  in
 such  cases  is  wrong  because  there  is
 no  transfer  of  premises  involved.  Why
 such  relief  is  being  denied  I  am  un-
 able  to  understand.  I  can  well  under-
 stand  that  relief  should  be  denied  to
 a  new  industrial  undertaking  claim-
 ing  to  be  new  but  is  really  a  recons-
 truction  of  an  old  one,  with  plant
 transferred  from  somewhere,  bulld-
 ing  transferred  from  somewhere  and
 so  on.  But  where  a  new  enterprise
 admittedly  otherwise  new  does  not
 locate  itself  in  its  own  premises
 which  are  new  but  locates  itself  on
 rented  premises,  it  seems  incredible
 that  relief  should  be  denied.

 It  is  therefore  for  this  purpose  that
 I  have  sought  to  add  this  proviso:

 “Provided  further  that  condition
 (ii)  shall  be  deemed  not  to  have
 been  contravened  if  the  industrial
 undertaking  or  hotel  is  set  up  in
 rented  premises”.

 Shri.  Himatsingka:  There  are  indus-
 trial  estates.  If  an  undertaking  is
 started  there,  or  if  a  factory  building
 is  available  which  has  been  disconti-
 nued,  and  another  factory  is  started
 there,  I  think  simply  because  the

 ‘building  is  taken  on  rent,  that  should
 tot  make  the”  undéftaking  lose  “the
 bevefit  ‘that  iis  proposed  here.

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President,
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 Dr.  Ranen  Sen:  We  are  opposed  to
 any  sort  of  tax  holiday.  In  mv  ear-
 Her  speech  I  have  clearly  stated  that
 this  tax  holiday  to  certain  categories
 of  industries  is  taxation  on  the  com-
 mon  people.  Therefore,  when  there
 is  an  attempt  to  include  in  this  tax
 holidy  group  another  concern  like  the
 hotel,  we  have  got  to  oppose  it.

 In  the  name  of  getting  foreign  ex-
 change,  what  are  we  doing?  We  are
 giving  rise  to  a  chains.  Besides  this
 tax  holiday,  other  inducements  to
 hoteliers  are  being  given,  and  that
 was  quite  sufficient  for  the  hotel  busi-
 ness  to  stand  on  its  legs,  and  for  its
 future  expansion.  Here,  besides  those
 amenities,  those  subventions,  loans
 and  other  things  granted  to  hoteliers,
 tax  holiday  is  being  sought  to  be  given.
 Therefore,  my  amendment  relates  to
 this  hotel  business.

 Secondly,  with  regard  to  cold
 storage  plants,  practically  today  hoard-
 ing  on  a  very  big  scale  is  due  to  the
 construction  of  cold  storage  plants  on
 a  very  big  scale  throughout  India.
 This  is  one  of  the  reasons  why  from
 fruits  to  fish,  from  meat  to  eggs,  all
 sorts  of  things  are  hoarded  in  these
 cold  storage  plants.  Therefore,  any
 sort  of  tax  holiday  given  to  these  cold
 storage  plants  or  machinery  or  imple-
 ments  required  for  these  cold  storage
 plants  are  being  opposed  to  by  us.

 Shri  Morarji  Desai:  I  have  no  ob-
 jection  to  accepting  rented  buildings
 also  in  this.  For  hotels  this  is  a'ready
 provided,  but  for  factories  it  was  not
 provided.  I  have  no  objection  to  accept-
 ing  it  because  there  are  industrial
 estates  in  which  the  undertakings  are
 in  rented  buildings,  that  is  quite  true.

 My  hon.  friend  Dr.  Ranen  Sen  want-
 ‘ed  that  hotels  should  not  ge!  this
 benefit,  and  cold  storage  should  not
 get  this  benefit.  I  do  not  understand
 why  he  ‘thinks  that  this  is  not  neces
 sary.  We  watt  tourists  to’  increase,
 so  that  it  benefits  us,  it  is  for  our
 benefit  that  we  want  to  Increase  tour-
 ism  here,  and  it  is  for  that  purpose
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 only  that  this  tax  holiday  has  been
 extended,  hotels  which  are  meant  only
 for  the  tourists,  not  other  hotels.  and
 those  which  come  into  being  now,
 not  the  earlier  hotels.  Then  again,  it
 applies  only  to  those  hotels  which
 belong  to  company  and  to  private
 persons.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Are  there  such
 hotels  reserved  exclusively  for  tour-
 ists?  The  Intercontinental  which  was
 opened  for  tourists,  is  half  the  time
 full’  with  Indian  businessmen  using
 their  expense  accounts.

 Shri  Morarji  Desai:  Only  tourists
 cannot  make  it  run,  that  is  not  possi-
 ble.  All  the  year  roynd  there  are  not
 tourists.  Therefore  they  have  got  to
 be  supported  in  this  matter.

 Cold  storages  are  very  necessary  for
 perishable  articles  like  fruits  and  fish.
 Fishing  has  increased  more  end  it  will
 benefit  the  fishing  community  if  cold
 storages  are  there,  otherwise  it  will
 not  benefit  everybody.  It  is  n2cessary
 to  have  them.  If  there  is  hoardinp,  we
 can  look  after  hoarding  in  a  different
 way.  But  it  is  necessary  to  have  more
 and  more  cold  storages  in  this  coun-
 try  for  all  these  purposes.  Therefore,
 we  support  that.  I  cannot,  therefore,
 accept  the  amendment  of  my;  hon.
 friend  Dr.  Ranen  Sen.  I  am  against
 them.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  36  has  been  accepted  by  the  Gov-
 ernment.  I  shall  first  put  it  to  the
 vote  of  the  House.  The  question  is:

 after  line  30  insert—

 ‘(iv)  the  following  further  proviso
 shall  be  inserted  and  shall  be
 deemed  always  to  have  been
 inserted  namely:—

 “Provided  further  that  condition
 (ii)  shall  be  deemed  not  to,  haye
 been  contravened  if  the  industrial
 undertaking  or  hotel  is  set  up  in
 rented  premises”.’  (36)

 “ne  ‘motion  war  ‘adapted
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 Shri  Himatsingka:  I  am  oot  press-
 ing  my  amendment  No.  124.

 Amendment  No,  24  was  by  leave
 withdrawn.

 Mr.  Deputy-Speaker:
 Nos.  74  and  257  to  vote.

 Amendments  Nos,  74  &  257  were  put
 and  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is;

 “That  clause  24,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill.”

 I  shall  put

 The  motion  was  adopted,
 Clause  24,  as  amended,  was  added  to

 the  Bill.

 Clauses  25  and  26  were  addeq  to  the
 Bill.

 Clause  27—(Amendment  of  Chapter
 XIII)

 Mr.  Deputy-Speaker:  We  take  up
 clause  27.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Sir,  I  move*
 my  amendment  No.  LTS:

 Page  20,—
 omit  lines  23  to  40.  (175

 The  few  remarks  that  I  will  make  on
 this  amendment  will  also  apply  to  my
 amendments  Nos.  181,  and  i82  to
 clauses  34  and  35  respectively.  The
 same  principle  is  involved  and  I  say
 this  to  save  time,  as  I  do  not  want  to
 speak  the  same  thing  again  at  that
 time.  The  principle  is  the  same  be-
 hind  all  these  three  amendments.  This
 relates  to  the  introduction  of  a  new
 system  which  we  come  to  utderstand
 is  known  as  the  ‘American  system’,
 American  model  of  income-tax  ad-
 ministration.  The  essence  of  it  is
 that  in  the  name  of  adininistrative
 economy  and  decentralisation  of  furc-
 tions,  powers  are  being  given  to  assign
 the  functions  which  had  been  per-
 formed  so  long  by  income-tax  officera
 to  income-tax  inspectors  and  even  to
 the  ordinary  subordina‘e  ministerial
 staff  both  in  the  case  of  income-tax  as
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 well  as  gift  and  wealth  tax.  A  far  as
 we  can  understand  it,  the  essential
 thing  is  that  whenever  it  is  considered
 necessary  the  inspectors  and  even
 ministerial  staff  below  the  inspectors
 can  be  called  upon  to  perform  these
 functions  which  are  at  present  per
 formed  by  the  income-tax  officers.  My
 amendments  are  meant  to  oppose  thie
 principle  because  I-  feel  that  in  the
 long  run  it  is  going  to  do  more  harm
 than  good.  In  the  first  place,  the
 traditional  function  of  inspectors  in
 our  country  had  always  been  to  find
 out  new  assessees,  to  unearth  tax
 evaders,  That  is  the  job  of  the  inspec-
 tors.  I  think  that  even  the  hon.  Minis-
 ter  will  in  some  measure  at  least  999
 a  tribute  to  the  work  that  they  have
 done.  I  remember  that  T.  T.  Krish-
 namachari,  when  he  was  Finance
 Minister,  in  this  House  on  one  occasion
 did  pay  tribute  to  the  very  good  work
 done  by  the  inspectors  in  unearthing
 new  assessees  and  in  helping  to  un-
 earth  tax-evaders.  The  scope  of  this
 work  is  still  very  great  and  I  do  not
 think  anybody  will  deny  it,  not  even
 the  Finance  Minister,  although  we  had
 occasion  to  remark  duri-z  the  general
 discussion  that  this  fight  against  tax-
 evasion  seems  to  have  Leen  practically
 given  up.  Nevertheless,  perheps  this
 is  an  organisational  administrative  re-
 flection  of  that  attitude  which  is  being
 brought  in  here.

 The  trouble  will  be  that  these  ins-
 pectors  whose  workload  is  going  to  be
 increased,  whose  responsibility  is
 going  to  be  increased  will  be  called
 upon  by  a  special  order  to  function,  to
 do  the  work,  which  is  being  done  now
 by  the  officers,  while  at  the  same  time,
 they  will  have  no  upgrading  them-
 selves,  no  upgrading  of  the  cadre,  no
 upgrading  of  authority  and  no  uP
 grading  of  pay  or  salary  cr  anything
 like  that.  The  promotional  avenues
 of  these  people  are  going  to  be  block-
 ed.  Even  now,  as  the  Minister  pro-
 bably  knows,  there  js  a  great  deal  of
 discontent  among  them  due  to  the
 fact  that  in  violation  of  certain  assur-

 “Moved  with  the  recommendation  of  the  President.



 ‘15267  Finance  (No.  2)

 ances  given  earlier  and  as  recommend-
 ed  by  certain  committees  carlier,
 direct  recruitment  of  income-tax  offi-
 cers  is  being  done  from  outside  rather
 than  giving  priority  for  the  oppor-
 tunity  of  promotion  to  those  income-
 tax  inspectors  who  have  proved  their
 ability  and  who  are  senior  Now,  this
 new  clause  which  is  being  introduced
 means  that  the  normal  promotional
 opportunity  of  these  income-tax  ins-
 pectors  is  going  to  be  completely
 blocked  or  at  least  going  to  be  reduced
 further.

 My  submission  in  brief  would  te
 that  the  saving  in  expenditure  which
 Mr.  Desai  probably  hopes  to  achieve
 through  this  method  is  really  a  case
 of  being  penny-wise,  pound-foolish,
 because,  in  the  Jong  run,  the  addi-
 tional  revenue  which  tan  accrue  to  the
 country,  to  the  exchequer,  if  the  work
 of  inspectors  is  properly  done,  would
 far  outweigh  the  advantage  that  is
 sought  to  be  got  here  by  this  method
 of  decentralisation.  I  do  not  think
 that  this  expenditure  should  be  re-
 duced  simply  in  the  name  of  saving
 some  money  as  a  result  of  which  the
 possibility  of  getting  additional  reve-
 nue  will  also  go  down  further.  There
 is  no  point  in  this,  because  one  is
 cutting  one’s  nose  to  spite  one’s  face
 like  this.

 The  inspectors  are  primarily  meant
 to  be  field  workers,  but  according  to
 the  system,  as  I  understand  it,  they
 will  now  be  more  and  more  liable  to
 be  withdrawn  from  the  fleld  and  bog-
 ged  down  in  the  work  of  what  nor
 mally  is  done  by  income-tax  officers.
 In  this  case  I  think  this  would  have
 a  very  bad  effect  gereraliy  on  the
 morale  of  the  people,  and  even  on
 their  efficiency,  and  combined  with
 the  shrinkage  of  their  normal  promo-
 tional  avenues  and  this  increase  in
 the  workload  without  any  correspond-
 ing  upgrading,  it  will  eventually  land
 this  income-tax  department  and  the
 whole  taxation  machinery  in  a  worse
 mess.  This  is  being  done  simply  be-
 cause  it  is  based  en  the  American
 model  or  pattern  that  we  are  copying

 SRAVANA  5,  899  (SAKA)  Bill,  967  5268
 from  abroad.  I  think  we  should  not
 act  in  this  mechanical  way,  but  try  to
 understand  the  specific  conditions
 which  are  obtaining  in  our  country.

 Therefore,  this  will  add  much  more
 to  the  work  of  these  inspectors  who
 are  primarily  meant  to  be  there  for
 working  in  the  field,  to  ferret  out  tax-
 evaders  and  find  out  new  assessees,
 which  wil]  result  in  bringing  in  addi-
 tional  revenue  to  the  exchequer.  So,
 I  am  moving  these  amendments;  they
 fall  under  three  different  clauses,  but
 the  essential  principle  is  the  same,  I
 am  moving  for  omission  or  the  dele-
 tion  of  this  clause.

 Shri  Morarji  Desai:  I  can  under-
 stand  the  allergy  of  my  hon.  friend
 against  everything  done  in  America.
 It  is  true  that  the  American  experts
 have  been  consulted,  and  they  have
 been  working  on  this,  but  it  does  not
 mean  that  we  have  accepted  whatever
 they  have  said  without  ourselves  being
 in  full  agreement  with  what  they  are
 doing.  And  the  system  is  not  entire
 ly  the  American  system.  It  is  also
 suited  to  our  own  conditions.  I  be.
 lieve  that  there  are  a  few  inspectors
 who  do  not  like  the  functional  sys-
 tem,  and  they  seem  to  have  briefed
 my  hon.  friend.  He  is  encouraging
 demoralisation  and  indiscipline  if  that
 is  so.  And  that  would  not  be  healthy
 for  the  Government.

 Shri  Indrajit  Gupta:  You  cannot
 Produce  a  better  argument.

 Shri  Morarji  Desai:  I  am  producing an  argument.

 Shri  Indrajit  Gupta:  I  weuld  rather be  briefed  by  inspectors  from  our
 country  than  by  American  experts,

 Shri  Morarji  Desai:  I  am  sorry  for
 you;  I  would  not  say  anything  else.
 The  new  provisions  have  been  made in  the  context  of  the  introduction  of the  functional  system.  This  is  to
 make  full  use  of  the  staff  which  fs there  and  to  make  them  even  more efficient.  It  is  not  that  their  efficiency will  be  lessened.  This  does  not  in
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 [Shri  Morarji  Desai].
 any  way  involve  them  in  far  higher
 responsibilities  for  lesser  pay.  We
 have  made  these  changes  to  fully  use
 them.  It  does  not  in  any  way  involve
 any  diminution  in  their  prospects.
 On  the  contrary,  if  their  work  is  found
 better,  they  will  have  better  prospects
 in  future.  I  do  not  know  why  this
 is  being  said.  Of  course,  therc  is
 conservatism  everywhere.  Even  my
 communist  friends,  who  ere  very
 revolutionary,  would  be  conservative
 in  some  aspects  of  life.  Even  the
 greatest  revolutionary  is  conservative
 in  some  aspects  of  life.  I  can  under-
 stand  the  inspectors  being  conserva-
 tive  in  these  matters.  We  will  have
 to  explain  to  them  and  ‘ring  them
 round  to  the  new  system.  Thev  will
 have  to  come  round.  It  is  not  as  if
 they  should  decide  what  we  should
 do.  It  is  the  Government  which  has
 got  to  decide  what  should  be  follow-
 ed.  It  cannot  be  left  to  the  inspectors
 to  be  decided.  Therefore,  I  oppose
 this  amendment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  will  now  put
 amendment  No.  75  to  the  vote  of  the
 House,

 Amendment  No.  775  was  put  and
 negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  27  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  motion  was  adopted,

 Clause  27  was  added  to  the  Bill.
 Clauses  28  and  29  were  addel  to

 the  Bill.
 Clause  30—  ‘(Amendment  of  chapter

 XVII).
 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are  a

 number  of  amendments.
 No.  2.  Shri  Maddi  Sudarsanam  is

 absent.  It  is  not  moved.  4
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 Shri  Morarji  Desai:  Let  me  move
 my  amendments.  Afterwards,  they
 will  become  redundant.

 I  beg  to  move*:

 Page  24,  for  lines  6  to  33,  substitute—
 “(Interest  ‘other  than  ‘interest  on

 Securities”.)
 “l94A.  (l)  Any  person,  not

 being  an  individual  or  a  Hindu
 undivided  family,  who  is  responsi-
 ble  for  paying  to  a  resident  any
 income  by  way  of  interest  other
 than  income  chargeable  under
 the  head  “Interest  on  Securities”,
 shall,  at  the  time  of  credit  of  such
 income  to  the  account  of  the  payee
 or  at  the  time  of  payment  thereof
 in  cash  or  by  issue  of  8  cheque
 or  draft  or  by  any  other  mode,
 whichever  is  earlier,  deduct  in-
 come-tax  thereon  at  the  rates  in
 force:

 Provided  that  no  such  deduction
 shall  be  made  in  a  case  where
 the  person  (not  being  3  company
 or  a  registered  firm)  entitled  to
 receive  such  income  furnishes  to
 the  person  responsible  for  mak-
 ing  the  payment—

 (a)  an  affidavit,  or
 (b)  a  statement  in  writing,

 declaring  that  his  total  income
 assessable  for  the  assessment  year
 next  following  the  financial  year
 in  which  the  income  is  credited  or
 paid  will  be  less  than  the  mini-
 mum  liable  to  income-tax.

 (2)  The  statement  in  writing
 referred  to  in  sub-section  (l)  shall
 also  contain  such  other  particulars
 as  may  be  prescribed,  he  verified
 in  the  prescribed  manner,  te  sign-
 ed  in  the  presence  of  a  Gazetted
 Officer  of  the  Central  or  a  State
 Government  and  bear  «n  attesta-
 tion  by  such  Officer  to  the  effect
 that  the  person  who  has  signed
 the  statement  is  known  to  him.

 ee  ee  a  se  +  |
 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 (3)  The  provisions  of  sub-
 section  (l)  shall  not  apply—

 (i)  where  the  income  credited  or
 paid  at  any  one  lime  does
 not  exceed  four  hundred
 rupees;

 (ii)  to  such  income  credited  or
 paid  before  the  ist  day  of
 October,  1967;

 (iii)  to  such  income  credited  or
 paid  to—

 (a)  any  banking  company  fo
 which  the  Banking  Regula-
 tion  Act,  1949,  applies,  or
 any  cooperative  society
 engaged  in  carrying  on
 the  business  of  Lanking  (in-
 cluding  a  co-operative  land
 mortgage  bank),  or

 0  of  949

 (b)  any  financial  corporation
 established  by  or  under  a
 Central,  State  er  Provincial
 Act,  or

 (c)  the  Life  Insurance  Corpora-
 tion  of  India  established

 3lofl956  under  the  Life  Insurance
 Corporation  Act,  1955,  or

 (9)  the  Unit  Trust  of  India
 established  under  the  Unit

 52  of  963  Trust  of  India  Act,  1963,  or

 (e)  any  company  of  co-opera-
 tive  society  carrying  on
 the  business  of  insurance,
 or

 (f)  such  other  institution,  asso-
 ciation  or  body  which  the
 Central  Governinent  may,
 for  reasons  to  te  recoried
 in  writing,  notify  in  this
 behalf  in  the  Official
 Gazette.

 Explanation—IiIn  this  section
 “Gazetteq  Officer’  includes  a  Teh-
 sildar  or  a  Mamlatdar  of  a  Taluka
 or  Tehsil  or  any  other  officer  per-
 forming  functions  similar  to  those
 ef  oa  Tehsildar  or  Mamlatdar.”

 (159),
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 Page  26,  for  line  23,  substitute—
 “has  furnished  to  him  an  affida-

 vit  or  a  statement  under  the
 proviso”.  (160)
 Mr.  Deputy-Speaker:  In  view  of

 these  two  amendments,  is  Shri  Dande-
 ker  withdrawing  his  wnendment?.

 Shri  N.  Dandeker:  Sir,  I  would  like
 to  speak.

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  you  may
 do.  It  is  only  a  formality.

 Shri  N.  Dandeker:  Sir,  it  is  not  a
 matter  of  formality,  it  is  a  matter  of
 substance.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Sir,  I  beg
 to  move":

 Page  24—
 omit  lines  9  to  3  (178),
 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  Sir,  3

 beg  to  move*:

 Page  24,—
 after  line  24,  add—

 “Provided  further  that  similarly
 no  deduction  shall  be  made  in  a
 case  where  the  person  entitled  to
 receive  such  income  {furnisked  to
 the  person  responsible  for  making
 the  payment  a  certificate  stating
 that  he  is  alréady  assessed  to  tax
 and  has  been  paying  his  regular
 and  advance  taxes  according  to
 law,  giving  therein,  the  name  and
 designation  of  the  Income  Tax
 Officer  by  whom  he  is  assessed
 and  his  file  number.”  (6)
 Shri  N.  Dandeker:  Sir,  I  beg  ०

 move*:

 Page  24,  line  7,—

 after  “resident”  insert—

 “not  being  a  banking  company  7
 as  defined  in  Banking  Companies

 “Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 Act,  949  or  a  cooperative  bank
 registered  under  the  Cooperative
 Societies  Act,  1912".  (37)

 Page  24,  line  8,—

 after  “case”  insert  “(a)”  (38).

 Page  24,  line  2,—

 after  “that”  insert—

 “to  the  best  of  his  knowledge
 and  belief"  (39)

 Page  24,  line  24,—

 after  “income-tax”  insert  “or”  (40).

 Page  24,—

 after  line  24  insert—

 “(b)  where  the  person  entitled
 to  receive  such  income  furnishes
 to  the  person  responsible  for  mak-
 ing  the  payment,  a  certificate  in
 the  prescribed  form  granted  by
 the  Income-tax  Officer  by  whom  he
 is  assessed,  showing  that  he  is  al-
 Teady  an  assessee.”  (41)

 Page  24,—

 for  lines  26  to  3l  substitute—

 “(i)  in  a  case  where  the  income
 Teferred  to  in  sub-section  (l)
 credited  or  paid  at  any  one  time
 does  not  exceed  five  hundred
 rupees;”  (42)

 Page  26,  line  23—

 after  “affidavit”  insert—

 “or  certificate”  (43)
 Mr,  Deputy-Speaker:  There  is  one

 amendment  of  Shri  Indrajit  Gupta—
 No.  180.  Is  he  moving  it?

 Shri  Indrajit  Gupta:  It  is  not  valid
 in  view  of  the  amendment  moved  by the  Finance  Minister.
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 Shri  N.  Dandeker:  Sir,  I  bave  cnly.
 two  points  to  make  and  if  the  Finance
 Minister  will  be  good  enough  to
 accept  them  I  will  be  very  happy.
 Before  I  explain  the  two  points  I
 would  like  to  reiterate  what  I  said
 yesterday,  that  the  Finance  Minister
 has  shown  teally  a  very  forthcoming
 response  to  the  general  public  outcry
 against  clause  30  as  it  stood  before.
 His  exclusion  from  the  ambit  of  clause
 30,  by  his  amendment,  all  fees,  com-
 missions,  brokerages  and  so  forth  cer-
 tainly  makes  the  thing  nore  accept-
 able  than  it  was  in  the  criginal  form
 and,  as  I  said,  I  am  grateful  and  Ff.
 would  like  to  express  appreciation  of
 his  response,

 Then  I  come  to  the  two  points  I
 want  to  make,  which  I  vriefly  touched"
 yesterday  and  which  I  want  to  reite-
 rate  today.  The  first  is  the  unfortu-
 nate  way  in  which  the  affidavit  or
 statement  which  the  recipient  of  inte-
 rest  has  to  give  is  worded.  What  it
 requires  a  person  who  has  no  taxable
 income,  whose  income  is  below  the
 taxable  limit,  to  do  is  to  submit  on
 affidavit  or  statement  that  he  wi!l  not
 have  income  beyond  the  taxable  lin.it.
 I  think  there  would  be  difficulty  in
 most  cases.  Everybody  is  trying  to
 improve  his  income;  nobody  wishes  to
 have  income  that  is  below  the  tax-
 ‘able  limit  and,  therefore,  everyone  is
 constantly  endeavouring  to  improve
 his  income.  But  this  statement  or
 affidavit  is  casting  a  legally  impossible
 burden  on  a  person  to  have  to  say,
 for  instance  today,  that  during  the
 current  year  his  income  will  not  ex-
 ceed  a  taxable  limit.  I  would  beg  of
 you  to  consider  this,  that  the  words
 prescribed  need  not  necessarily  be  in.
 this  form.  When  I  am  making  such
 an  affidavit,  what  I  should  he  requir-
 ed  to  state  is,  to  the  best  of  my  know-
 ledge  and  belief,  today,  that  is,  when
 I  am  making  such  an  affidavit,  my
 income  does  not  exceed  the  taxable
 limit.

 The  second  point  which  I  urged
 yesterday  and  which  I  weuld  like  to
 develop  a  little  today  fs  In  regard  to
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 persons  who  are  already  assessees.  I
 suggest  that  if,  for  instance,  I  am
 an  assessee  and  have  an  amount  of
 interest  coming  to  me  from  a  fixed
 deposit  account  in  a  bank,  it  should
 be  possible  for  me  to  tell  the  bank
 when  it  is  paying  interest  to  me  “I
 am  an  assessee;  you  can  communi-
 cate,  as  you  are  required  by  law,
 about  the  payment  of  interest  to  me
 to  the  income  tax  department;  you  are
 within  your  right  to  do  that;  but,  do
 not  start  deducting  the  tax  from  this
 interest.  I  am  an  assessee  and  I  am
 herewith  producing  a  certificate  from
 the  income-tax  officer  who  arresses  me.
 He  certifies  that  my  case  is  on  such
 and  such  register,  with  general  index
 register  number  so  and  £0,  company
 circle,  or  whatever  it  is,  so  so.”

 Then,  what  will  happen  is  this.
 Firstly,  those  persons  who  honestly
 believe  they  have  no  income  above  the
 taxable  limit  will  be  excluded  by  mak-
 ing  a  simple  affidavit  or  statement,
 and,  secondly,  those,  like  me,  who  are
 already  assessees,  by  furnishing  a
 certificate  of  this  kind,  will  be  exclud-
 ed.  That  does  not  mean  that  I  get  a
 way  from  the  payment  of  tax;  it  only
 means  that  I  get  away  from,  I  escape.
 a  lot  of  unnecessary  paper  work  and
 vouchers,  and  this,  that  and  the  other.
 There  is  the  machinery  for  advance
 demand  of  tax  and  the  advance  pay-
 ment  of  tax,  “pay  as  you  earn”.  So,
 I  pay  the  tax  even  when  there  Is  no
 deduction  of  tax  at  source.

 So,  what  I  am  trying  to  get  is  this.
 For  those  who  give  an  affidavit  that
 they  are  not  liable  to  pay  tax  and
 those  who  produce  a  certificate  that
 they  are  already  liable  to  tax  as
 assessees,  they  should  be  excluded.
 Then  you  will  get  a  middle  batch  of
 people  who  are  not  able  to  certify.
 In  those  cases,  I  am  entirely  in  agree-
 ment  with  the  Government  that  the
 tax  should  be  deducted  at  source:  at
 least,  you  get  that  much  tax  because
 most  of  that  body  of  pecple  choose
 not  to  take  advantage  of  either  of
 these  procedures  that  ]  have  suggest-
 ed.  Many  of  them  will  probably  be
 persons  who  are  dodging  tbe  tax  any-
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 way,  and  in  regard  to  those  people  I”
 have  no  sympathy.  In  such  cases,
 the  deduction  of  tax  at  source  cought
 to  be  imposed  very  strictly,  and  I  have
 no  objection  to  it.

 Therefore,  to  sum  up  Eriefly,  in  the
 affidavit  the  words  “to  the  best  of  my-
 knowledge  and  belief"  should  be  in-
 cluded  so  that  one  will  not  be  Hable
 to  deduction  of  tax  when  one  has  no
 income  liable  to  tax  at  the  time  of
 submitting  the  affidavit.  Secondly,
 when  a  certificate  is  produced  from
 the  income-tax  officer  by  those  who.
 are  already  assessees  that  they  are-
 assessees  and  are  being  taxed,  those
 eases  too  ought  to  be  exempted  from.
 the  deduction  of  tax  provision.

 I  would  like  to  end  with  this  ob-
 servation  that  the  amendments  which.
 the  Finance  Minister  proposes  to
 make  are  so  admirable  that  I  would:
 not  like  to  press  any  of  my  amend-
 ments  and  I  would,  with  the  permis-
 sion  of  the  House,  withdraw  them.

 aft  कंवर  लाल  गुप्त  :  मैं  माननीय  वित्त
 भनन्‍्त्री  जी  को  जो  रिलीफ  उन्होंने  कल  दिया  है
 उसके  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं।  यह  बधाई
 मैं  श्रपनी  तरफ  से  तथा  बाकी  सब  की  तरफ  से
 भी  देना  चाहता  हूं  ।  गोल्ड  कन्ट्रोल  झाडर  के
 बाद  यह  खयाल  था  कि  श्री  देसाई  जब  एक
 बात  एक  बार  सोच  लेते  हैं  तो  कोई  कुछ  भी
 कहे  उसको  वह  मानते  नहीं  हैं  ।  जो  रिलीफ
 इन्होंने  दिया  है  इसके  बाद  से  मैं  जितने  भी  लोगों
 से  मिला  हूं  मैं  कह  सकता  हूं  कि यह  एक  जनरल
 इम्प्रैशन  है  कि  अब  माननीय  फाइनेंस  मिनिस्टर
 लोगों  की  आवाज  को  रिसपांड  करते  हैं  उसकी
 कद्र  करते  हैं  और  इसके  लिए  मैं  उनको  बधाई
 देना  चाहता  हूं  ।  यह  एक  बहुत  अच्छा  लक्षण
 है  -  लेकिन  जहां  तक  ह्स  क्लाज़  का  सम्बन्ध
 है  मैं  इसके  मुलत:  विरुद्ध  हूं  ।  मैं  श्री  दांडेकर
 की  इस  बात  से  एग्री  नहीं  करता  हूं  कि  वास्तव  में
 इस  क्लाज़  का  आधार  यह  है  कि  टैक्स  इबेजन न
 हो।  मैं  मानता  हूं  कि  इब्रेज़न  नहीं  होना  चाहिए  ।
 मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  हमारे  यहां  इबेजन
 बहुत  है  और  उसको  रोकने  की  ज़रूरत  है  t
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 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  एक्सि-

 “स्टिग  ला  ही  काफ़ी  है  और  भ्रगर  उसको  भ्रच्छी
 तरह  से  लागू  किया  जाये  तो  वह  इवबन  को
 रोकने  में  इफ़ेक्टिव  हो  सकता  है  1

 पहले  एडवांस  टैक्‍स  की  पेमेंट  के  लिए
 कहा  जाता  है  1  बाद  में  अगर  हमारा  इनकम
 टैक्स  ज्यादा  होता  है  तो  जब  हम  इनकम  टैक्स
 की  रिटर्न  भरते  हैं  तो  उस  समय  भी  हमें  इन-
 कम  टैक्स  देना  होता  है  ।  झगर  उसके  बाद  भी
 कोई  कसर  रह  जाये  तो  प्रोविज़नल  एसेसमेंट
 का  भी  स्‍्कोप  है  ny  अगर  इतनी  पावज़  के  बाद
 भी  इवेजन  होता  है  तो  सरकार  फे  पास  पिनेल्टी
 की  क्लाजिज़  हैं--वह  किसी  को  भी  कैद  में
 रख  सकती  है  -  सरकार  इतनी  पावर्ज  के  होते
 हुए  भी  और  पावर  क्‍यों  लेना  चाहती  है  यह
 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  ।  एक  तरफ़  तो
 फिनांस  मिनिस्टर  साहब  इनकम  टैक्स  ला  का
 सिम्प्लोफ़िकेशन  करना  चाहते  हैं  और  दूसरी
 तरफ़  वह  कानुनों  का  एक  जंगल  खड़ा  कर  देना
 चाहते  हैं  1  मैं  समझता  हूं  कि  ज्यादा  कानून
 बनाने  से  इवेज़न  नहीं  रुकेगा  ।

 जरूरत  तो  इस  बात  की  है  कि  तरकार
 अपनी  मशीनरी  को  टाइटन  करे  मेरा  ख्याल  है
 कि  सरकार  अपनी  मशौनरी  की  इनएफ़िशेंसी
 को  छिपाने  के  लिए  यह  प्राविद्वन  लाई  है  n  मैं
 बताना  चाहता  हूं  कि  झभी  भी  हम  इनकम

 टैक्स  डिपार्टमेंट  को  'डीटेल्‍्श  दे  देते  हैं  कि  चार
 सौ  रुपये  से  ज्यादा  खर्चा  किस  किस  चीज़  पर
 हुआ  किस  किस  को  इन्ट्रस्ट  दिया।  अगर  उन
 डीटेल्स  का  प्रापर  रेफ़रेंस  कर  दिया  जाये  तो
 इस  प्राविज्ञन  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  लेकिन
 होता  यह  है  कि  इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  डीटेल्ज
 तो  ले  लेता  है  लेकिन  यह  देखने  के  लिए  कोई
 मशीनरी  नहीं  है  कि  वे  डीटेल्ज  आगे  रेफर
 की  जाती  है  या  नहीं  |  99  परसेंट  वे  रेफ़र
 नहीं  की  जाती  हैं  i  डिपार्टमेंट  की  इस  एनएफि-
 ेंसी  को  छिपाने  के  लिए  यह  प्राविज्वन  लाया

 “गया  है  t
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 एक  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  इनकम
 टैक्स  ला  में  यह  एमेंडमेंट  की  गई  कि  जो
 स्पेकुलेशन  लास  होगा  वह  स्पेकुलेशन  प्राफ़िट
 के  एगेंस्ट  ही  एडजस्ट हो  सकता  है  क्‍योंकि
 लोगों  ने  बोगस  प्राफ़िट  को  स्पैकुलेशन  के  साथ
 एडजस्ट  करना  शुरू  कर  दिया  था।  यह  जो
 डीडक्शन  'एटसोर्स  का  प्राविज्ञन  रखा  गया  है
 उससे  भी  यही  होगा  कि  फ़र्ज़  कीजिए  मैंने
 किसी  से  ब्याज  का  पैसा  लेना  है  उसने  उस
 ब्याज  पर  इनकम  टैक्स  को  काट  लिया  और
 मैंने  उसका  सटिफिकेट  ले  लिया  कि  उसने
 ब्याज  पर  के  इनकम  टैक्स  को  काट  लिया  है  1
 फ़र्ज  कीजिए  कि  उसने  दस  हज़ार  रुपया  काट
 लिया  7  मैंने  दस  हजार  रुपये  का  इनकम  टैक्स
 का  रिलीफ़  ले  लिया  लेकिन  यह  मेरी  ज़िम्मे-
 दारी  नहीं  है  कि  उस  व्यक्ति  ने  वह  रकम
 काटने  के  बाद  क्या  किया  |  इस  तरह  कई  बोगस
 फ़म्ज  बन  जायेंगी  और  फ़ायदा  उठायेंगी  |

 मैं  ग्रापफो  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि
 इन्टर-स्टेट  सेल्ज  टैक्स  के  मामले  में  दिल्ली  में
 कई  सौ  बोगस  फ़र्समज़  बनीं  और  करीब  चालीस
 पचास  लाख  रुपये  का  नुकसान  हुआ,  |  उन
 बोगस  फ़्म्ज  क,  आज  तक  पता  नहीं  चला  है  ।
 व  सेल्ज  ट्क्स  खाती  हैं  और  सर्टिफिकेट्स  इस्यु
 कर  देता  है  ।  इस  तरह  की  कार्यवाहियां  अब  भी
 ची  जायेंगी  t

 इस  लिये  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री
 महोदय  इस  पर  विचार  करें  और  जहां  तक  हो
 सके  इस  प्राविज्ञन  को  मूलतः  खत्म  कर  दें  1
 सरकार  के  पास  इस  वक्‍त  जो  ला  है  वह  काफ़ी
 मज़बुत  है  ।  जो  लोग  वास्तव  में  पकड़े  जाने
 चाहिए  उनको  वह  पकड़  सकता  है।  सरकार
 को  अपनी  मशीनरी  को  टाइटन  करने  की  जरू-
 रत  है  ।  भ्रगर  वह  झपती  मशोतरी  को  टाइटन
 नहीं  करती  है  तो  अनडिज्ायरेबल  एलिमेंट्स
 इस  प्रोविज़न  का  नाजायज्  फ़ायदा  उठायेंगे
 और  वित्त  मन्त्री  को  एक्सीपीरियंस  के  बाद  पता
 चलेगा  कि  इससे  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  बल्कि
 नुकसान  ही  हुआ  है  t
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 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  my  amendment
 stands  at  number  six  and,  I  think,  I
 should  have  been  given  the  first  op-
 portunity.  Anyway,  I  take  this  op-
 portunity  for  congratulating  our  Fin-
 ance  Minister  for  the  great  wunder-
 standing  displayed  by  him  in  taking
 away  from  the  purview  of  this  sec-
 tion  the  payment  on  account  of
 brokerage,  commission  and  profes-
 sional  fees.  I  share  his  anxiety,  so  far
 ड  interest  is  concerned,  and  I  can
 appreciate  that  so  far  as  interest  is
 concerned,  some  blackmarket  opera-
 tions  pass  through  these  interest
 accounts  and,  naturally,  I  would  sup-
 port  him  if  he  wants  to  keep  all  this
 in  this  Clause.  But  I  fail  to  under-
 stand  why  he  should  not  give  the  same
 treatment  which  is  already  given  to
 the  existing  assessees—to  those  per-
 sons  also  who  are  on  the  G.I.R.  of
 the  Income-Tax  Department.  By  the
 first  proviso  he  has  given  exemption
 to  those  persons  who  are  not  asses-
 sees  provided  they  give  an  affidavit
 in  the  prescribed  manner.  I  would
 request  him  to  extend  this  principle
 to  those  persons  who  are  not  on  the
 G.LR.  of  the  Income-Tax  Depart-
 ment.  My  amendment  seeks  to  have
 that.

 I  think,  this  Clause  is  not  going  to
 be  used  as  a  machinery  for  simply
 tightening  the  collection  measures,
 As  I  heard  the  other  day  the  Finance
 Minister  speaking  that  this  is  meant
 to  check  black-market  operations,  as
 I  said,  I  share  his  anxiety  for  that.
 ‘But  in  trying  to  check  black-market
 operations,  no  unnecessary  harass-
 ment  should  be  caused  to  the  existing
 assessees  who  do  not  deserve  it.  My
 amendment  seeks  to  remove  that
 harassment  also.

 Shri  S.  8.  Kothari:  It  is  rather  a  rare
 occasion  indeed,  when  an  Opposition
 Member  rises  to  appreciate  an  action
 of  a  Minister.  Mr.  Morarji  Desai’s
 action  in  withdrawing  the  deduction
 of  tax  at  source  from  professional
 fees  and  commission  and  brokerage
 has  been  appreciated  by  a  large  rum-
 -ber  of  people,  particularly  in  the
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 commercial  and  professional  circles.
 I  also  represent  Chartered  Account-
 ants;  they  have  also  appreciated  it
 and  would  like  to  thank  the  hon.  Fin-
 ance  Minister  for  that.

 With  regard  to  interest,  I  submit
 that  the  measure  is  there  and,  since

 he  is  going  to  retain  it,  I  think,  it  is
 necessary  that  the  machinery  is  tight-
 ened  to  ensure  that  what  is  deducted
 at  source  reaches  the  hands  uf  the
 Government.  It  is  not  going  to  be
 an  easy  task,  because  in  the  rural
 areas  considerable  amount  of  interest
 is  paid  and  there  are  the  money?
 lenders  who  charge  fantastic  rates
 of  interest  even  from  poor  cultivators.
 That  should  stop  some  day  by  law  or
 by  convention  or  by  something  else.

 An  Hon.  Member:  That  is  not  going
 to  be  stopped.

 Shri  8.  8.  Kothari  The  main  point  is
 that  wherever  tax  is  deducted  at
 source,  it  must  reach  the  hands  of  the
 Government.  That  must  be  ensured.
 There  have  been  cases  where,  even
 with  regard  to  salaries,  tax  deducted
 at  source,  it  not  paid  in  time  to  the
 Government.  There  are  cases,  where
 sometimes  for  years  the  money  is  not
 paid  and  the  Department  is  not  able
 to  trace  out  or  follow  up  the  cases,
 because  deductions  are  made,  in  large
 numbers,  and  this  is  going  to  add  to
 the  number  of  such  deductions,  be-
 cause  of  this  deduction  at  source  from
 interest.  It  must  be  ensured  that  the
 money  reaches  the  hands  of  the  Gov-
 ernment.

 I  wish  to  withdraw  my  amendments.

 Shri  D.  N.  Patodia  (Jalore):  I  want
 to  oppose  this  clause  as  a  whole.  Be-
 fore  I  proceed,  I  join  my  colleagues
 in  expressing  my  warm  appreciation
 for  withdrawing  the  deduction  of  tax
 at  source  from  commission,  brokerage
 and  profession  fees.  Having  with-
 drawn  this  and  having  amended  the
 clasuse  in  respect  of  interest  also
 by  which  deduction  in  respect  of  com-
 panies  will  be  at  the  rate  of  20  per
 cent  and  in  respect.  of  individuals  at
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 [Shri  D.  N,  Patodia],
 the  rate  of  0  per  cent,  I  hardly  see
 any  point  in  retaining  it.

 Now,  when  the  interest  is  paid  to
 the  company,  it  goes  without  saying
 that  those  companies  are  regular  as-
 sessees  and,  therefore,  any  such  pay-
 ment  is  automatically  covered  in  the
 form  of  payment  of  taxation  by  the
 company.  Then,  in  respect  of  indivi-
 duals,  since  the  deduction  will  apply
 only  when  the  payment  of  interest
 exceeds  Rs.  400,  it  can  easily  be  under-
 stood  that  whenever  one  single  item
 of  Rs.  400  is  paid  to  one  individual,
 that  individual  in  most  of  the  cases  is
 likely  to  be  the  assessee  again.  There-
 fore,  looking  at  the  total  payment  of
 the  interest  to  such  persons  who  are
 not  regular  assessees,  which  is  going
 to  be  in  any  case  very  insignificant,
 I  believe  that  the  administrative  bur-
 den  on  the  one  hand  and  the  dificul-
 ties  which  the  payers  and  the  receiv-
 ers  of  the  interest  will  have  on  the
 other  hand,  do  not  justify  this  parti-
 cular  clause  to  be  retained  any  fur-
 ther.  In  any  case  it  will  again,  to  a
 certain  extent,  discourage  the  deposits
 into  the  bank  because  everybody
 would  be  conscious  that  whenever  in-
 terest  is  received,  the  tax  will  Le  de-
 ducted.  Therefore,  in  view  of  the  very
 insignificant  part  which  will  be  play-
 ed  in  the  form  of  collection  cf  tax
 by  this  measure,  I  suggest  that  this
 particular  measure  may  be  with-
 drawn.

 Shri  Morarji  Desai;  I  am  very
 thankful  to  my  hon.  friends  for  think-
 ing  that  I  have  improved.  But  I  am
 quite  sure  that  sometimes  when  I  am
 not  able  to  accept  their  suggestion,
 they  will  again  say  that  I  have  not
 improved.  That  is  also  possible.
 When  a  measure  like  the  Gold  Con-
 trol  Order  was  brought  in,  I  could
 not  accept  what  was  said  because  of
 the  interest  of  the  country.  It  was
 not  a  question  of  myself  and  I  consi-
 der  that  it  is  a  great  calamity  that  that
 Order  was  not  allowed  to  be  worked
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 as  it  should  have  been  worked  for-
 the  economy  of  the  country.  Still  one-
 has  to  go  by  the  views  of  ine  people
 in  a  democracy  and  one  accepts  it.
 But  one  does  not  accept  it  voluntari-
 ly  to  let  the  floodgates  loose  and
 allow  everything  to  go.  At  least  that
 is  not  the  position  in  which  I  have  to
 work.  If  I  am  in  a  responsible  posi-
 tion  where  I  have  to  work,  I  have  got
 to  take  also  the  censure  from  my  hon.
 friends  if  it  is  necessary  in  the  inter-
 est  of  the  country.  It  does  not  mat-
 ter  if  I  pass  out,  but  the  country  will
 benefit.  That  is  how  I  look  at  it.

 In  this  particular  matter,  one  hon,
 Member  has  opposed  the  clause  to-
 tally  because  he  does  not  want  even
 interest  to  be  concerned  in  the  tax
 being  deducted  at  source.  I  cannot
 understand  that.  I  do  not  understand
 why  deduction  at  source  is  going  to
 be  harmful  and  irksome  to  anyLody.
 Deduction  of  tax  from  dividends,
 even  of  Rs,  5,  is  done  and  that  is  not
 found  irksome  by  anybody.  Nobody
 has  objected  to  that  so  far.  There
 also  we  have  said  that  those  who  are
 not  paying  income-tax  should  inform.
 the  people  and  it  will  not  be  deduct-
 ed.  That  is  the  system  that  I  have
 introduced  and  I  want  to  see  that  that
 is  properly  implemented.

 In  this  particular  matter,  the  objec-
 tion  raised  by  my  hon.  friend,  Mr.
 Dandekar,  is,  in  my  view,  very  tech-
 nical  and  yet,  I  would  like  to  see
 that  no  income-tax  officer  harasses
 somebody  because  there  has  been
 even  a  technical  breach.  I  can,  there-
 fore,  accept  an  amendment  here  of
 either  “at  an  estimated  total  income”
 or  even  I  would  say,  “to  the  best  of
 his  knowledge  and  belief’.  I  am
 prepared  to  accept  either  of  the  two.
 But  I  would  prefer  “at  an  estimated
 total  income”  to  the  other  thing
 because  that  would  be  much  better.
 I  am  prepared  to  accept  it  and  I
 would  move  that  amendment  at  the
 relevant  place.  Therefore,  that  is
 taken  care  of.  The  question  of  the
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 assessees  is  different.  There  are  many
 assessees  who  do  not  give  a  propet
 return  and  it  is  in  order  to  see  that
 those  people  are  caught  and  prose-

 ‘cuted  and  punished  very  heavily—
 which  is  the  next  measure  which  I

 -am  contemplating—that  such  a  return
 is  necessary.  Unless  one  takes  to
 some  strong  measures  which  will
 bring  not  fear  of  God  but  fear  of
 Government  into  the  minds  of  those
 people  who  want  to  break  ‘the  law,
 it  will  not  be  possible  to  get  the  law
 implemented  by  everybody  in  the

 ‘country  especially  in  fiscal  matters
 and,  therefore,  one  thinks  that  this  is
 necessary.  If  by  experience  it  is
 found  that  it  is  not  necessary  one  can
 certainly  remove  it,  and  I  have  no
 hesitation  in  doing  it  an  any  time.

 At  present,  the  law  provides  for
 this  already.  In  section  ‘133(4)  of  the
 Act  it  is  already  provided  that  an
 Income-tax  officer  can  require  any

 -assessee  to  furnish  a  statement  of  the
 names  and  addresses  of  persons  to
 whom  he  has  paid  in  any  previous
 year  rent,  interest  or  commissizn  or
 royalty  or  brokerage  or  any  annuity,
 not  being  any  annuity  taxeble  under
 the  head  ‘Slaries'  amounting  to  more
 than  Rs.  400  together  with  particulars
 of  all  such  payments  made.  io,  that
 provision  is  already  there.  Therefore,
 it  is  not  going  to  be  an  additional
 hardship.  The  form  also  provides
 for  it.  Deduction  is  no  great  hard-
 ship  to  anybody.  This  has  got  to  be
 done  by  all  banks  and  companies.  If
 they  deduct  also  it  will  mean  the  same
 thing;  there  is  not  much  extra  labour
 in  this.  When  advance  tax  is  paid,
 the  assessee  can  take  into  account
 what  will  be  deducted;  that  percen-
 tage  is  given  and  he  can  deduct  that
 from  his  advance  payment  so  that
 there  is  no  question  of  any  double
 payment  at  any  time.  The  accrual  of
 interest  is  known  to  everybody,  It  is
 not  going  to  be  a  windfall  to  anybody.
 He  knows  where  he  has  invested  and
 what  interest  he  is  going  to  get.  He
 also  knows  how  much  will  be  deduct-
 ed.  Therefore,  in  advance  payment
 also  there  is  not  going  to  be  any
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 difficulty.  It  is  with  a  view  to  find-
 ing  out  ways  and  methods  whereby
 one  can  detect  unaccounted-for-
 moneys  that  this  has  been  brought
 in.  We  have  got  to  exercise  our
 brains  to  the  best  extent  possible.
 Of  course,  those  other  people  will
 exercise  their  brains  to  see  how  best
 to  avoid  it.  This  see-saw  puzzle  al-
 ways  goes  on  in  society  and  yet  Gov-
 ernment  have  got  to  functwn  to  the
 best  of  their  capacity  and  _  ability.
 Therefore,  I  consider  that  this  provi-
 sion  is  necessary  and  it  will  help
 Government  in  getting  over  the
 charge  which  my  hon.  fiend  Shri
 Indrajit  Gupta  makes  namely  that  we
 do  not  want  to  find  out  unaccounted-
 for-income  or  evasion  of  iaxes.  It  is
 very  wrong  when  he  says  that.  If  he
 wants  to  call  me  names  certainly  he
 can  always  do  so,  but  rot  in  this
 matter.  We  are  very  particular  to
 see  that  we  more  effectively  detect
 these  things  and  that  is  why  we  are
 taking  several  steps.  I  am  also  think-
 ing  of  several  ways  and  means  by
 which  the  tax  could  be  assessed  ana
 levied  in  such  a  manner  that  it  would
 not  be  possible  to  evade  it  and  yet  it
 would  become  so  simple  that  any-
 body  can  fill  in  the  form.  Of  course,
 that  will  go  against  the  interest  of
 some  professional  people.

 Shri  8.  8.  Kothari:  We  do  not  mind.
 Shri  Morarji  Desal:  but  they  will

 find  other  strategems  to  see  that  they
 are  required  and  that  is  all  that  wil)
 happen.  But  we  shall]  have  to  provide
 for  many  of  these  things  and  const-
 antly  do  this  exercise  to  see  that  the
 law  is  abided  by  all  the  people,  That
 is  why  I  cannot  accept  the  total  oppo-
 sition  of  the  hon.  Member  who  has
 opposed  it.

 Shri  N.  Dandeker:  I  seek  leave  of
 the  House  to  withdraw  my  amend-
 ments.

 Shri  B.  a.  Sharma:  I  seek  Jeave  of
 the  House  to  withdraw  my  nmend-
 ment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  [ave  the  hon.
 Members  leave  of  the  House  to  with-
 draw  their  respective  amendments.

 Several  hon.  Members:  Yes.
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 Amendments  Nos,  6  and  37  to  43  were,
 by  leave,  withdrawn,

 i6  hrs.

 r.  Deputy-Speaker:  In  one  of  the
 Government  amendments,  No.  159,
 there  is  a  slight  change  to  be  made,
 that  is,  in  l94A  qd)  <b)  instead  of
 ‘declaring  that  his  total  income
 assessable.  .’,  it  should  be  declar-
 ing  that  his  estimated  total  income
 assessable’.

 I  shall  now  put  this  amendment  as
 corrected  as  well  as  Government
 amendment  No.  60  to  the  vote  «  the
 House.

 The  question  is:
 (i)  Page  24,  for  lines  6  to  33,  substi-

 tute—
 “I94A.  Interest  other  than

 “Interest  on  Securities:  (l)  Any
 person,  not  being  an  individual  ov
 &  Hindu  undivided  famuy,  30  1s
 responsible  for  paying  to  a  resi-
 dent  any  income  by  way  of
 interest  other  than  income
 chargeable  under  the  head
 “Interest  on  Securities”,  shali,  at
 the  time  of  credit  of  such  income
 to  the  account  of  the  payee  or  at
 the  time  of  payment  thereof  in
 eash  or  by  issue  of  a  cheque  or
 draft  or  by  any  other  node,
 whichever  is  earlier,  deduct  in-
 come-tax  thereon  at  the  rates  in
 force:

 Provided  that  no  such  deduction
 shall  be  made  in  a  case  where
 the  person  (not  being  a  company
 or  a  registered  firm)  entitled  to
 receive  such  income  furnishes  to
 the  person  responsible  for  making
 the  payment—

 (a)  an  affidavit,  or
 (b)  a  statement  in  writing,

 +declaring  that  his  estimated  total
 income  ible  for  the

 ment  year  next  following  the
 financjal  year  in  which  the  income
 is.  credited  or  paid  will  be  Jess
 than  the  minimum  liable  to  in-
 come-tax.
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 (2)  The  statement  in  writing
 referred  to  in  sub-section  qd)
 shall  also  contain  such  other  parti-.
 culars  aS  may  be  prescribed,  be
 verified  in  the  prescribed  man-
 ner,  be  signed  in  the  presence  of
 a  Gazetted  Officer  of  the  Central
 or  a  State  Government  and
 bear  an  attestation  by  such  Officer
 to  the  effect  that  the  person  who
 has  signed  the  statement  is  known
 to  him.

 (3)  The  provisions  of  sub-sec-
 tion  (l)  shall  not  apply—

 (i)  where  the  incomes  credit-
 ed  or  paid  at  any  one  time  does
 not  exceed  four  hundred  rupees;

 (ii)  to  such  income  credited
 or  paid  before  the  lst  day  of
 October,  ‘1967;

 (iil)  to  such  income  credited
 or  paid  to—
 (a)  any  banking  company  to

 which  the  Banking  Regulation
 Act,  1949,  applies,  or  any  co-opera-
 tive  society  engaged  in  carrying
 on  the  business  of  banking  (in-
 cluding  a  co-operative  land  mort-
 gage  bank),  or

 (b)  any  financial  corporation
 established  by  or  under  a  Central,
 State  or  Provincial  Act,  or

 (c)  the  Life  Insurance  Corpo-
 ration  of  India  established  under
 the  Life  Insurance  Corporation.
 Act,  956  or

 (d)  the  Unit  Trust  of  India
 established  under  the  Unit  Trust
 of  India  Act,  1963,  or

 (e)  any  company  or  co-opera-
 tive  society  carrying  on  the  busi-
 ness  of  insurance,  or

 (ft)  such  other  institution,
 association  or  body  which  the
 Central  Government  may,  for
 reasons  to  be  recorded  in  writing,
 notify  in  this  behalf  in  the  Official

 Explanation.—In  this  section,
 “Gazetted  “Citicer*  fricludes  @
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 Tehsildar  or  a  Mamlatdar  of  a
 Taluka  or  Tehsil  or  any  other
 officer  performing  functions  simi-
 lar  to  those  of  a  Tehsildar  or
 Mamlatdar”.  (159  as  modified)”.
 (ii)  Page  26,  for  line  23,  substitute—

 “has  furnished  to  him  an  affi-
 davit  or  a  statement  under  the
 proviso".  (160)

 The  motion  was  adopted.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now
 put  amendment  No.  78  to  the  vote
 of  the  House.

 Amendment  No.  78  was  put  and
 negatived,

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  30,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill”.

 The  motion  was  adopted.

 Clause  30,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 Clauses  3l  and  32  were  added  to  the
 Bill.

 Clause  323—  (Certain  amendments  to
 Income-taxr  Act  to  take  effect  from  lst
 April,  1968),

 Shri  N.  Dandeker:  I  beg  to  move*:

 Page  27,  line  l,  after  “Third
 Schedule”  insert—

 “with  the  exception  of  Item  22
 thereof".  (44)

 This  is  a  very  small  thing.  It  is
 concerned  with  the  clause  which  says
 that  the  amendments  to  the  Income
 Tax  Act  directed  in  the  Third  Schedule
 shall  be  made  in  the  Income  Tax  Act
 with  effect  from  the  Ist  day  of  April
 1968,  that  is  to  say,  prospectively.  I
 think  one  ‘of  these  amendments  ought
 not  to  be  made  prospective  but
 immediate,  that  is,  item  22  of  the
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 Third  Schedule  at  page  92  which  is
 concerned  with  reducing  the  age  limit.
 from  70  years  to  60  years.  Then  there
 are  one  or  two  other  minor  things.
 connected  with  the  annuity  deposit
 scheme.  I  submit  this  annuity  deposit
 scheme  is  so  vicious  that  any  relief
 that  is  intended  ought  to  be  imme-
 diate  and  not  prospective.  There-
 fore,  I  have  suggested  an  amendment
 to  clause  33  which,  with  the  amend-
 ment,  would  read:

 “The  amendments  directed  in  the
 Third  Schedule  with  the  exception
 of  Item  22  thereof  shall  be  made
 in  the  Income-tax  Act  with  effect
 from  the  Ist  day  of  April,  1968”.

 with  the  result  that  the  overriding.
 clause,  which  is  sub-clause  (2)  of  sec-
 tion  will  apply—‘save.....
 come  into  force  from  the  Ist  April,
 1967".
 In  other  words,  item  22,  I  submit,
 should  come  into  effect  from  ist  April,
 1967.  It  is  connected  with  the  annuity
 deposit  scheme.

 Shri  Morarji  Desai:  The  annual  de-
 posits  in  relation  to  incomes  which
 are  liable  to  tax  for  the  current  assess-
 ment  year  1967-68  were  to  be  made
 during  the  past  financial  year.  They
 have  already  done  it.

 Shri  N.  Dandeker:  This  year  I.
 shal]  have  to  make  a  deposit  for  the
 next  financial  year  and  I]  cannot  be
 governed  by  the  law  of  next  year.  If
 I  have  got  to  make  advance  deposit
 in  relation  to  the  assessment  year
 1968-69,  the  law  of  this  year  applies.

 Shri  Morarji  Desai:  Now  we  have
 made  it  prospective;  therefore  1968-
 69  will  apply.

 Shri  N.  Dandeker:  When  it  comes
 to  determining  whether  I  have  made
 a  proper  deposit,  the  later  law  ap-
 plies;  but  when  it  comes  to  whether  I
 should  or  should  not  make  a  deposit,
 how  much  deposit,  it  is  the  law  of
 today  which  applies,  because  it  is  ad-
 vance  payment  of  deposit.

 “Moved  with  the  recommendation  “of  the  President.
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 Shri  Morarji  Desai:  The  only  diffi-
 culty  is  that  if  this  is  done,  those
 who  have  defaulted  last  year  will
 escape,  I  will  not  be  able  to  punish
 them.  There  is  a  penalty  charge  for
 those  who  have  not  done  it,  and  if  I
 accept  this,  then  they  will  escape,  that
 is  all  that  will  happen.

 Shri  N.  Dandeker:  They  won't
 either,  they  will  be  assessed  this  year
 in  relation  to  this  year’s  laws.  Last
 year  if  they  did  not  make  the  annual
 deposit,  they  will  be  assessable  this
 year,  except  of  course  for  age,  if  my
 amendment  is  accepted;  otherwise,
 they  will  be  assessed  in  relation  to
 the  law  as  of  this  year  as  amended  by
 item  22,  they  as  well  as  others  who
 have  got  to  make  annual  deposits  in
 advance.  I  cannot  make  an  annuity
 deposit  in  advance  this  year  in  rela-
 tion  a  law  that  does  not  exist  at  all,
 I  make  it  in  relation  to  a  law  as  it
 is  this  year.

 Shri  Morarji  Desai:  I  think  we  can
 consider  it  in  the  schedule  itself  if  it
 is  necessary,  or  by  a  notification  we
 can  do  it,  but  I  would  not  like  to
 make  any  change  whereby  some  peo-
 ple  wil]  escape  penalty.  We  will  do
 it  by  a  notification  if  it  comes  to  that.

 Shri  N.  Dandeker:  So  long  as  you
 are  sympathetic  to  the  thought,  it  is
 all  right.  I  do  not  press.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Has  he  the
 permission  of  the  House  to  withdraw
 ‘his  amendment  447

 Hon.  Members:  Yes.

 Amendment  No.  44  was,  by  leave,
 withdrawn,

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question

 “That  clause  33  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
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 Clause  33  was  added  to  the  Bill.
 Clause  aA  Amendment  of  Act  27

 of  1957),
 Shri  Indrajit  Gupta:  I  beg  to  move:*
 Page  28,  omit  lines  4  to  28.  (181)
 Mr.  Deputy-Speaker:  I  put  the  am-

 endment  to  the  Vate  of  the  House.
 Amendment  No,  8  was  put  and

 negatived.
 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question

 is:
 “That  clause  34  stand  part  of

 the  Bill.”

 The  motion  was  adopted,

 Clause  34  was  added  to  the  Bill.

 Clause  ae  (Amendment  of  Act  38  of
 1958).

 Shri  Indrajit  Gupta:  I  beg  to  move:*

 Page  3l,  omit  lines  7  to  3l.  (182),

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  putting
 the  amendment  to  the  House,

 Amendment  No.  82  was  put  and
 negatived,

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  35  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  35  was  addeq  to  the  Bill.

 Clause  36—  (Amendment  of  Act  7  of
 964)

 Shri  Morarji  Desai:  I  beg  to  move:*
 Page  34,  after  line  2l,  insert—

 ‘(c)  in  the  First  Schedule,  in  rule.
 L—

 (i)  clause  (v)  shall be  omitted
 with  effect  from  the  Ist  day
 of  April,  1968;

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 (ii)  for  clause  (vii),  the  following
 clause  shall  be  substituted
 with  effect  from  the  lst  aay
 of  April,  1968,  namely:—

 “(vii)  an  amount  equal  to  fifty
 per  cent.  of  the  sum  with
 reference  to  which  a  de-
 duction  is  allowable  to  the
 company  under  the  provi-
 sions  of  section  80G  of  the
 Income-tax  Act;"".  (6l)

 Shri  8.  Ss.  Kothari:  I  rise  to  oppose
 clause  36,  not  on  account  of  what  this
 clause  proposes  but  on  a  very  im-
 Portant  point,  that  is  the  basic  tenets
 of  this,  shall  we  say,  retrograde  and
 obnoxious  tax,  namely,  companies  pro-
 fits  surtax.  There  is  g  basic  contradic-
 tion  between  the  principle  underlying
 this  tax  and  the  principle  underlying
 the  so-called  tax  credit  schemes  to
 which  the  Finance  Minister  has  re-
 sorted  to  give  relief  to  the  aluminium
 industry.  That  is  a  welcome  thing.
 But  I  would  describe  it  as  a  kind  of
 uneasy  co-existence.  These  two  things
 are  contradictory.  A  company  in-
 creases  its  profits.  What  happens?
 The  company  is  penalised  more:  and
 more.  It  is  a  deterrent  to  efficiency,
 to  higher.  profits  and  it  Is  an  invita-
 tion  to  tax  evasion.  If  it  shows  more
 profits,  it  has  to  pay  tax  at  a  higher
 rate.

 Shri  Indrajit
 Pay  less  then?

 Shri  s.  5.  Kothari:  I  am  pointing
 out  the  contradiction  between  two
 schemes.  What  is  the  object  of  the
 tax  credit  schemes  for  aluminium  or
 any  other  industry  which  is  granted
 tax  credit  certificates,  if  it  makes
 more  profits.  It  is  to  give  tax  relief.
 I  do  not  know  how  these  two  things
 can  co-exist  in  the  same  law.  It  means
 that  there  is  some  sort  of  confusion  in
 the  thinking  of  the  Government.  This
 tax  must  be  dropped,  as  this  is  an
 invitation  to  evasion  and  it  penalises
 efficiency  and  Profits.  Profits  are  the
 sivews  of  growth;  they  lead  to  greater
 expansion.

 “The  maximum  limit  to  taxation  at
 present  is  70  per  cent  here.  In  other
 countries,  it  is  far  less.  It  should  be

 623  (Ai)  LSD—I.

 Gupta:  Should  they
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 reduced  to  sixty  per  cent  and  nade
 applicable  to  all  companies,  public
 and  private,  In  -the  case  of  private
 companies,  the  tax  may  go  even  to  75
 or  80  per  cent,  The  Finance  Minister
 expects  them  all  to  be  good  and  honest
 people,  who  must  pay  all  their  taxes
 fully.  I  do  not  have  any  brief  for
 those  who  evade  tax;  you  may  put
 them  in  jail,  but  make  your  tax  struc-
 ture  acceptable  to  society.  Let  society
 stand  up  and  say:  this  tax  structure
 is  reasonable,  just  and  equitable;  we
 must  all  obey  the  law  and  we  must
 follow  it  correctly.  I  have  no  objec-
 tion  at  all  to  punishing  the  evaders,
 but  make  it  reasonable  and  just  “axa-
 tion.  In  view  of  the  inherent  contra-
 diction,  to  which  1  had  already  drawn
 the  attention  of  the  hon.  Minister,  I
 say  that  the  surtax  on  company  pro-
 fits  must  go  completely.  Secondly,  the
 limits  must  be  reduced.  These  are
 the  two  points  which  I  wanted  to
 emphasize.

 After  having  said  what  I  had  to
 say,  I  withdraw  my  opposition  to  the
 clause.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.  Fin-
 ance  Minister.

 Shri  Desai;  He  has  with-
 drawn  his  opposition.  What  am  I  to
 say?

 Shri  5.  Ss.  Kothari:  To  the  basic
 tenets,  I  am  still  opposed.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  put
 amendment  No.  6l  to  the  vote  of  the
 House.  It  is  government  ameridment.
 The  question  is.

 Page  34,  after  line  2l,  insert—

 ‘(c)  in  the  First  Schedule,  in  ~ule
 —

 (i)  clause  (v)  shall  be  omitted
 with  effect  from  the  Ist  day
 of  April,  1968;

 (ii)  for  clause  (vii),  the  ollow-
 ing  clause  shall  be  substituted
 with  effect  from  the  Ist  day
 of  April,  1968,  namely:—

 “(vii)  an  amount  equal  to  ‘Atty
 per  cent.  of  the  sum  with
 reference  to  which  a  deduc-
 tion  is  allowable  to  the  com-
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 Piny  under  the  provisigns
 of  section  909  of  the  In-

 -tax  Act;**.  (igi)
 The  motion  was  adopted

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  36,  as  amended, stand  part  of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopted.

 Clause  36,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 Clauses  37,  38  and  39  were  added  to
 the  Bill.

 Clause  40—(Amendment  of  Act  of
 944)

 Mr.  Depaty-Speaker:  We  take  up
 clause  4)  now.

 Shri  fadrajit  Gupta:  Sir,  I  am  not
 moving  endment  No.  l64.  Hete
 pleast  allow  thé  to  just  congratulate
 the  Fifidiice  Minister  oii  withdrawing
 the  duty  on  cigars,  because  I  .mibke
 cigars.  I  move:*

 Page  36,—
 Omit  lines  6  ang  7.  (183),

 Page  ा,
 Omit  lines  l  to  4  (185), .

 Dr.  Ranen  Sen:  I  move:*
 Page  37,  line  27,—

 Omit  “Item  Nos,  2,  3(i),”  (186).
 Shri  Lobo  Prabhu  (Udipi):  I  move*

 all  my  amendments
 Page  36,—  Pr

 Omit  lines  6  and  a  (238).
 Page.  36,—

 Omit  lines  4  to  16,  (239).
 Page  44,—

 Omit  lines  va  and  18.  (240).
 Page  36,—

 Omit  lines  36  and  37.  (24l).
 Mr,  a  Depaty-Speaker:  Amendment

 No,  242  is  the  same  as  185.
 Shri  Bent  Sltinker  Sharma:  I

 move:*
 Page  37,—

 Omit  lines  5  to  9.  (243).
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 Shri  Lebo  Prabha:  I  move:*
 Page  37,—

 Omit  lines  0  to  15.  (244)
 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment

 Nos.  266  and  267  of  Shri  Kothari  are
 the  same  as  amendment  Nos,  288  and
 239  diready  moved.

 Shri  S.  s.  Kothari:  Sir,  I  move:*

 Page  36,—

 Omit  lines  9  and  20.  (268)

 Page  37,—

 Omit  lines  L  to  4,  (269)

 Page  37,—

 Omit  lines  5  to  a  (270)

 Mr.  Deputy-Speaker:  All  the  ,mend-
 ments  under  clause  40,  which  are  not
 overlapping,  have  been  moved.

 Dr.  Ranen  Sem  (Barasat):  Amend-
 ment  Nos.  188,  85  and  lét  are  com-
 mon  to  many  of  my  hon,  friends,
 and  all  these  amendments  relate  50
 the  chapter  on  indirect  taxes.  Already
 we  have  shown,  and  the  hon.  Fin-
 ance  Minister  has  also  admitted,  that
 though  the  direct  taxes  have  in-
 creased,  the  volume  of  increase  in
 the  indirect  taxes  is  much  more  than
 the  direct  taxes.  Even  now,  today,
 for  this  year,  the  Finance  Minister
 has  proposed  to  increase  the  tax  on
 coffee,  tea,  cigarettes—I  am  a  ciga-
 rétke  smoker,  and  my  friend  Shri
 Indrajit  Gupta  is  a  cigar  smoker  and
 so  he  should  be  happy—cotton  yarn
 and  twists  above  29  counts,  and
 net  result  is  that  the  consumer  ,o0ds’
 price  is  going  higher,  and  the  in-
 dustrialists  ahd  the  businessmen,
 particularly  the  big  businessmen
 take  advantage  of  these  taxés  and
 incredse  the  prices  over  and  above
 what  is  taxed.  Therefore,  we  oppose
 this  sort  of  increase  in  indirect

 a.

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 Yesterday,  Shri  Morarji  Desai
 asked  us  9  question:  if  indirect  taxes
 are  not  levied,  how  can  the  State
 get  revenye  and  how  can  the  State
 be  run.  He  quite  irrelevantly  intro-
 duced  a  point  about  tax  structure  in
 the  USSR.  Since  then,  I  wag  look-
 ing  inta  some  of  the  figures.  Mr.
 Morarji  Desai  should  know  it;  it  is
 No  goog  that  the  Finance  Minister  of
 India  should  be  ignorant  of  a  cer-
 tain  thing  which  he  has  referred  to
 in  his  speeches.  He  said  that  the
 indirect  taxés  in  U.5.S.R.  also  are
 growing,  and  they  derive  their  main
 income  from  indirect  taxes.  I
 beg  to  submit  that  the  main  revenues
 of  U.S.S.R.  are  derived  from  the
 socialised  sector,  from  socialised  in-
 dustries,

 Shri  Morarji  Desai:  That  is  also
 indirect  tax.

 Dr.  Eanen  Sen:  Here  the  direct
 taxes  are  mere  or  less  derived  from
 the  salaried  employees.  The  other
 dhy  he  said,  out  of  Rs.  l  lakh  Rea.
 92,000  is  taxed.  The  people  in  the
 lower  rung  who  are  salaried  are
 made  to  pay  through  their  nose  the
 direct  taxes.  The  people  in  the
 upber  rung  go  seot-free  and  we  never
 catch  them  in  spite  of  our  best  efforts.
 Therefore,  it  is  no  good  stating  cer-
 tain  irrelevant  matters  and  trying  to
 justify  the  indirect  taxes,  We  are
 definitely  opposed  to  any  increase  in
 indirect  taxes  on  any  consumer  goods.
 Me  has  taxed  coffee  and  tea.  Every-
 body  knows  that  the  whole  of  south
 India  drinks  coffee  ang  the  whole  of
 forth  India,  central  India,  eastetn
 fndia  and  western  India  drink  tea
 and  smoke  cigarettes.  In  the  village
 fedtaurants,  people  drink  tea  and
 coffee.  From  them  he  wants  to  rea
 lise  quite  a  large  sum.  In  our  am-
 endments,  therefore,  we  have  asked
 for  the  abolition  of  the  indirect
 tages  on  these  items.  As  I  seid
 eartier,  every  year  four  or  five  com-
 modities  gre  chosen  and  indirect
 taxes  ure  imposed  on  them:  Next  year
 another  category  df  artichs  are
 chosen  and  taxes  sre  imposed.  We
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 are  totally  opposed  to  such  taxes
 and  hence  we  have  moved  our  am-
 endments.

 SHH  Lobo  Prabhu  (Udipi):  I  would
 like  to  deal  with  all  my  amendments
 together  rélatihg  to  Increase  duties
 on  ted,  coffee,  motor  spirit,  petto-
 létm  products,  rayon,  yarn  for  hand-
 loom  and  aluminium.  Even  though
 the  Fitiante  Minister  has  shown  him-
 s@If  30  anienable  to  reasonable  sugges-
 tions,  I  am  not  anticipating  this  te-
 lief  on  my  oWn  afguments.  I  am
 anticipating  it  on  his  arguments.  He
 has  laiq  down  two  general  criteria
 for  his  taxation  and  three  specific
 ontés  for  these  new  increases.  The
 two  general  criteria  are  there  should
 be  np  inflation  and  that  recession
 should  be  arrested.  In  respect  of
 the  first  criterion,  I  would  refer  him
 to  the  rise  which  has  taken  place
 since  his  budget  was  introduced  on
 26th  May.  At  that  time,  the  Eco-
 nomic  Times  inder  of  prices  for
 general  articles  was  197  and  at  pre
 sent  it  is  2.9  points  have  increased
 in  the  course  of  7  weeks.  I  would
 like  to  bring  it  to  his  attention  that
 such  a  steep  increase  has  never
 taken  place  before,  even  though  our
 country  has  been  used  to  inflation.
 It  is  for  him  to  explain  if  there  are
 any  factors  other  than  his  budget,
 which  are  responsible  for  this  in-
 crease.  If  he  says  that  there  is  a
 dithinishing  prospect  in  respect  of
 food  due  to  the  Suez  Canal  closure,
 the  recent  rains  would  have  corrected
 that  prospect.  Therefore,  there  re-
 mains  one  single  factor,  namely,  his
 budget  which  has  imposeq  a  total
 of  Rs.  5  crores  of  new  taxes,  out
 of  which  he  has  announced  conces-
 sions  to  the  extent  of  Rs.  l6  crores.

 Therefore,  if  he  cares  io  keep  the
 economy  on  at  least  the  same  level
 of  inflation  he  has  to  think  of  giving
 up  thebe  taxes.  One  may  enquire
 how  this  increase  in  prices  takes
 Pltce  from  taxes.  It  will  not  be
 dered  that  the  tax  is  added  to  the
 Price  and  that  particular  item,  in-
 dHeeses  the  total  of  the  particular
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 consumption  pattern.  That  will  not
 be  denied.  What  has  not  been
 noticed,  but  what  is  equally  import-
 ant,  is  that  the  increase  following
 fram  these  items  is  generalised,  it
 proceeds  on  as  it  were  8  capillary
 action  to  all  other  items.  For  ins-
 tance,  the  man  who  has  to  pay  more
 for  his  tea  or  shoes  or  utensils  will
 just  say  why  should  not  he  put  up
 the  price  for  milk  that  he  is  selling,
 why  he  should  not  increase  the  price
 for  his  labour.  So  to  that  extent
 the  tax  increase,  for  this  small  am-
 ount  which  the  Finance  Minister  im-
 poses,  goes  to  the  prices  of  all  arti-
 cles,  It  is  a  wasteful  process,  and  I
 would  like  the  Finance  Minister  to
 examine  if  this  does  not  happen,  by
 examination  of  the  actual  increases
 that  take  place  in  the  prices  of  all
 these  commodities.

 Along  with  that,  there  is  a  certain
 fall  in  demand.  J  have  mentioned
 that  high  prices  are  general,  so  is
 this  fall  in  demand  general.  Here
 in  Delhi,  at  the  super  market,  after
 the  budget  was  imposeq  there  was  a
 reduction  in  demand  for  various
 items  rising  from  6  to  20  per  cent.
 The  taxes,  therefore,  are  to  that
 extent  very  hard  on  the  people  in
 the  sense  that  they  who  are  consum-
 ing  so  little  are  made  to  consume
 less.  Therefore,  the  Finance  Minister
 has  to  take  note  that  if  he  wants
 freezes,  freeze  on  wages,  freeze  on
 prices  and  freeze  on  profits,  he  must
 begin  with  a  freeze  on  taxes.  It
 is  idle  to  talk  about  the  responsi-
 bility  of  others,  it  is  idle  to  call  for
 the  sacrifices  of  others,  when  the
 Finance  Minister  goes  on  gaily  in-
 creasing  the  taxes  and  daily  adding
 to  the  prices.

 ‘His  second  argument  about  स्टटइन
 sion  is  again  contradicted  by  the
 ‘position  which  has  arisen  after  his
 budget  was  announced.  One  would
 have  expected  that  with  the  con-
 eessions  to  industry,  which  he  made
 so  much  of,  the  industry  would  res-
 pond,  that  the  share  prices  would
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 rise  and  that  the  share  market  would
 show  a  new.  brightness,  The  -posi-
 tion  is  very  much  the  reverse,  Today;
 daily  factories  are  closing,  daily
 thousands  of  workers  are  being  ren<
 dered  unemployed.  Who  is  to  blame?
 It  is  for  the  Fimance  Minister  to  say here  and  now  if  there  is  any  other
 factor  except  his  budget  which  dur-
 ing  the  last  séven  weeks  has  been
 responsible  for  this  decline  in  indus-
 trial  production,  His  anxiety  to  reduce
 recession  comes  to  only  lipservice
 when  he  does  not  take  note  of  the
 fact  that  the  addition  through  tax
 to  the  price  means  reduction  in  in-
 dustrial]  production,  reduction  ia  the
 articles  available  to  the  common
 man.

 I  am  now  coming  to  his  specific
 objectives  or  specific  reasons  for  the
 taxes  he  has  imposed.  The  first
 reason  he  has  given  .is  that  exports
 should  be  encouraged  by  increase
 on  internal  prices.  This  particular
 line  of  thought  does  not  appear  to
 have  ‘been  followed  far  enough.  If
 internal  prices  rise,  and  they  have
 done  as  they  should  do,  the  export
 must  decline.  This  is  fundamental
 fact,  a  very  simple  fact  also,  which
 had  been  completely  ignored.  The
 fact  that  during  the  period  of  8
 weeks,  these  fatal  8  weeks  since
 the  budget  owas  resented,  the
 prices  have  arisen,  the  food  prices
 have  risen  by  2]  points  according  to
 the  index  of  the  Ecoonmic  Times  a
 fact  which  could  be  verified  at  once,
 is  evidence  that  on  the  one  hand  the
 internal  market  and  the  common  peo-
 ple  suffer  and  on  the  other,  the  ex
 port  market,  about  which  so  much
 anxiety  is  professed,  is  going  down
 every  day.  If  there  are  any  figures
 to  show  that  during  the  last  8  weeks
 our  export  market  has  not  declined,
 those  figures  may  be  ‘made  available
 to  us.

 Of  course,  the  reason  for  the  dec-
 line  of  the  export  market  is  a  very
 old  one,  and  I  spoke  about  it  when I  participated  in  the  budget  discusion
 last  time,  and  that  is  devaluation.
 When  I  placeg  this  fact  before  the
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 House  while  speaking  on  the  budget
 last  time,  the  Finance  Minister  in  his
 very  suave  but,  at  the  game  time,
 curt  way  dismissed  the  suggestion  for
 revaluation  in  place  of  devaluation
 saying  that  this  canot  be  done  because
 of  our  comitment  to  the  world  Bank.

 +  Subsequently,  I  had  occasion  to  put
 arshort  notice  question,  pointing  out
 to  him  that  the  par  value  of  our  money
 can  be  changed  at  any  time,  if  there
 is  a  fundamental  disequilibrium,  Now,
 this  is  a  point  which  he  migtt  answer
 now,  because  at  that  time  his  very
 brief  and  rather  curt  and  almost  un-
 kind  way  of  dismissing  my  suggestion
 of  revaluation  by  saying  that  it  would
 not  be  possible  on  account  of  our
 agreement  with  the  world  Bank  is
 not  right.  We  have  the  right  at  any
 time  to  change  the  par  value  of  the
 currency.  When  devaluation  has  put
 our  internal  prices  up  by  almost  30
 points,  when  devaluation  has  cut  down
 our  exports,  when  this  devaluation
 had  made  it  impossible  for  us  to  indus-
 trialise  ourselves,  when  it  involves  a
 57.5  per  cent  increase  in  import  cost,
 there  is  every  reason  for  us  to  plead
 that  there  js  fundamental  disequili-
 brium  and  that  devaluation  must  be
 done  away  with  and  that  there  should
 be  revaluation  of  some  sort.

 So,  thig  argument  that  by  increas-
 ing  the  prices  on  tea,  coffee,  shoes
 and  other  items  we  will  have  more
 for  exports  does  not  hold  at  all.  It
 has  not  been  applied  to  its  logical
 conclusion,  the  conclusion  arising
 from  the  fact  that  any  rise  in  prices
 cuts  down  the  export  market.

 The  second  argument  of  the
 Finance  Minister  is  that  certain  items
 are  not  of  social  value  or  that  they
 are  socially  undesirable.  I  will  not
 contest  his  idea  in  respect  of  cigaret-
 tes  being  gocially  undesirable,

 Shri  Indrajit  Gupta:  But  he  does
 not  consider  cigars  undesirable.

 जाल  Vasudevan  Nair  (Peermade):
 That  shows;  that  he  is  inconsistent.
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 Shri  Lobo  Prabhu:  The  idea  of  any-
 thing  being  socially  undesirable  is  a
 personal  ‘one.  If  a  country  has  a  cer-
 tain  habit,  it  is  not  for  anyone,  be-
 cause  his  habits  are  different,  to  des-
 cribe  that  habit  as  undesirable;  be-
 cause,  we  are  a  free  people.  In  any
 case,  most  of  the  items  described  by
 him  as  socially  undesirable  may  be
 so  in  a  limited  sense  to  people  with  a
 certain  ideology,  but  they  are  not  so
 or  the  majority  of  the  people.  Then,
 I  need  not  remind  all  of  you  that  in  a
 democracy  it  is  not  q  government  or
 a  few  people  and  for  a  few  ideas;
 but  it  is  a  government  for  all  the
 people,  to  live  according  to  their
 tastes,  according  to  their  desires  and
 ideas.  So,  while  his  objection  in  res-
 pect  of  cigarettes  and  tobacco  may  be
 based  on  medical  opinion  and  I  would
 not  like  to  press  my  demand,  I  cer-
 tainly  press  that  in  respect  of  all  the
 others.

 Now  we  come  to  the  other  argu-
 ‘ment  that  exces  profits  must  be  mopp-
 ed  up  and  that,  if  they  are  not  mop-
 ped  up,  certain  items  tend  to  add  to
 the  inflationary  level.  This  is  a  very
 good  idea,  no  doubt,  but  with  all  the
 mechanics  of  income-tax,  with  all
 progressive  taxation,  is  it  necessary
 to  mop  up  excess  profits  in  this  very
 crude  manner  of  putting  an  excise
 duty?  That  is  a  point  which  is  very
 important.

 In  so  far  ag  handlooms,  rayons  and
 aluminium  are  concerned  the  Minis-
 ter  has  offered  some  slight  reliefs  for
 these  items  but  these  reliefs  will  pro-
 bably  do  more  harm  than  good.  We
 have  already  had  the  experience  of
 telief  which  has  been  allowed  to  a
 reserved  portion  of  cloth  meant  for
 the  common  people.  Has  it  reduced
 the  price  of  cloth?  The  price  of
 cloth  has,  in  fact,  increased  because
 some  relief  was  given  to  that  cate-
 gory.  Producers  make  good  on  the
 other  items  which  are  not  controlled
 and  which  are  not  taxed  specially.
 The  price  level,  I  may  remind  the
 Finance  Ministry,  is  an  integrated  one
 and  this  increase  in  the  superior  un-
 taxed  varieties  travels  to  the  whole
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 lot  and  Jegds,  on  the  one  hand,  to
 price  rises  even  for  the  poor  and,  on
 the  other,  to  a  lot  of  evasion.

 The  Fijance  Minister  was  very
 jubilant  yesterday  pointing  out  that
 the  quantity  of  shoes  which  will  be
 exempted  from  his  order  added  up  to
 87  per  cent  or  so.  I  do  not  know  what
 particular  variety  pf  shoes  he  had  in
 view  which  cost  Jess  than  Rs.  5/-  and
 which  is  87  per  cent  of  the  total.

 Shri  Ranga  (Srikakulam):  Chappals.

 Shri  Lobo  Prabhu:  But  he  may  notice
 that  in  the  way  of  that  evasion,  through
 those  87  per  cent,  lots  more  evasion,
 will  take  place  than  the  tax  he  is
 hoping  to  get  on  the  remaining  3
 per  cent.

 So,  my  plea  in  respect  of  these  clau-
 ses,  which  I  press  should  be  deleted,
 ig  that  there  should  be  a  tax  freeze.
 The  Finance  Minister  has  no  right  to
 talk  about  a  wage  freeze  unless  here
 and  now  he  begins  a  tax  freeze.
 Secondly,  in  support  of  my  hon.  friends
 ang  also  of  the  Finance  Minister  I
 propose  another  freeze—call  it  luxury
 freeze—a  luxury  freeze,  for  instance,
 of  meals.

 An  hen,  Member:  Cabinet  freeze.
 Shri  Lobo  Prabha:  That  can  remain.

 But  luxury  freeze  js  my  special  contri-
 bution...  (Interruption).

 This  luxury  freeze  I  would  like  to
 mention  in  respect  of  two  items  alone.
 If  one  goes  to  a  hotel,  one  pays—I
 have  trieq  to  ascertain  it—about  ten
 times  the  cost  of  the  food,  if  it  is  a
 five-star  hotel  and  in  that  way  pro-
 sortionately  down  to  one-star  hotel.  In

 Madras  an  experiment  has  been  tried
 er  mooted  that  a  ceiling  price  should
 be  fixed  for  a  very  ordinary  meal  in
 the  lowest  class  of  hotels.  I  would  sug-
 gest  that  there  should  be  a  ceiling
 Brice  for  all  meals.  Even  at  a  five-
 star  hotel  it  should  not  be  more  than
 Rs.  5.  If  you  do  that,  you  may  at  the
 same  time  tackle  your  food  problem
 from  3  different  direction,
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 Today  a  great  deal  of  jncrease  in  the
 food  prices,  particularly  the  prices  of
 vegetables,  is  dye  to  the  fact  that  there is  indiscriminate  huying  from  those
 who  cater  to  these  very  highly  costing
 meals.  If  the  Finance  Minister  would
 kindly  advise  his  colleague  who  is  not
 here  that  this  whole  problem  of  food
 will  be  relieved  if  a  ceiling  is  Axed  on
 meals,  something  may  arise.

 Then,  a  freeze  which  we  can  achieve
 igs  on  the  rate  of  contracts.  All  PWD
 contracts—I  put  a  question  here—are
 continually  extended.  No  contract  is
 fulfilled  within  the  time  fixed  in  spite
 of  the  penalty  clause,  When  the  ex-
 tension  is  given  there  is  a  new  rate
 fixed  both  in  respect  of  wages  and
 materials,  which  means  that  Govern-
 ment  is  constantly  supporting  any  infla.
 tion  that  is  taking  place  by  its  own
 actions  in  a  yery  large  sector.  It  would
 be  a  good  change  if  it  is  decided  that
 once  a  contract  rate  is  fixed  it  should
 remain  there  even  if  the  contract  is
 not  taken  up  at  once,  Sooner  or
 later,  the  contractor  will  accommodate
 himself  to  the  lower  material  rate  or
 to  the  lower  wage  rate.

 These  are  my  positve  cuggestions.
 What  I  consider  a  luxury  freeze  is
 very  jmportant  today  when  we  are  ald
 talking  of  socialism.  Let  us  have  a
 luxury  freeze  as  a  suggestion  from
 the  Swatantra  Party.

 With  all  these  lengthy  arguments,  I
 am  sorry  if  I  have  taxed  the  Finance
 Minister  very  much,  I  do  hope,  when
 he  has  given  up  already  Rs.  6.35
 crores,  he  may  give  Up  another  Rs.  50
 crores.  That  amount  of  Rs.  50  crores
 Can  be  easily  be  obtained—it  is  only
 3  per  cent  of  the  total  expenditure  of
 Government—by  him  by  asking  each
 of  the  Ministers  sitting  by  his  side  to
 impose  a  cut  on  the  exnenses,  I  do
 not  say  wastage,  in  their  own  Depart-
 ments,
 6.4  hrs.
 [Surat  C.  K.  Brartacnarrya  in  the

 Chair.]
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 श्री  Ure  एव०  जोशी  (पचा)  :
 समापति  जी  जो  सदन  के  सामने  क्लाज  40
 है  भौर  उसके  श्लाबा  भी  जो  कुछ  चीजें  हैं
 उनके  सम्बन्ध  में  बोलने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुमा

 हूं  ।  मेरे  पूर्व  कई  वक्‍ताओं  ने  यह  बताया  है  कि
 यह  जो  प्रत्यक्ष  कर  होते  हैं  उनका  बोझ  वरीबों
 के  ऊपर  जाता  है  |  गरीबों  के  ऊपर  ज्यादा
 बोझ  डालता  आज  की  अवस्था  में  उचित
 नहीं  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  सब  अप्रत्यक्ष  कर
 तो  खराब  नहीं  होते  लेकिन  जो  जीवन  के
 लिए  आवश्यक  चीजें  हैं  उनके  ऊपर  टैक्स  लगाता
 आज  के  जमाने  में  हम  लोगों  को  पश्चत्द  चहीं
 है  ।  जब  कि  गरीब  की  हालत  दिन  व  दिन
 खराब  होती  जा  रही  है  ।  हमारे  जो  डिप्टी
 आइम  मिनिस्टर  और  फाइनेंस  मिनिस्टर  हैं
 श्री मोरारजों भाई  देताई यह  तो  हमारे  पुराने
 मित्र  हैं  शौर  मैं  खास  करके  इसलिए  खड़ा  हूं
 है.  साज़  जो  कर  आपने  लगाने  को  सोचा  है
 उसमें  से  कई  कर  ऐसे  हैं  जो  कि  नहीं  लगाने
 चाहिए  ।  शब  यहां  पर  जैसे  चाय  का  जिक्र
 आया  उसके  बारे  में  तो  मैं  कुछ  नहीं  कहूँगा  1
 लेकित  खास  करके  कपास  के  घागे  के  ऊपर
 जो  टैक्स  लगाया  गया  है  उसके  बारे  में  मैं  कुछ
 यहां  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  आखिर  यह  टैक्स  बढ़ाने  के  पीछे  हमारे
 फाइनेंस  मिनिस्टर  का  उद्देश्य  क्या  है  ?
 क्या  रुपया  हासिल  करने  के  लिए  उन्होंने
 यह  टैक्स  लगाया  है  या  जो  मशोनी  करघे  पर
 कपड़ा  बनता  है  और  करे  चलाने  वाले  जो
 लोग  हैं  उनको  बड़े  बड़े  मिले  मालिक  और
 बड़े  यंत्रों  से  चलने  वाले  जो  कारखाने  हैं
 'उनकी  अपेक्षा  जो  बढ़ावा  मिला  हुमा  हैं
 उसको  रोकने  के  लिए  बह  छपा  कर  रह  हैं  ?
 मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  जी  बड़े-बड़े  मिल
 सलिक  हैं  जो  शहरों  में  अपना  उद्योग  चलाते
 हैं  वह  इन  करवों  और  यंत्र  के जरिए  चलने
 वाले  करधों  का  जिन  पर  कि  श्ाज  टैक्स
 लगाया  गया  है  और  जिन  पर  पहले  टैक्स
 नहीं  था  उन  का  कप्पीटीक्षत  वह  फेप्त
 नहीं  कर  सक़ते  हैं  इसलिए  यह  दबाव  हमारे
 मंत्री  महोदय  के  या  प्ूमत  के  ऊपर  अपा
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 gare  भौर  झगर  उस  दबाव  के  तबे  यंह  टैक्स
 प्रोप्ोडलल  झाया  है  तो  में  समझता हूं  कि  यह
 एक  प्रतिड्निप्राबादी  चीज़  हो  रही  है  ।  प्रति-
 क्रिपावादी  मैं  इस  लिए  कहूंगा  कि  यह  सिर्फ़
 रुपये  पैसे  इकट्ठा  करने  का  सबाल  नहीं  हैं  ।
 जब  हमने  योजना  बनाई  है  तो  यह  सिर्फ
 ग्राथिक  योजना  नहीं  है  बल्कि  झपने  मुल्क  की
 समाज  व्यवस्था  कैसे  हो  उसकी  भी  योजना  है
 और  मशोनी  करघों  को  भी  रियायत  या  सुविधा
 मिली  है  वह  इसलिए  दी  गई  है  कि  बड़े
 शहरों  में  मजदूर  जाते  हैं  वहां  उनके  रहने
 के  लिए  घर  नहीं  होते  हैं  और  वहां  बड़े  बड़े
 मालिकों  की  तरफ़  से  उनका  शोषण  होता  है
 इससे  बहतर  होगा  कि  छोटे  छोटे  झहरों  में
 या  देहातों  में  अग्रर  यह  काम  चऋअलेगा  तो
 देहाती  लोगों  को  फायदा  होगा  |  झाज  सुबह
 को  यहां  एक  माननीय  सदस्य  ते  मह  कहा  था  कि
 शहरों  की  तरफ  स्ले  देहातों  का,  ग्रामों  का  शोषण
 हो  रहा  है।  झब  यह  जो  शोषण  होता  है  उसको
 रोकने  के  लिए  जिसको  अंग्रेजी  में  लोकेशन
 प्लानिंग  बोलते  हैं  वह  करने  के  लिए  मशोनी
 करवों  को  रियायत  दी  है  ।  लेकिन  अगर  हस
 उनको  एक  ही  स्तर  पर  लाना  चाहें  लो  उसका
 नतीजा  यह  होगा  कि  बड़े  बड़े  कारखाने  शहरों
 में  बढ़ते  जायेंग ेऔर  आज  जो  मशीनी  करण
 देश  में  चल  रहे  हैं  वह  करघे  बन्द्र  हो  जायेंगे
 जिससे  लाखों  लोग  बेकार  हो  जायेंगे  |
 यहां  इनकी  ही  जो  कमेटी  बनी  थी
 उम्रफे  कहने  के  झनुसार  70-72  हजार  करने
 चतते  हैं  जो  कि  एथोराइज्ड  हैं  और  ऐसे
 अनएथो  राइज्ड  देखेंगे  तो  पता  नहीं  कितने
 हैं  -  लेकित  लोगों  का  कहना  है  कि  एक  लाख
 के  ऊपर  करषे  चलते  हैं  -  कल  यहां  पर  एक
 तर्क  चला  था  -  डा०  बोहिया  साहब  ने
 उस  तर्क  को  उठाया  था  और  उन्होंने  कहा
 था  कि  जो  यहां  पर  कल्तकुनेशन  हुझा  है
 इसमें  से  जो  पैप्ता  मिलने  का  है  वह  कंलकुलेशन
 गलत  है  |  डा०  साहब  का  कहना  था  कि
 60  करोड़  मिल्त  जायेगा  और  ग्रापका  कहता  है

 कि  कोई  दस  करोड़  के  नजदीक  मिल  जायेगा  1
 7  करोड़  80  लाख  मिल  जायेगा  ऐसा  कुछ  है.

 ‘19304 5-
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 i  [att  एंक्रणएम०  जोशी]
 तो  यह  जो  टैक्स  लगाया  है  वह  देखिये  कि
 कितना  ज्यादा  है  ?  यह  जो  मेमोगेडम  ञ्राफ
 एक्सप्लेनेशनं  है  उसमें.  सफा  35  पर  यह
 दिखाया  गया  है  कि  पहले  बेसिक  टैक्स  कितना
 था?  रेट  आफ  ड्यूटी  i  रुपया  50  पैसे  था
 और  उसके  ऊँपर  स्पेशल  जो  था  बह  33h
 था।  अझब  जो  नया  बेसिक  है  वह  6.  50  पैसा
 है  और  उसके  ऊपर  स्पेशल  33h  है।
 इसके  माती  यह  हो  जायेंगे  करीब  करीब

 9  रुपये  यह  हो  जायगा  ।  अब  इसका  नतीजः
 यह  होगा  कि  जो  लागत  मशोनो  करों  के
 कंपड़े  के  लिए  लगतो  है  उससे  बहुत  कुछ
 बढ़े  जायगी  और  लोगों  का  यह  ख्याल  है  कि
 इसके  कारण  वह  कम्पीटीशन  में  जिन्दा
 नहीं  रह  सकेंगे  ।  करघे  बन्द  हो  जायेंगे  और
 मजदूर  जो  लाखों  की  तादाद  में  हैं  वह  बे  रोजगा र
 हो  जापेंगे  |  अब  मुझे  पता  चला  है  कि  यह  जो
 मशोनी  करघे  हैं  वह  महाराष्ट्र  और  अान्घ्र  में
 ज्यादा  हैं,  अगर  महाराष्ट्र  के  लिए  मैं  कहूं
 तो  इच्छलकर  जी  i  करोड़  39  लाख
 उनको  मिलेगा  और  इसी  तरह
 भिवंडी  से  2  करोड़  70  लाख  मिल  जायगा
 शर  दूसरे  जो  बम्जई  म  हें  उन  से  8  करोड़
 करीब  करीब  मिल  जायेगा  मुझे  यह
 पता  चला  कि  इन  लोगों  के  प्रतिनिधियों
 ने  ग्राकर  जब  हमारे  मंत्री  महोदय  से  अपनी
 बात  रखी  तो  फैपला  हुआ  कि  कोई  एक  स्टडी

 ग्रंंप  इसे  स्टडी  करे  1  वह  स्टडी  ग्रुप  सब  जगह
 जाकर  के  देखे  कि  इसकी  लागत  आखिर  क्‍या
 है  और  जो  हम  लोगों  ने  टैक्स  का  रेट  रखा
 है  उससे  ज्यादा  झ्रामदनी  कितनी  हो  ॥।
 उसमें  एक  झ्फसर  यहां  से  और  कुछ  दूसरे
 लोगों  का  स्टडी  ग्रुप  चला  गया  और  मुझे
 जहां  तक  पंता  है  इस  स्टडी  ग्रुप  के  साथ  बम्बई
 शहर  में  महाराष्ट्र  के  उद्योग  और  वाणिज्य
 मंत्री  तथा  एक  महाराष्ट्र  के  मजदूर  मंत्री
 और  कुछ  कांग्रेस  के  नेताओों  की  आपस  में
 बैठक  दीं  गई  झौर  बैठक  में  इनके  खास
 अधिकारियों  ने  यहां  तक  कहा  कि  यह  दस
 करोड़  नहीं  5  करोड़  से  कम  होने  वाला  नहीं
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 है  ।  ग्रामदनी  जो  होगी  वह  5  करोड़  से
 ज्यादा  हो  जायगी  ।  इसलिए  मैं  यह  पूछ
 रहा  हूं  मंवी  महोंदय  से  कि  सचमुच  हम  लोगों
 को  यह  बताइये  कि  आपंका  इसमें  उद्देश्य
 क्या  है  ?  आप  ज्यादा  रुपया  चाहते  हैं  याँ
 जों  मिल  मालिक  हैं  जो  मशीनी  करों  के
 कम्पीटीशन  को  फस  नहीं  कर  सकते  हैं  उन  को
 इन  के  कम्पीटीशन  में  लाने  कौ  कोशिश
 है  ?  मैं  कहूंगा  कि  यह  प्रतिक्रियावादी  चीज
 हो  रही  है  |  जो  छोटे  छोटे  कस्बे  हैं  जहां  पर
 यह  काम  चलता  हैं  वह  वहां  टूट  जायेंगे  v
 तो  यह  नहीं  होता  चाहिए  1

 इसलिए  म  यह  कहूंगा  कि  अगर  झाप  को
 यह  करना  भी  है  तो  यह  देख  लेना  चाहिए  कि
 लोगों  की  मांग  क्‍या  है  ?  प्रगर  आप  को
 साढ़े  सात  करोड़  रुपया  चाहिए,  आठ  करोड़
 रुपया  चाहिए  तो  यह  जो  टैक्स  है  उसेको  आधा
 भी  कर  दिया  जाय  तो  स्टडी  ग्रुप  के  अधिकारियों
 के  हिसाब  से  जो  कि  इस  रेट  से  उनको  5-16
 करोड़  रुपया  मिलने  वाला  है  उसका  अगर

 आधा  भी  कर  दिया  जाय  तो  इनका  सात  करोड़
 हो  जाता  है  ।  वह  हो  सकता  है  1  अब  जो
 कमेटी  बनी  थीं  उस  कमेटी  का  कहना  यह  था  कि
 जो  साइज्ड  यान  होता  है  उसके  लिए  ख़ास  एक
 लैंबी  लगानी  चाहिए  और  जो  कम्पोजिट  मिले
 हैं  उन  को  भी  लैवी  देने  के  लिए  मजबूर
 किया  ये  यह  नहीं  होता  है  |  यह  जो  बोझ
 है  वह  करघों  के  ऊपर  जायेगा  शर  जो  कस्बों
 में  काम  करने  वाले  हैं  उन  मजदूरों  को  बेरोज-
 गारी  आयेगी,  बड़े  बड़े  शहर  बढ़ेंगे  शर  हमारे
 जो  सवाल  हैं  वह  और  भी  बढ़  जायेंगे  7  इसलिए
 म  समझता  हूं  कि  मंत्री  जी  के  सामने  जब  कोई
 जायज  बात  रखी  जाय  तब  उस  पर  उन्हें
 सोचना  चाहिए  ।

 दूसरी  एक  बात  में  यह  कहूगा  कि  टैक्स

 झाप  कहां  पर  वसूल  करना  चाहते  हैं  ?  इस
 मामले  में,  टैक्स  दरअसल  सोर्स  पर  होना
 चाहिए  ny  मेरा  झपना  खयाल  है  कि  श्गर

 जहां  पर  वह  सूत  जायेगा  और  उसका
 साइजिंग  होगा  वहां  अगर  भाष  यह  टैक्स
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 लगाने  की  कोशिश  करेंगे  तो  उसमें  घसखोरी
 होगी  शौर  चोरी  होगी  ।  बम्बई  में  सूत  मिल  है
 उस  में  से  सूत  लेकर  हम  लोग  चले  गये,
 धूलिया  चले  गये  और  वहां  उसका  साइजिग
 किया  अब  अगर  वहां  साइजिग  के  बाद  टैक्स
 लेना  है  तो  हो  सकता  है  कि  इससे  ज्यादा
 चोरी  हो  जाय  ।  इससे  बेहतर  यह  होगा  कि
 जहां  सतत  बनता  है  उसी  सोर्स  की  जगह  पर
 यह  टैक्स  लगाया  जाय  और  उससे  टैक्स  को
 वसूल  करने  में  सुविधा  होगी  और  भ्रष्टाचार
 को  रोका  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मेरी  आपसे
 प्रार्थना  है  कि  यह  जो  काम  हो  रहा  है  यह  काम
 मैं  समझता  हु  कि  जो  हमारी  योजना  बने,

 .. समाज  की  जो  नई  स्थिति  हम  बताना
 चाहते  हैं,  जो  रचना  करना  चाहते  हैं  उस  रचना
 के  खिलाफ  जा  रहा  है,  प्रतिक्रियावादी  हों
 रहा  है  |  बड़े  बड़े  शहर  जो  राक्षसों  की  तरह
 बढ़  रहे  हैं  उनमें  कोई  ग्रायोजन  नहीं  है  लोगों
 के  रहने  के  लिए  घर  नहीं  हैं  ।  बम्बई  जैसे
 शहर  नें  8-8  और  9-9  लाख  बिना  घर  के
 एक  ,  एक  कमरे  में  20-20  आदमी  रहते  हैं  |
 कलकत्ेे  में  श्राप  जानते  हैं  कितने  लोग  बस्तियों
 में  रहते  हैं  और  कितने  फूटपाथ  पर  सोते  हैं
 यह  जो  राक्षस  बढ़  रहे  हैं  इनको  हमें  रोकना
 चाहिए  ।  हमको  टैक्स  तो  नहीं  रखना
 चाहिए  लेकिन  में  कहूंगा  कि  झगर  कोई
 सालिक  अपना  कारखाना  लेकर  देहात  में
 जाने  की  कोशिश  करता  है  तो  उसको  पूरी
 सुविधा  देनी  चाहिए  ।  उस  पर  टैक्सेशन  कम
 करना  चाहिए  और  जो  उसके  वहां  ले  जाने
 के  लिए  ट्रान्सपोर्ट  की  फैसेलिटीज़  हैं  वह  सब
 सुविधा  उनको  देनी  चाहिए  1  यहां  जो  एक
 कारखाना  चल  रहा  है  देहातों  म  कस्बों  में
 उसको  रोकने  की  अगर  इस  टैक्स  के  जरिए
 शाप  कोशिश  करें  तो.  यह  बड़ा  पाप  होगा  ।
 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  वह  ऐसा  पाप  करेंगे  ।
 लेकिन  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  जो  फैसला
 किया  है  उसका  नतीजा  यह  होने  वाला  है  1
 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  सचेत  करना
 चाहता  हूं  कि जो  कदम  भाप  उठा  रा  हैं  उस  का
 नतीजा  बहुत  ख़राब  हो  जाने  वाला  है  ।
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 जिन  लोगों  आपके  सामने  प्रतिनिधित्व  करके
 अप्रनी  बात  रक्खी  है  उनकी  बात  दुवारा  सुनिये
 और  उनके  साथ  चर्चा  करके  जो  भी  वह  लोग
 चाहते  हैं  जिस  के  कारण  वह  मिलों  का  कम्पि-
 ढीशन  फेस  कर  सके  और  अपने  कारखाने
 चला  सकें  उसे  मान  लीजिये  ।  ऐसा  अगर.
 हो  सकता  है  तो  उनको  करना  चाहिए  t
 अगर  वह  नहीं  करेंगे  तो  मैं  समझूंगा  कि  गलत
 काम  हो  गया  ।  इसलिए  यह  जो  पूरा  एच०
 है  उसके  लिए  मेरा  विरोध  है  और  पुरजोर
 शब्दों  में  जितनी  भी  शक्ति  हमारे  पास  है
 उस  शक्ति  को  लगा  कर  मैं  उसका  विरोध
 करता  हूं  और  कहूंगा  |

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  I
 shall  confine  myself  to  amendments
 Nos.  83  and  185,  particularly  to  the
 duty  proposed  on  shoes.

 The  other  day  I  was  not  present
 here—unfortunately,  I  had  to  be
 Kanpur—when  the  Finance  Minister
 had  said  that  he  had  statistics  of  shoe
 production  in  the  country  and  he  found
 that  the  price  in  75  per  cent  of  the
 cases  was  either  Rs.  5  or  less,

 76.56  hrs.

 [Mr.  Depury-Sreaker  in  the  Chair].
 I  come  from  Kanpur  which  I  believe

 the  Finance  Minister  knows  is  famous
 for  shoes,  of  good  quality,  medium
 quality  and  bad  quality.  There  is  the
 firm  of  Cooper  Allen,  one  of  the  big-
 gest  shoe  factories.  There  is  a  public sector  factory  also  which  makes  army
 boots  etc.  I  am  glad  to  tell  him  that
 the  largest  number  of  shoes  js  exported
 from  Kanpur.  I  have  served  in  8  lea-
 ther  factory  for  l¢  years.

 An  hon,  Member:  He  was  a  mochi.

 Shri  S.  M.  Benerjee:  Yes,  I  am  a
 mochi.  आप  जैसे  जूते  चाहेंगे  मैं बैसे  जूते
 झापको  दे  सकता  हूं.  t
 He  may  place  an  order.  I  shall

 supply  it,  with  upper  sole  and  lower
 sole.
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 [Shri  S.  M.  Banerjee]
 Perhaps  the  Finance  Minister  has  in

 rojnd  those  shoes  which  are  manufec-
 ured  with  raw  hide  without  tanning

 They  are  generally  supplied  by  some
 petty  contractors  by  bluffing  the
 DGS  &  D  or  through  connivance.  In
 these,  there  is  no  leather;  it  is  same
 cardboard  or  something  like  that.  Or
 it  May  be  tyre  shoes,  the  famous  tyre
 shoes.  You  purchase  g  second-hand
 tyre  and  make  32  pairs  of  shoes,

 I  do  not  know  what  is  the  source  of
 his  statistics.  Ag  I  said  the  the  other
 day,  even  soles  are  not  available  for
 Rs.  §.  He  said  he  would  show  me  the
 shop  or  he  would  get  me  as  many  pairs

 .as  I  could  purchase.  I  have  yet  to
 know  of  any  shop  in  Delhi  or  Kanpur

 “Or  anywhere  in  India  where  a  pair  of
 shoes  can  be  had  for  Rs.  5.

 An  hon.  Member:  Children’s  shoes.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Even  children's
 shoes  cannot  be  had  at  that  price.

 It  wil  be  extremely  improper  for  me
 to  exhibit  my  pair  of  chappals  which
 I  wear  now.  They  are  of  the  cheapest
 quality.  But  even  the  price  of  that  is
 Rs.  8

 r.  Deputy-Speaker:
 temptation.

 Resist  that

 Shri  s.  M.  Banerjee:  I  have  said  that.
 These  are  post-election  days.

 The  point  is  this.  This  information
 he  has  given  is  absolutely  unbeliev-
 able.  I  do  not  know  how  he  gave  that
 idea.

 Shri  Morarji  Desai:  These  were  sup-
 Plied  by  the  factories  themselves.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  believe  there
 are  chappals  made  by  the  Khadi
 Udyog,  Gandhian  jdeology  chappals.
 Even  these  cannot  be  had  for  Rs.  5

 Shri  Morarji  Desai:  They  are  not
 factorirs.

 JULY  27,  967  Bill,  967  T§3L0

 Shri  S.  M.  Banerjee:  They  cost  Rs.  3
 and  Rs.  14.

 Shrj  Morarji  Desai:  They  are
 taxed.

 Shrj  s.  M.  Banerjee:  They  are  hand-
 made,  not  taxed.

 Batas  are  increasing  the  price.  I  saw
 a  notification  the  other  day  that  they
 are  going  to  increase  the  price  in  India Batas  are  supposed  to  cater  for  the
 middle  and  lower  middle  classes.  Bata
 shoes  are  supposed  to  be  the  lowest
 priced.

 not

 An  hon.  Member:  He  may  be  refer-
 ring  to  children’s  canvas  shoes.

 Shri  5.  M.  Banerjee;  Even  children’s
 canvas  shoes  are  not  available  at  that
 price.  Even  the  Hawai  chappals,  made
 of  foam  rubber  in  Faridabad,  are  not
 available  at  Rs.  5.

 Old  Khadaons  are  available  perhaps.
 I  do  not  know  whehter  the  Deputy
 Prime  Minister  would  like  to  rule  this
 country  ilke  Bharat  with  Khadaons.
 It  is  not  a  question  of  that.
 वा  hes.

 Shri  N.N.  Patel  (Bulsar):  This  is  the
 shoe....

 ti  aa  लिसये  (मुंगेर)  उपाध्यक्ष
 महोदय,  वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  यह  क्या
 तमाशा  है  ?

 Shri  85.  M.  Banerjee:  This  is  the
 chappal....

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  not  pro-
 per.

 Shr  N.  N.  Patel:....which  I  purchas-
 ed  last  month.  The  price,  which  is  also
 printed  on  it,  is  Rs.  21.25,  but  when
 I  went  to  the  shop  I  bought  it  for
 Rs.  l4.  There  are  shoes  on  which
 the  price  printed  is  Rs.  2.00  but  which
 are  available  for  Rs.  8.00

 Mr.  Deputy-Speaker:  Please  resume
 your  seat.  If  you  want  to  speak  on
 this,  you  can  reply  to  the  hon,  Mem-
 ber.  Do  not  intervene  in  this  manner
 and  that  too  with  the  shoe  in  hand.
 This  is  not  fair.
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 at  मोलहू  ब्रताद  (बांसगांव)
 माननीय  सदस्य  जुते  का  काम  करते  हैं  ?

 श्री  अर्जुन  लिह  भ्रवोरिया  (इटावा)  :
 यह  जूता  दिल्ललाने  की  कारवाई  उधर  से
 हो  रही  है  |

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  never  inten-
 ded  it,  but  it  is  not  fair.

 Sari  Indrajit  Gupta:  The  shoe  should
 be  expunged  from  the  proceedings.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  I  am  glad  the
 hen.  member  hag  mentioneg  this,  but
 coe  cost  of  even  hig  ghoes  may  be  more
 ikan  Rs.  7.
 \nai  he  should  [89  his  pair  of  shoes  on
 the  Table  for  circulation  among  the
 Congressmen.  Let  them  see  whether
 they  can  get  it  for  Rs.  5.  The  hon.
 NMunister  may  accept  my  amendment

 :  ¢n  his  own  he  may  take  it  up,  that
 it  should  pe  at  least  Rs.  15.

 Moreover,  I  am  surprised,  I  want  to
 knew  what  was  the  idea  behind  it.
 The  excise  duty  on  footwear  was  exem-
 ‘pted  in  966  by  a  notification,  In  965
 the  then  Finance  Minister  myst  have
 realised,  or  the  Chairman  of  the  Board
 of  Revenue  must  ‘have  released,  that
 this  excise  duty  should  be  scrapped
 छा  exempted.  Now  that  exemption
 notification  has  been  scrapped  by  an-
 other  notification  and  this  tax  has  been
 levied.  |  do  not  know  if  notifications
 are  treated  so  shabbily  on  the  whims
 of  the  hon.  Finance  Minister,  what  is
 going  to  be  the  future  of  this  country.
 80.  4  would  request  him  once  again  to
 apply  his  mind  and  see  that  the  excise
 duty  on  this  footwear  is  either  exemp-
 ted  or  atleast—should  be  exempted
 up  to  a  minimum  price  of  Rs,  45
 I  nope  the  hon.  Finance  Minister  will
 give  us  more  convincing  reasons  that
 in  saying  that  statistics  gre  available,
 he  has  seen  the  villages.

 What  is  happening  in  the  villages.
 If  you  really go  to  Bengal  or  UP,  what
 do  they  do?  They  have  a  pair  of  shoes,
 that  is  only  meant  for  the  mela,  other-
 wise  they  take  the  shoe  on  the  lathing
 and  move  abovt.  That  is  the  real
 picture  of  what  ts  going  on.  Does  he

 SRAVANA  5,  i889  (SAKA)

 I  would  only  request  him:
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 want  us  tg  move  about  prith  our  shoes
 on  the  lathj  and  go  round  the  country?
 This  unimaginitive.  I  would
 request  him  to  kindly  accept  my
 amendment.

 Shr  Shivajirao  S.  Deshmukh  (Par-
 bhani):  I  raise  io  oppose  sub-clause
 (f)  of  clause  40.  I  propose  to  support
 al]  the  reasons  that  have  been  advan-
 ced  by  Mr.  Joshi.

 It  is  a  fact  that  the  levy  on  power-
 looms  which,  at  the  hands  of  the  hon.
 Finance  Minister,  has  received  se
 liberal  enhancement  literally  and
 mgstly  affects  the  State  of  Maharash-
 tra.  Nowadays  whenever  any  Mem-
 ber  of  Parliament  from  Maharashtra
 rises  on  the  national  forum  and  says
 that  this  particular  policy  hits  hard
 the  State  of  Maharashtra  he  is  brand-
 ed  as  a  regionalist.

 Shrimatj  Lakshmikanthammg  (Kha-
 mmam):  Parchialist.

 Shri  Shivajirao  Ss.  Deshmukh:  I  am
 thankful  to  the  lady  member,  evem
 parochialist.  Fortunately  or  unfortu-
 nately  Maharashtra  happens  to  contain
 70  per  cent  of  the  power  looms,  and
 any  levy  which  is  enhanced  anywhere
 between  400  and  600  per  cent  is  bound
 to  affect  the  Maharashtra  State  alone.
 If  this  enhancement  cannot  have  the
 merit  of  being  a  national  taxation.  I
 dare  say  that  this  levy  is  mostly,  if
 not  solely,  aimed  at  the  people  of
 Maharashtra.  It  hurts  the  poorest
 sections  of  the  people....  (Interrup-
 tions).

 An  hon.  Member:  Are  powerloom
 owaers  poorest?

 Shri  Shivajirao  8.  Deshmukh:  People
 from  middle  classes  i,  Maharashtra
 were  literally  lured  to  purchase  power-
 looms.  This  was  unwanted,  obsolete
 machiery  and  they  were  lered  to  buy
 them  at  fabulous  and  fantastic  prices
 Then  these  installations  were  again
 hit  py  the  authorities  as  being  illegal
 installations.  For  years,  these  people
 had  to  carry  on  a  fight  for  mere  recog-
 nition  in  order  to  get  over  some  pro-
 cedural  difficulties.  When  they  have
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 [Shri  Shivajirao  5.  Deshmukh]
 Imost  won  the  battle  of  recognition,

 when  all  these  installations  are  recog-
 nised,  comes  the  enhancement  of  the
 levies....  (Interruptions).  I]  simply
 cannot  understand  it  on  what  basis
 is  such  an  enhancement  proposed?  The
 Finance  Minister  seeks  recourse  to  the
 Asoka  Mehta  Committee  report.  Much
 water  has  flowed  since  that  committee
 thought  it  fit  in  its  wisdom  to  recom-
 mend  this  course  of  action  which  would
 strike  at  the  root  of  powerloom  indus-
 try  all  over  India.  On  the  one  hand
 we  plead  for  modernisation  of  industry
 and  want  more  industries  should  use
 electric  power.  The  moment  the
 weavers  switch  over  from  hand  9
 power  loom  we  impose  excise  duties
 on  the  materials  which  they  use  or  en-
 hance  them  by  400-600  per  cent.  What
 are  our  social  objectives,  we  forget  all
 this  in  a  moment  and  we  00  these
 things  at  the  behest,  at  the  pressure  of
 the  composite  mills.  It  is  a  sad  story.
 Whatever  the  taxtile  commissioner  oF
 the  financial  authorities  of  the  Gov-
 ‘ernment  of  India  do  is  done  at  the
 behest  of  the  composit  textile  mills,
 whether  it  is  fixing  of  ceiling  or  raw
 cotton  prices  or  levying  of  tax  on  yarn
 of  other  materials  which  the  organised
 sector  produces  and  it  is  always  against
 the  poorer  sector.  The  Finance  Minis-
 ter  proposed  very  seriously  to  refer  the
 whole  issue  to  a  study  team.  I  fail  to
 understand  what  it  did.  What  will  a
 study  team  do  if  we  ask  them
 to  investigate  into  great  detail  an  issue
 affecting  very  poor  people?  Their  pro-
 posal  was  a  6  per  cent  modification
 in  tax  whereas  the  enhancement  had
 been  400—600  per  cent.  Why  adopt
 the  process  of  asking  the  study  team
 to  zo  into  these  things?  I  do  not  know
 what  these  wisemen  deliberated,  I
 wanted  to  be  associated  with  these
 people  myself  but  due  to  shortness
 of  time  I  could  not  do  so,  I  never
 imagined  that  these  wise  people
 would  suggest  a  reduction  of  76  per
 cent  in  the  proposed  levy.  I  had
 enquired  from  some  Members  of  the
 Rajya  Sabha  ag  to  what  actually
 transpired  before  these  wise  people.  I
 was  told  that  the  collector  of  customs
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 of  Poona  and  Bombay  met  ang  they
 agreed  that  on  the  basis  of  last  year’s
 collections,  Rs.  8  crores  would  be  col-
 lected  on  the  basis  of  the  enhanced
 ratez  announced  by  the  Finance
 Minister  from  Bombay  alone  and
 another  Rs.  4  crores  from  Poona.
 From  these  two  places  alone,  the
 total  levy  amounts  to  Rs.  2  crores.
 How  is  it  then  that  the  Finance  Minis-
 ter  comes  before  this  House  and  says
 that  the  enhanced  levy  will  give  an
 additional  jncome  of  only  Rs.  7.5  crores.
 I  fail  to  understand  this.  So,  in  this
 country,  whenever  there  ig  a  proposal
 for  taxation,  whenever  there  is  an  en-
 hancement  of  particularly  indirect
 taxes,  recourse  is  had  at  the  maximum
 under-estimation  of  enhancement.
 When  it  goes  to  test  audit.
 revenue  audit,  those  people  say  that
 there  have  been  lapses  in  the  tax  col-
 lection  and  so,  if  you  actually  take
 into  account  the  actual  amount  of  en-
 hanceq  taxes  collected,  they  are
 much  in  excess  of  anticipation.  If
 you  add  to  jt  certain  tax  evasion
 which  the  test  audit  reveals,  then
 you  would  feel  that  the  very  basis
 of  the  budget,  the  very  conception  of
 arriving  at  the  estimates,  is  struck
 at  the  root.  Therefore,  I  wish  that
 the  Finance  Minister  goes  into  more
 details  and  finds  out  how  this  levy
 ultimately  had  to  be  cut  down  only
 by  one  rupee.  This  is  g  pitiful  sum.
 We  are  asking  a  poor  man  to  pay  the
 tax.  He  is  the  man  who  runs  the
 powerloom,  whose  sole  factory,  resi-
 dence  anq  office  premises  are  all  sitta-
 ted  in  a  small  piece  of  land,  just  a
 room  which  measures  4x6  or  0
 feet,  who  invests  al]  his  life  savings
 in  getting  hold  of  a  machine  called
 the  powerloom  and  who  literally  with
 his  blood  runs  that  powerloom  with
 the  help  of  electricity  which,  thanks
 to  the  Maharashtra  State  Electricity
 Board  very  often  than  not  fails,  and
 who  at  the  end  of  the  day,  is  asked  to
 Pay  the  tax.  This  is  the  condition  of
 the  man.  How  do  you  expect  that  man
 to  survive?

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon  Mem-
 ber’s  time  ig  up.
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 Shri  Shivajirao  S.  Deshmukh:  Just
 one  minute  more,  Sir,  ang  I  shall

 ive  done,

 With  this  background,  if-you  just
 look’  at  the  balance-sheet  of  composite
 textile  mills  in  Bombay  alone,  I  am
 told  that  not  less  than  26  textile  mills
 in  Bombay  alone  have  been  making
 a  profit  even  up  to  00  per  ‘cent  of
 their  total  capital,  and  these  textile
 mills  do  not  have  to  pay  the  enhanced
 excise  duty,  but  the  enhancement  of
 excise  duties  falls  only  on  the  power
 loom  sector,  and  that  too,  the  power-
 loom  sector  in  Maharashtra  alone
 which  thrives  literally  on  the  fine  and
 superfine  counts  which  are  describ-
 ed  jn  technical  language  as  40  counts
 and  above.  If  you  take  into  conside-
 retion  that  category  and  above,  you
 wil]  see  that  this  enhanceg  duty  stri-
 kes  at  the  root  of  the  entire  power-
 loom  industry  in  Maharstra.

 Once  again,  therefore,  I  appeal  to
 the  Finance  Minister  to  call  these
 study  group  pepcle  to  sit  together  and
 ask  them  again  to  go  into  this  ques-
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 these  amendment  are  concerned—
 these  are  about  tea  and  coffee—many
 of  my  friends  have  spoken  enough  on
 that,  and  so  I  will  confine  myself  to
 the  latter  one  which  deals  with  an
 increase  jn  excise  duties  on  jute
 manufactures.  The  main  object  has
 been  given  in  the  memorandum  ex-
 plaining  thé  neeq  for  the  duty:  the
 increase  in  excise  duty  on  jute
 manufactures  is  partly  a  revenue
 measure  and  partly  meant  to  restrict
 interna]  consumption,  The  hon
 Finance  Minister  in  his  opening  speech
 had  said  that  it  is  only  for  the  pur-
 poSe  of  export  that  he  was  increas-
 ing  these  excise  duties,  s9  that
 enough  quantity  of  jute  manufac-
 tures,  would  be  made  available  for
 the  purpose  of  export.  Besides  in-
 creasing  the  cost  of  the  hessian  bags
 which  are  needed  for  the  purpose  of
 storing  our  foodgrains,  it  wil]  certainly
 increase  the  price  of  foodgrains  as
 well.  It  will  hamper  the  export  of
 Taw  jute  manufactures  also.  This.  is
 not  a  measure  by  which  we  can  in-
 crease  our  exports.

 The  export  of  jute  manufactures
 depends  on  so  many  other  factors, tian  and  arrive  at  propoer  7

 dations.  I  am  sure  that  the  Finance
 Minister  wil]  come  out  then  with  a
 substentia]  reduction  in  the
 levies  even  to  the  tune  of  75  per  cent
 without  losing  a  single  paisa  on  the
 anticipated  levies  which  he  expects  to
 have  from  the  proposed  enhancement.

 herefore,  I  wish  that  the  Finance
 Minister  will  again  ge  into  this  ques-
 tiun  and  move  a  propoer  amendment.

 ‘Mr.  Deputy-Speaker:  Many  hon.
 Members  have  indicateg  their  desire
 to  speak,  because  the  comomn  man's
 qvestion  is  invelved  in  thig  clause,
 So,  I  request  hon.  Members  to  confine
 their  remarks  just  within  5  minutes
 aq  not  more.

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  (Banka)
 I  will  less  time.  Mr.  Deputy-Speaker,
 Sir,  so  far  as  this  clause  40  is  con-
 cerned,  there  are  two  amondmeénts
 in  my  name:  238  and  243.  So  far  as

 At  the  time  of  partition,  it  was  dec- lared  from  house-topg  that  Pakistan
 will  be  nowhere,  because  there  was
 jute  in.  Pakistan,  but  all  the  jute
 mills  were  in  India.  Now  we  know
 what  the  condition  is  at  present.

 We  had  three  main  industries  be-
 fore  partition—cotton  textiles,  sugar and  jvte.  We  have  seen  the  condition
 of  sugar  and  cotton  textiles.  The
 jute  industry  is  also  facing  such  a
 crisis  that  some  day  ‘you  will  find
 these  jute  mills  either  in  the  archaeo-
 logical  department  or  in  the  godowns
 of  the  scrap  dealers.  It  is  our  mis-
 fortune  that  on  account  of  our  polic-
 ies,  we  have  lost  the  jute  trade  over
 which  we  had  once  a  monopoly  in  the
 world.

 In  १7  our  total  exports  of  jute
 manufactures  were  82.9  per  cent,  Jt
 dwindled  down  to  585  per  cent  in
 1966.  This  is  due  to  our  policies,’  In
 the  matter  of  exports  and  fixing  ex-
 port  duties.  We  hed  thought  that
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 [Shri  Beni  Shanker  Sharma]
 tan  would  come  dowg  to  its

 ad  प्ोर  से  जहां  जहां  इस  मसले  पर  चर्चा हुई kneés,  but  now  Pakistan  has  got  an
 edge  Ver  us  in  jute  trade.  It  has
 forged  ahead.  So  many  mills  have
 been  established  there  and  its  export
 has  increased  by  26.7  per  cent  where-
 as  olits  has  gone  down  by  244  per
 cent  from  957  to  1866  These  méasures
 cannot  boost  our  exports.  We  have  to
 také  some  concrete  measures  for  that
 pittpose.  This  can  be  achieved  if  we
 adopt  a  rationa]  policy  in  regard  to
 our  export  duties.  I  know  this  is  not
 the  time  nor  the  place  to  state  these
 things.  I  simply  want  to  bring  it  to
 thé  noti¢e  of  the  Finance
 that  inergase  iA  excise  duty  on  jute

 the  gi

 $  alone  would  not  achieve
 the  dgsiréd  result  of  boosting  exports.

 —  शी जारज  'फरनन्डोस  (बंम्बई-दक्षिण  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  जो  सब  क्लाज़  एच  है
 इसको  में  खास  तौर  पर  बिरोध  करने  के  लिये
 खड़ा  हुआ  हूं  ।  जब  से  यहं  बजट  पेश  हुभा हैं
 तब  से  पावर  लूम्ज  के  बारे  में  काफी  बहस
 इस  सबन  में  और  सदन  के  बाहर  भी  हो  चुकी
 हूँ  t  हँस  ने  यह  भी  सुना  है  कि सदन  को  इसकों
 जानकारी  न  देते  हुए  उप  प्रधान  मंत्री  ने
 एक  स्टडी  टीम  भी  बनाई  थी  जिस के  श्री
 कंम्पानी  सदर  थे  1  बह  स्टडी  टॉम  जहां  जहां
 पॉवर  लूम्ज़  का  केन्द्रीयकरण  है  वहां  वहां
 मई  भरी  ।  महाराष्ट्र  क ेकई  इलाकों  का  इस
 इंटही  टीम  मे  दौरा  किया  था  जैसे  मालेगांवे,

 “ भिकंगी,  ईचलेकरंजी  झांदि  ।  इंस  स्ट्डी  टीम
 ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  उद्योग  मंत्री  तथा
 अन्य  मंत्रियों  से इस  नई  इडपूंटी  के  बारे  में
 बातचोत  भो  की  थी  ।

 जब  से  इस  नई  बयूटी  की  घोषणा  की
 गई  तबे  से  सदन  में  ऐसे  आँकड़े  भी  पेश  हुंए  हैं
 हम  में  से  कई  लोगों  की  ओर  से  कि  जहां  यं
 मल्ली  ने  यह  कहा है कि झाठ कि  पाठ  करोड़ के  झ्ासपास
 बस मई  ्क्टी  से  सरकार  की  झामदनी  बढ़ने
 वाली. हैं  वहां  सरकारी  झ्रांमदेनी  पचास  करोड़
 से  साक  करोड़  लक  ज्यादा  होने  बाली  है.।
 संदेन  के  बाहर  भ्रखबारों  में  तेथा  बूंसरे  लॉगों

 है  यह  बात  कहने  में  ग्राई  है  कि  यर्थ  मंत्री  का
 ी  अकिंडा  2  वह  बिल्कुल  ही  गलत  है  ।
 मैंने शव मह  भी  सुना  है  कि  कम्पाती  घ्ाहब  की

 जी-  स्टडी  ठीम  है  वह  स्टडी  टीम  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुँची  है  कि  सरकार  ने  झौठ  करोड़  का
 हिसाब  लगाया  है  वह  बिल्कुल  गलत  है  और
 पसह  करोड़  से  अधिक  सरकार  को  श्रौर
 आमदनी  इंस  नई  एक्सोइज  डूपूटी  से  होने
 वाली  है  ।  इस  डूबूटी  से  सरकार  को  होने  वालो
 आमदनी  के  हंमारे  आंकड़े  तो  पचास,  साठे
 करोड़  तक  आते  हैं  ।  सरकार  उन  आंकड़ों
 को  माने  या  न  माने,  लेकिन  में  यह  जहूर
 चौहेता  हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  श्री  कम्पानी
 की  स्टडी  टीम  ने  जो  आंकड़े  द्यि  हैं,  वित्त
 सन्तरी  उनेंकी  सदन  के  सामने  रखें।  अगर
 श्री  कम्पानी  की  स्टडी  टीम  का  यह  कहना  हो
 कि  इस  ड्थूटी  से  पंद्रह  करोड़  रुपये  से  अधिक
 की  रकम  आने  वाली  है,  तो  मैं  चाहूंगा  कि
 वित्त  मेंत्रीं  अमी  इस  सदन  में  इस  बिल  को
 पास  करेने  से  पहले  ही  इस  एक्साइज़  ड्यूटी
 में  पत्रास  फ़ोसदी  कमी  करने  की  घोषणा
 कर  दें  ।

 झाज  मुझे  भाम  तौर  पर  सरकार  पर
 और  विशेष  रूप  से  वित्त  मंत्री  पर  यह  आरोप
 लगाता  है  कि  हिंन्दुस्तान  के  बड़े  मिल-मालिकों
 और  संरकार  ने  मिल  कर  एक  किस्म  का
 षड्यंत्र  रचा  हैँ  कि  छोटे  उद्योगों  को  ख़रम
 किया  जाये,  पावरलूम  को  खत्म  किया  जाये  ।
 जो  नई  एक्साइज़्  ड्यूटी  लगाई  गई  है,  उसका
 यह  नतीज़ा  होगा  कि  पावरलूम  में  काम  करने
 वाले  लगभग  चार  लाखे  कर्मचारी  बेकार  हो
 जॉयेंगे,  पावरलूम  बड़े  पैमाने  प्र  बन्द  हो
 जायेंगे  और  इससे  लाखों  रुपये  बर्बाद  हो
 जायेंगे  |  मैं  कहनां  चाहता  हुँ  कि  एक  त्तरफ़
 विकेन्द्रीकरण  की  बात  केरना  और  दूसरी  तरफ
 बड़े  उच्चोगधंधों  के  मालिकों  के  साथ  मिल  कर
 छोटे  लोगों  को  उनके  उद्योगं-घंघों  से  हटा  देने
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 का  पड्थंत्न  रचना  सरकार  को  बिलकुल  शोभा
 नहीं  देता  है  t

 सरकार  ने  पावर॑लूँम  के  बारे  में  श्री
 अशोक  मेहता  के  सभापतित्व  में,  जो उस  समय
 मंत्री  नहीं  थे,  एक  कमेटो  बनाई  थी  n  मैं
 aT  अशोक  मेहता  द्वारा  लिखे  गये  झ्रशोक  मे,  ता
 कमेटो  की  रिंपोर्ट  के  दो  तीन  बाक्यीं  को  पढ़  कर
 सुनाना  चाहता  हूँ  ।  श्री  अशोक  मेहता  लिंखने
 ह उ  तो  बहुत  ज्यादा  चालाको  दिखाते  हैं,
 लेकिन  केक्ल  कुछ  लिख  देने  का  कोई  मतलब
 नहीं  है,  क्योंकि  उसको  झ्मल  में  लाने  की  ताकत
 उनके  पास  नहीं  है  ny  श्रो  अशोक  मेहता  के
 नेतृत्व  में  कई  कमेटियां  बनाई  गई  हैं,  लेकिन
 उनमें  से  किसो  की  रिपोर्ट  पर  भी  सरकार  ने
 ग्रमल  नहीं  किया  है  ।

 पावरेलूम  के  बारे  में  श्रो  अशोक  मेहता
 ने  कहा  है  :

 “Powerloom  ig  much  more  than
 an  instrument  of  production,  it  is
 a  symbol  of  vast  countrywide  pro-
 cess  of  economic  transition  and
 techno-social  change.  Behind  it
 lie  deep  economic  urges  og  mil-
 lions  of  people  to  break  through
 the  coils  of  poverty  to  improve,
 ever  so  little  their  levels  of  living
 and  to  escalate  themselves  to  a
 slightly  higher  social  layer.  The
 entry  of  the  decentralised  sector
 in  a  big  way  in  the  supply  of
 cloth  serves  to  exert  a  healthy  in-
 fluence  to  the  advantage  of  the
 consumer,  This  is  in  addition  to
 the  main  gains,  social  and  eco-
 nomic,  like  diffusion  of  éntrepre-
 neurship  and  mobilisation  of  capi-
 tal,  in  the  dispersed  areas  flow-
 inp  from  decentralisation  of  the
 industrial  activity.”

 श्री  अशोक  मेहता  के  पत्न  को  में  और  नहीं  पढ़ना
 चाहता  हूं  ।  लेकिन  मैं  केहना  चाहता  हूं  कि
 इस  मुल्क  में  विकेन्द्रीकरण  कर  के  उद्योग-घधंघों
 को  चलाने  के  जिस  सिद्धान्त  को  हम  सब  लोसों
 ने  माना  है,  वित्त  भतरी  अपने  नये  बजट  के
 द्वारा  और  पावेरलूम  पर  नये  टैक्स  लगा  कर
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 उस  सिद्धान्त  को  तोड़ना  चाहते  हैं  1  मैं  उनसे
 अपील  करूंगा  किः  बहू  इस  चडवंत  को  तोड़ें
 और  श्री  कम्पानो  को  स्टडो  टोम  द्वारा  दिये  गये
 झ्रांकड़ों  को  मान-  कर  एक्साइज  यूस  में
 पचास  फ़ोसद।  कमी  कंरने  का  यहां  ऐलान  करें
 आर  बाको  रकम  को  यहां  से  बाहर  जा  कर
 ख़त्म  क  |

 Shri  Ranga  (Srikakulam):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  am  not  parti-
 cularly  very  keen  on  growing  elo-
 quent  and  poetic  about  this  power
 loom  business.  I  have  been  a  cham-
 pion  of  the  handloom  weavers  and
 khadi.  Mahatma  Gandhi  wanted  us
 to  support  the  Handloom  weavers  as
 well  as  khadi  workers.  Then  Jawa-
 harlal  Nehru  came  and  said  that  we
 must  give  up  this  bullock-cart,  go  to
 bicyele,  from  their  to  aeroplane  etc.,
 and  he  has  left  his  heritage  to  Asoka
 Mehta  who  now  wants  us  to  go  from
 or  give  up  handloom,  take  to  power-
 loom,  fromm  powerloom  to  textile  mill
 and  then  escalate  into,  I  suppose,  nu-
 elear  age  and  so  on.  Now,
 it  is  an  age-old  problem  whe-
 ther  we  want  decentralised  industry
 or  centralised  industry,  whether  we
 want  cottage  industry  or  not.  I  want
 Cottage  industries  and  for  very  good
 reasons,  This  government  also  stands
 for  it.  They  have  spent  crores
 of  rupees  in  order  to  develop  and  en-
 courage  the  village  industries  through
 the  Village  [Industries  Commission.
 But,  at  the  same  time,  we  cannot  very
 well  give  up  the  mill  industry.  80.
 a  compromise  is  necessary,  and  it  has
 been  struck  and  it  has  been  imple-
 mented  also  for  a  very  long  time  by
 this  government  after  the  achieve-
 ment  of  freedom.  But,  unfortunately
 for  us,  the  advocates  and  champions
 of  the  large-scale  industry  are  not
 prepared  to  call  a  halt  to  their  aggres-
 sion  against:  the  handloom  weaver,
 the  cottage  industry  worker,  the  de-
 centraliseq  industry  and  the  workers
 there,  One  of  their  weapons  is  power-
 ipom,  about  which  my  hon,  friend.
 Shri  Asoka  Mehta  seems  to  have
 written  a  poem,  a  poetry  with  which
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 (Shri  Ranga]
 our  hon.  friend,  Shri  Feranandez  re-
 galed  the  House  now.

 In  England  also,  when  I  was  a  boy and  a  student,  they  began  to  sing Some  songs  about  the  efficiency  of
 textile  industry  and  they  ridiculed
 the  very  idea  of  khadi  as  well  as
 handloom  when  we  were  ardently
 supporting  Mahatma  Gandhi  in  those
 days.  Now  we  have  got  their  advo-
 cates  in  this  country  also,  What  we
 heed  now  is  a  compromise  between
 these  two,  a  policy  of  co-existence.
 Unfortunately,  for  these  people  who
 have  brought  in  these  powerlooms and  more  unfortunately  for  us  all,  it
 has  come  to  stick  rather  too  heavily. In  the  State  of  Maharashtra,  in  the
 neighbouring  State  of  Mysore,  both  of
 which  happen  to  be  very  influential
 with  this  government  today,  they:
 seem  to  be  doing  their  mischief
 against  the  poor  handloom  weavers.

 My  hon.  friend  says  that  5  lakhs  of
 people  are  employed  by  the  power-
 looms  and  so  he  wants  to  press  their claim.  But  what  about  the  crores
 of  handloom  weavers  who  are  to  be
 found  all  over  India,  in  my  State  as
 well  as  in  any  other  State  also?
 Should  we  not  look  afer  them?
 Are  we  not  to  see  that  their  interests
 are  not  jeopardised?  I.  want  my
 hon.  friends  of  the  SSP  and  others
 also  to  give  some  consideration  to
 this.

 Now.  let  me  come  to  the  Finance
 Pill.  When  they  introduced  the  ex-
 cise  duty  on  yarn  three  vears  ago  and
 last  year  also,  we  wanted  those  levies
 to  be  dropped  to  the  extent  that  they
 were  harming  and  injuring  the  hand-
 loom  weaver.  They  have  not  given
 any  relief,  This  year  also  there  is
 no  relief  provided  to  them.  JT  would
 like  the  government  to  think  about
 it.  After  all,  at  any  time  during  the
 year,  if  only  they  could  make  up
 their  mind,  they  could  give  them  re-
 lief.  My  hon.  friend  says:  well,  we
 are  not  imposing  it  on  lower  counts.
 But  the  handloom  weavers,  by  and
 large,  are  using  the  higher  counts,
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 superfine’  counts  also,  because  it  is
 only  clothes  woven  out  of  the  higher
 counts  which  can  yield  higer  wages for  them,  Therefore,  I  would  like
 my  hon.  friend  to  give  some  thought to  it.

 Then,  let  me  come  to  the  shoe  wea-
 ret:  We  want  all  people  to  wear
 shoes  or  chappal  more  and  more  be-
 cause  the  present  habit  of  going  about
 without  shoes  at  gl]  hurts  their  health
 and  also  weakens  their  efficiency.  It
 is  all  the  more  so  in  the  south.
 In  the  tarred  roads  and  RC  roads  -we
 should  encourage  these  people  to
 wear  shoes  as  mUch  as  possible,  as
 often  as  possible.  Now  they  do  it
 only  when  they  go  to  their  relatives’
 houses,  as  some  of  our  friends  men-
 tioned  here  today.  Instead  of  en-
 ecouraging  people  to  wear  shoes  more
 often,  what  my  hon.  friend,  Shri
 Morarji  Desai  has  proposed  goes
 against  this  tendency  that  ought  to  ba
 developed,  a  very  desirable  object.
 That  is  why  I  cannot  congratulate
 him  on  this  count.

 He  is  very  unfortunate,  If  he  had
 taken  any  other  Ministry,  he  would
 have  had  a  very  fortunate  position.
 He  has  come  into  this  most  unfortu-
 nate  Ministry  where  he  can  do  only
 unpopular  things  and  please  nobody.
 On  top  of  that,  some  kind  of  evil
 genius  sits  on  his  head  and  he  falls
 in  love  with  the  most  unpopular
 things  and  makes  himself  the  author
 of  new  impositions.

 There  was  that  excellent  tax  on
 kerosene  oil!  Why  he  thought  of  it,
 God  only  knows.  ‘It  is  all  his  misfor-
 tune,  as  far  as  I  can  see,  and  the
 misfortune  of  this  country  that  these
 things  specially  go  on  waiting  until
 he  becomes  the  Finance  Minister,  Now
 this  time  he  makes  himself  the  author
 of  a  shoe  duty.  Shoe  duty,  kerosene
 oil  quty  and  gold  control—what  a
 trio’  and  what  an  insanity!  What  a
 gift  my  hon.  friend  has  invited  upon
 himself  to  make  ¢o  the.  country?  IT
 am  extremely  sorry  for  him.  If  I  did
 not  have  any  personal  feeling  for  him,
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 3  would  have  askea  um  Ww  be  dismus-
 sed  because  now  he  Aas  become  a
 reasonable  human  being,  not
 necessarily  a  dogmatic  person,
 theretore  l  hope  that  between
 now  and  next  year  some
 more  of  this  reason  he  would  be  able
 to  welcome  and  he  would  try  not  to
 be  an  inventor  like  this  of  new  taxes
 but  would  try  4o  withdraw  as  many
 of  these  taxes  as  possible,  specially
 all  these  excise  duties  and  earn  8
 good  name  not  only  for  himself  but
 also  for  the  country  and  give  an  op-
 portunity  for  the  ordinary  folk  to
 breath  more  freely  than  what  they
 can  do  today.

 Shri  Dattatraya  Kunte  (Kolaba):
 Sir,  in  this  country  the  Government
 of  India  has  all  along  been  thinking  in
 terms  of  right  from  khadi  and  village
 industries  to  the  most  up-to-date
 macninery  we  can  think  about,  As
 the  leader  of  the  Swatantra  Party
 said,  what  about  the  handlooms?  We
 have  in  the  Finance  Minister  a  person
 who  would  look  after  all  the  imterests
 of  kbadi  and  village  industries  and  all
 the  interests  of  khadi  and  village  in-
 dustries  and  all  those  things.  There-
 fore  I  am  going  to  make  a  very  small
 pain:  as  regards  the  powerlooms  that
 are  there  in  the  country,  whether  in
 the  Maharashtra  State  or  in  any  other
 State.

 What  are  the  facts?  Tha  facts  are
 thai  till  this  proposal  had  come,  the
 duty  was  Rs.  ‘120.  Out  of  this  Rs.  ll-
 was  paid  09  those  sizing  units  who
 bought  the  yarn,  sized  it  and  sold  it
 to  the  powerloom  weaver  or  power-
 loom  owner,  Therefore  the  power-
 loom  owners  or  weavers  did  not  have
 to  invest  this  money.  The  sizing  man
 who  did  the  sizing  paid  the  duty,
 bought  the  yarn,  sized  it  and  gave  it
 to  them.  They  paid  only  20  paise  or
 whatever  it  was.

 The  proposal  made  originally  was
 that  it  would  be  raised  to  Rs.  6  with
 the  result  that  the  sizors  have  said
 that  the  weavers  should  pay  this  duty
 and  then  only  they  will  buy  the  yarn
 and  size  it  for  the  weavers;  other-
 wise,  they  will  do  nothing  about  it.
 The  Asoka  Mehta  Committee,  to
 Ai)  LSD—2
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 which  a  reterence  has  been  Mauc,  tia
 also  recommended  that  a  state  sugwia
 arme  where  these  powerlooms  ao  nu.
 have  to  depend  upon  mulis  for  tme
 supply  of  weir  yarn  that  they  snowd
 Have  thelr  own  mills,  Where  are  the
 mills  jn  the  co-operexive  sector?  We
 find  from  reports  that  at  some  pace
 in  Maharashtra  the  machinery  has
 come  but  because  of  some  delays
 which  usually  happen  in  all  these
 Government  organisations,  for  one
 veason  or  other,  either  the  buildings
 are  not  there  or  the  other  plans  are
 not  sanctioned,  the  machinery  in  all
 those  cases  is  lying  there.

 Under  these  circumstances,  when
 the  effort  of  the  Asoka  Mehta  Com-
 mictee  was  to  make  these  powerloom
 weavers  more  independent  of  the  mills,
 their  dependence  still  continues.  Today
 what  do  we  find?  We  find  that  the
 duty  has  been  raised.  Originally  they
 had  proposed  to  raise  it  from  Rs.  120
 to  Rs,  0]0  or  something  of  sort.  Now
 ihe  Finance  Minister  has  been  kind
 enough  to  make  it  Rs.  l  less;  so,  it
 becomes  Rs.  5.  But  the  rise  is  500
 per  cent,  if  my  facts  and  figures  are
 correct.  If  they  are  not,  I  am  pre-
 pared  to  learn  from  him  because,
 after  all,  I  do  not  claim  all  the
 knowledge.  But  that  was  the  infor-
 mation  given  to  me  and  I  may  tell
 you  that  a  person  who  holds  a  high
 position  in  the  Government  told  me
 that  this  statement  of  mine  is  a  cor-
 oa  ct  statement.  Therefore  from  Re.  1
 to  Rs,  5  is  a  steep  rise  and  it  is  for
 the  Finance  Minister  and  the  House
 to  consider  whether  this  high  rate  of
 duty  should  be  there.  This  is  all  I
 would  like  to  say.

 श्री  कमल  नयन  बजाज  (वर्षा)  :
 उपाध्यक्ष  जी,  मैं  इस  सवाल  को  खाली
 एक्साइज  ड्यूटी  पावर  लूम  पर  कितनी  बढ़ी  है
 उसी  हिसाब  से  नहीं  देखना  चाहता  ।  भारत
 की  आाथिक  व्यवस्था  जिस  तरह  से  गाँधी  जी
 ने  हम  को  बतायी  है  उस  तरह  से  हम  को
 सोंचनी  है  भौर  उसके  लिये  हमारे  उप-प्रधान
 मंत्री  जी  जितने  उपयुक्त  हैं  उतना  दूसरा  कोई
 मंत्रिमंडल  में  नहीं  है  यह  भी  हम  प्रच्छी

 खा
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 (at  कमल  नयन  बजाज]
 से  जानते  हैं।  आज  अनाज  के  बाद  सब  से
 ज्यादा  उपयोगी  वस्तु  ज़ोवन  के  लिए  कपड़ा  है
 बौर  अधिक  से  अधिक  काम  मी  खेतों  के  बाद
 कपड़े  में  या  कपड़ा  बनाने  में  हम  दे  सकते  हैं  ।
 भारत  में  जितने  देहात  हैं  और  जितनी
 आबादी  /  उसको  देखते  हुए  अ्रधिकर  से  अधिक
 लोगों  को  हम  कपड़ा  उत्पादन  करने  में  यदि
 लगा  सकें  तो  रोजगार  हम  बहुत  लोगों  को  दे
 सकेंगे  शौर  उसी  की  वजह  से  खद्दर  ह.16  भी
 कार्यक्रम  गांधी  जो  ने  लिया  था  ।  सारी
 आधिक  व्यवस्था  हमारे  देश  की  उसके  ्द्दं  गिर्द
 उन्होंने  बनाने  की कोशिश  को  थी  ।  आज  भारत
 के  अन्दर  देहातों  में  भी  बिजली  का  पावर
 पहुंच  गया  है  और  पहुंचता  जा  रहा  है  ।  कपड़ा
 बनाने  के  वास्ते  हमारे  हाथ  के  करधे  या  बिजली
 की  शक्ति  से  चलने  वाले  करे  यदि  गा,
 गांव  में  प्रौर  घर  घर  में  पहुंच  जाते  हैं  जौर
 बिजली  की  शक्ति  उनके  घरों  में  दी  जा सकती
 है,  उसके  लिए  यदि  हम  कोई  इस  तरह  का
 कार्यक्रम  सोच  कर  बना  सकें  कि  जिससे
 दस  साल  में  या  पन्द्रह  साल  में  जितना  कुछ
 कपड़ा  बनता  है  वह  मिलों  में,  केन्द्रीय  जगहों
 में  न  बन  कर  के  घीरे  घोरे  वह  देहातों  के  श्रन्दर
 बरों  में  जा कर  के  बनने  लग  जाय,  कम  से  कम
 हमारा  80  प्रतिशत  या  90  प्रतिशत  कपड़ा
 जो  कि  भारत  की  जनता  पहनती  है,  इस  तरह
 का  कपड़ा  वहां  बनने  लग  जायगा  तो  जहां  पर
 कपास  या  रूई  पैदा  होती  है  वहीं  पर  हम  उस
 चीज  को  बना  सकेंगे  |  उसके  लिए  हम  को
 मजदूरों  को  बड़े  शहरों  में  लाने  की  जरूरत
 नहीं  पड़ेगी,  उनको  सलम  में  रखने  की  जरूरत
 नहीं  पड़ेगी,  बड़े  शहरों  की  आबादी  बढ़ाने  की
 जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  इन  मिलों  में  भो
 हम  दस  परसेंट  या  पांच  परसेंट  या  सात  परसेंट
 ब&  रू4  और  स्पिडिल  धीरे  धीरे  कम  करने  का
 कार्यक्रम  बनायें  जिसमें  हमारा  ज्ोवतोपयोगी
 जो.  स्‍तर  है  वह  जितना  बढ़ता  है  उसके  लिए

 जिताए  कपड़ा  चाहिए  उसका  इंतजाम  करके
 मिलों  में  भी  हम  यह  कर  दें  कि  इतने  इतने
 लूम  हर  साल  कम  होंगे  तो  सब  से  खराब  मिले
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 बन्द  होती  चली  जायेंगो  और  इसो  प्रकार  से
 इतने  ही  पावर  लूम  और  हाथके  करघे  चलाने
 का  कार्यक्रम  यदि  हम  बना  लेंगे  और  दस
 साल  या  पन्दहू  साल  में  यदि  भारत  में  कुछ  ही
 मिलें  ऐसी  रह  जायें  ज्ो  कि  एक्सपोर्ट  के  लिए
 या  खास  कर  के  ऐसा  फंसी  भाल  बनाने  के
 लिए  जिनकी  लरूरत  है  उसके  लिए  रह  जायें
 झौर  बाकी  की  मिलें  धरे  धीरे  हटती  जायें,
 उसकी  जगह  पावर  लूम  ओर  करघे  के  अन्दर
 कपड़ा  बनने  लग  जाय  तो  मैं  मानता  हूं  कि
 भारत  की  एकोनामी  को,  भारत  का  हमारी
 आधिक  शक्ति  को  मजबूत  बनाने  के  अन्दर
 इस  तरह  का  कार्यक्रम  बहुत  ही  हम  को
 लाभदायक  सिद्ध  हो  सकता  है  |  इस  तरफ
 हम  खास  तौर  से  आज  ध्यान  दे  सकते  हैं  ।
 जब  कि  पावर  आज  देहातों  के  अन्दर  पहुंच
 गया  है  तो  वहां  पर  हम  उनको  मजदूरी  उनके
 घरों  में  दे  सकते  हैं  बनिस्बत  इसके  कि  केन्द्रीय
 स्थानों  पर  ला  कर  के,  बुरे  वातावरण  में  रख
 क्र  के,  उन  के  परिवारों  को  और  उन  को
 दुखी  बना  कर  के,  चाहे  दो  रुपया  ज्यादा
 भो  दें,  उसकी  बनिस्बत  वह  अपने  परिवारों
 में  देहात  के  अन्दर  रह  सकें  इस  तरफ  यदि
 हमारे  उप-प्रधान  मंत्री  जो  अधिक  ध्यान  दें
 और  इसको  विकसित  करने  के  वास्ते  कोई
 स्कीम  बनायें  तो  मैं  मानता  हूं  कि  उससे  मारत
 को  बहुत  अधिक  लाभ  होगा  ।

 बनिस्वत  इसके  कि  थोड़ी  एक्साइज
 ड्यूटी  यदि  बहुत  भ्रधिक  है  तो  उसको  भले  ही
 कम  करें,  परन्तु  उतना  कम,  ज्यादा  करने  से

 कुछ  नहीं  होगा,  बल्कि  वह  एसी  स्कीम  बनाएं
 कि  दस  वर्ष  के  अन्दर  कपड़ा  हैंड  लूम  से  क्‍्लौर
 करघे  से  बन  सके,  इस  दृष्टि  से  बह  काम  करें
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  की  ग्राथिक
 व्यवस्था  भ्धिक  मजबूत  हो  सकती  है  ।

 Shri  Morarji  Desai:  What  has  been
 said  by  many  hon.  members  is  noth-
 ing  new.  This  was  all  said  before  on
 th»  Budget  and  on  the  Finance  Bill  at
 tb’  consideration  stage.  Now  all
 thes?  are  repeated.  But  there  are
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 some  points  about  which  [  should
 certainly  like  to  explain  myself  and
 I  hope  that  my  hon.  friend,  Mr.  Lobo
 Prabhu,  will  not  feel  that  I  was  very
 cum.  Unfortunately  that  is  the  posi-
 tion  to  which  one  is  reduced;  when
 one  has  to  reply  in  a  way  where  it
 is  not  acceptable,  one  jis  considered
 curt.  I  do  not  want  to  complain  of
 any  curtness  on  his  part.  But  there
 was  no  curtness  in  what  I  said.  When
 I  gaid  that  devaluation  could  not  be
 put  back,  I  only  said  the  truth.  Reva-
 luation  also  cannot  be  made  without
 the  agreement  of  the  Internationa!
 Monetary  Fund,  Therefore,  if  re-
 valuation  is  to  be  made,  ®  has  to  be
 done  with  their  consent.  And  who
 will  consent  to  it?  All  those  people
 who  are  benefited  by  devaluation  are
 not  going  to  agree  to  it....

 Shri  Lobo  Prabhu:  Try.

 Shri  Morarji  Desai:  How  can  I
 try  a  foolish  thing?  All  that  I  would
 say  is  that  I  would  be  considered
 completely  stupid.  I  do  not  want  to
 be  given  that  epithet.  You  may  call
 me  curt,  but  I  hope  I  will  not  be
 given  the  other  epithet,  specially  in
 the  international  field,  That  is  all
 that  I  want  to  say.  Here  I  may  be
 ralled  stupid;  I]  do  not  mind.

 Shri  Lobo  Prabhu:
 the  country.

 You  may  serve

 Shri  Morarji  Desai:  The  country
 has  to  be  served  in  a  proper  manner
 and  not  as  one  wants.  That  is  what
 one  has  to  consider.

 Shri  Lobo  Prabhu:
 of  opinion.

 It  is  a  matter

 Shri  Morarji  Desai:  There,  I  agree.
 These  are  all  matters  of  opinion,  But
 with  my  opinion,  most  of  the  pepole
 will  agree,  all  the  economists  will
 agree,  but  with  his  opinion  nobody
 will  agree.  That  is  all  I  am  saying.

 He  says  that  the  exports  are  going
 down  even  now.  That  is  not  true.
 In  june,  the  exports  are  better  than
 what  they  were  last  year  or  even
 before  the  previous  vear,  Therefore,
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 it  is  not  that  they  are  going  down.
 They  are  looking  up.  That  is  what
 I  have  said.  It  is  too  early  for  me  to
 say  that.  That  is  why  I  am  not  mak-
 ing  any  claim  about  it.  One  does  not
 know  what  will  happen  in  the  next
 two  or  three  months,  This  is  not  the
 period  when  exports  also  look  up
 very  much,  but  it  was  fortunaie
 that  during  the  last  month,  the  ex-
 ports  were  better  than  what  they  were
 in  the  corresponding  month  in  the
 last  year.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  Jr  money
 values  or  quantities?

 Shri  Morarji  Desai:  I  am  talking
 of  money  values.  I  cannot  say  about
 quantities  because  I  have  not  gone
 into  that.

 Then  I  was  told  by  my  hon,  friend,
 Shri  Banerjee,  about  shoes.  Es  se
 to  think  that  Iam  only  giving  some
 figures  which  have  no  relation  to
 reality  because  he  comes  from
 Kanpur,  which  is  a  very  big  city...

 Shri  Indrajit  Gupta:  He  is  an
 authority  on  shoes.

 Shri  Morarji  Desai:  He  may  be  an
 authority  about  himself,  but  not  about
 everything.  Nobody  can  be  an  autho-
 rity  on  anything,

 Shri  Indrajit  Gupta:  |  said,  ‘shoes’.
 Shri  Morarji  Desai:  If  he  ig  an

 authority  on  shoes,  he  is  welcome  te
 be  an  authority;  I  do  not  say  anything
 But  at  best  he  is  an  authority  only
 on  the  shoes  manufactured  in  Kanpur
 and  that  mill  certainly  manufactures
 shoes  of  higher  order  and  not  of  a
 quality  for  the  poorer  people......
 (Interruptions).

 Shri  5.  M,  Banerjee:  T  will  give
 Rs.  20.  Let  him  get  four  pairs,  two
 for  himself  and  two  for  me.

 Shri  Merarji  Desai:  Will  my  hon
 friend  hear  mer  Does  he  want  to
 hear  me  or  as  usual  does  he  want  to
 drown  my  voice?  That  is  not  possi-
 ble.

 Even  that  mill  produces  20  per  cent
 (Interruptions
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 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  Hf  he  gets
 the  shoes,  at  least  they  should  not
 be  brought  inte  the  House.

 Shri  Morarji  Desai:....  and  its  pro-
 duction  is  related  to  shoes  which  are
 less  than  Rs,  8  per  pair,  I  am  talk.
 ing  of  the  wholesale  value.  When  I
 talk  of  Rs.  5  and  Rs.  a  I  talk  of  the
 wholesale  value  and  not  of  the  retail
 value.  The  retail  value  is  25  to  30
 per  cent  more.  (Interruptions)

 at!  wa  जिमये  :  फिर  क्‍या  फ़ायदा  है?
 दन रुये  तक  फरो।

 ्य  मोरारज:  देख:ई  :  Witt  ne  hear
 or  will  he  just  Say  “क्या  फायदा
 है”  ?  समझे  वगैर  क्‍या  फ़ायदा  होगा  ?
 बगैर  समझे  कोई  फ़ायदा  नहीं  होगा।

 The  only  quesction  is  whether  the
 duty  levied  is  increasing  that  or
 whether  it  is  there  before.  The  duty
 levied  is  on  wholesale  rates  and  not
 on  the  retail  rates.  That  is,  in  the
 factory  and  not  of  other  people.
 About  these  shoes  which  are  produc-
 ed  in  factories,  I  will  even  give  what
 is  being  produced  by  factories  for  lea-
 ther,  rubber  and  canvas.  They  are
 produced  of  these  three  materials.  In
 leather,  shoes  produced  below  Rs  8
 are  54  per  cent  of  the  number  of  shoes
 produced.  Therefore,  they  are  now
 being  freed  from  duty.  That  is  what
 will  be  seen.  In  rubber  shoes,  they
 sccount  for  96.3  per  cent  below  Rs,  है;
 below  Rs.  5  they  are  7.7  per  cent.
 again  above  Rs.  §  and  below  Rs,  8
 they  are  24-6  per  cent.  As  a  matter  of
 fact,  on  carrvas  shoes,  they  are  90  per
 rent  below  Rs.  5,  and  9  per  cent  above
 Rs,  5  and  below  Rs.  8,  and  only  |  per
 cent  above  it,  These  are  figures  ob-
 tained-  from  the  factories.  If  these
 figures  are  wrong,  I  shall  certainly
 try  to  verify  them  again.

 Shri  §.  M.  Banerjee:  We  never
 said  that,  We  only  said  that  we  did
 not  get  them.

 Shri  Morarji  Desai:  ‘Therefore,  it
 cannot  be  gaid  that  I  was  giving  all
 wrong  figures.
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 Shri  s.  M.  Banerjee;  I  cannot  buy
 at  the  wholesale  price.  He  is  denying
 me  dearness  allowance,  So,  how  can
 I  buy  it?

 Shri  Morarji  Desai:  [  have  referred
 enly  to  the  wholesale  prices,  I  talked
 of  that  even  yesterday.  I  did  not  talk
 of  retail  price.  I  had  specified  it  in
 my  speech  and  yet  my  hon,  friend
 loses  his  patience  and  he  goes  on
 butting  im.  That  is  all  that  he  does.
 I  do  not  mind  that  happening,  But  I
 should  be  corrected  properly,  and  I
 am  prepared  to  take  correction;  but
 let  him  also  follow  suit  and  take  the
 correction

 af  स०  मौठ  बनर्मो  :  कितना  ही  कहिये
 मिलेगा  नहीं  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  होलसेल  में  5  रुपये
 का  जूता  मिलेगा  बाको  ष्ट्लि  में  बाजार  में
 8  या  9  रुपये  में  मिलेगा  लेकिन  उसकी  कीमत
 नहीं  बढ़  गयी  है  क्योंकि  उसकों  ड्यटो  बढ़ाई
 नहीं  है।  कोमत  क्‍यों  बढ़ेगी  ?  8-9  रुपये  से
 ज्यादा  नहीं  बढ़ेगी  +  कीमत  उसकी  मैं  तो
 नहीं  कड़ाता  हूं  ।

 एक  सात थ  सदस्य :.  वह  5  के  8  कर
 देंगे  1

 श मोराएज'  द.ाई :.  अब  वह  बाहर
 फर  देंगे  तो  मैं  क्या  करूं  ?  उस  पर  ड्यूटी
 है  नहीं  ।

 As  regards  the  other  shoes  which
 are  about  85  per  cent  of  the  shoes  and
 Prepared  outside  these  factories  on
 which  there  is  no  duty  whatsoever,
 how  are  they  affected  by  these  duties
 levied?  I  do  not  understand.  There-
 fore,  all  the  argument  that  is  advanc-
 ed  is  not  realistic;  if  it  appeals  to
 anybody  it  appeals  only  to  my  hon.
 friends  who  are  making  those  argu-
 ments  and  not  to  me.

 About  excise  on  powerlooms,  I  have
 gone  into  these  figures  very  very
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 carefully,  It  was  said  that  Mr.
 Kampani  who  was  one  of  the  officers
 whe  had  gone  into  this  had  said  that
 the  duty  accruing  to  Government
 would  be  Rs.  5  crores.  I  have  veri-
 fied  that,  I  have  seen  even  his  report
 where  he  says  that  the  duty  accruing
 in.a  full  year  will  be  Rs.  l  crores;  so,
 partially  it  will  not  be  more  than
 Rs,  9  crores;  in  fact,  it  will  be  less
 than  that.  Afterwards  he  also  has
 found  that  the  figures  in  regard  to
 yarn  which  he  had  obtained  from
 Ahmedabad  were  on  the  higher  side
 and,  therefore,  they  had  to  be  deduc-
 ted,  and  so  it  comes  to  not  more  than
 Rs.  7°80  crores.  These  are  figures
 which  can  be  verified  by  anybody
 who  wants  to  verify  them.  I  had  said
 yesterday  that  I  would  send  those
 figures  to  my  hon,  friends  who  want-
 ed  them.

 Herc  is  my  hon.  friend  Shri  Shivaji
 Rao  8.  Deshmukh  who  says  that  only
 the  Collector  of  Poona  had  reported
 some  figures.  I  do  not  know  how  he
 hac  reported  those  figures  and  to
 whom.  I  do  not  find  those  figures
 here  with  me  at  all,  The  figures  that
 Ihave  with  me,  in  regard  to  the
 duty,  were  obtained  last  year  and
 ere  with  me.  So  far  as  the  Poona
 collectorate  is  concerned,  the  superfm=
 yarn  consuméd  on  which  they  paid
 duty  which  was  there  last  year  was
 enly  11-45  million  kg.  So,  how
 could  it  be  Rs.  0  or  l  crores  last
 year?  I  cannot  understand  it.
 Therefore,  this  is  a  question  where  my
 hon,  friend  ought  not  to  run  away
 with  sentifnents  and  emotions,  I  can
 very  well  appreciate  his  sentiments
 and  emotions.  JI  realise  the  pressure which  is  being  put  on  him  and  other
 friends  by  various  people,  and  I  can
 also  understand  the  pressure  put  on
 me  too  by  all  these  friends.  T  have
 certainly  tried  to  pay  attention....

 Shri  Shivaji  Rao  §S.  Deshmukh:
 Multiplying  77  million  by  Rs.  5  he
 will  still  come  to  that  figure.

 Shri  Morarji  Desai:  It  does  not
 come  to  that,
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 Shri  Shivaji  Rao  Ss.  Deshmukh:
 He  has  enhanced  the  duties..

 Shri  Morarji  Desai:  If  we  multiply
 it  by  Rs.  5  it  will  come  to  only  about
 Rs,  5  crores,  ll  million  is  4  crore  and
 l0  lakhs,  and  if  the  hon.  Member  mul-
 tiplies  it  by  Rs.  5  it  would  come  to
 only  Rs,  5.50  crores;  it  does  not  be-
 come  Rs,  2  crores.  Again,  it  cannot
 be  multiplied  by  Rs.  5  because  there
 was  a  duty  last  year;  so,  about  Rs,  .5
 crores  or  50  has  got  to  be  deducted
 from  Rs.  550  crores;  and  it  would  be-
 come  only  about  Rs.  4  crores  and
 nothing  more  than  that.

 Sti  Shivaji  Kao  S.  Deshmukh  (Par-
 bhani):  I  said  Rs.  4  cores  only.

 Shri  Morarji  Desai:  That  is  noi
 more  at  all.  It  is  only  somewhat  morc
 in  Poona  and  Bombay.  Elsewhere  I
 find  that  the  figures  are  less.  I  got
 those  -figures  here  only  now,  and  be-
 fore  that  I  had  not  seen  these  figures.

 Therefore,  when  you  look  at  that,
 the  figures  are  not  more.  Why
 should  I  be  interested  in  getting  more
 than  I  have  claimed?  Certainly  if  I
 want  to  get  more,  I  will  come  before
 the  House  and  say  so  and  |  will  have
 those  taxes,  if  the  House  sanctions
 them;  if  not,  they  will  mot  be  levied.
 I  do  not  want  to  take  recourse  to  a
 subterfuge  and  realise  more  revenue
 than  has  been  levied.  I  have  follow-
 ed  this  principle  so  far  and  I  shall
 follow  it  with  greater  care  in  future.
 whatever  one  may  talk,  There  are
 bound  to  be  some  fluctuations  in  all
 these  estimates  because  the  estimates
 are  made  several  months  before  the
 budget  is  presented,  Therefore,  there
 are  some  variations  which  have  taken
 Place;  by  and  large  they  are  never
 more.  We  have  been  working  on  de-
 ficits  in  the  past;  in  future,  I  do  not
 want  to  do  that.  That  is  why  I  am
 trying  to  take  more  care  in  this  mat-
 ter.

 Then  the  question  was  raised  about
 tea  and  caffee.  I  do  not  want  to  im-
 Pose  my  tastes  on  anybody.  I  have
 never  tried  to  do  that,  Why  should
 I  consider  tea  and  coffee  as  undesir-
 able?  Those  who  want  to  take  them
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 can  take  them.  They  are  taking
 them,  When  it  is  said  that  higher
 prices  will  not  increase  exports,  I
 do  not  see  how  my  hon.  friend  argues
 about  it,  What  is  required  is  to  cur-
 tail  consumption,  If  consumiption  of
 tea  and  coffee  is  not  curtailed  but
 goes  on  increasing,  exports  will  go
 down  more  and  more  because  there
 will  not  be  exportable  surplus.

 Finance  (No,  2)  JULY

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi):
 It  will  not  cut  down,

 Shri  Morarji  Desai:  It  is  cutting
 down  already.  I  say  that  it  is  happen-
 ing,  not  that  it  is  mot  happening.

 Even  in  the  matter  of  cigars  and
 cigarettes,  one  hon.  friend  in  the
 Rajya  Sabha  told  me  that  his  Home
 Minister  has  cut  down  the  stock  of
 cigars.  Therefore,  it  does  happen,
 not  that  it  does  not  happen,  On  the
 whole,  there  may  not  be  much  less
 consumption  because  there  will  be
 some  new  who  come  in  and  some  old
 who  go  out,  On  the  whole,  there  will
 be  a  little  less  consumption.  But  that
 is  also  fortunate  for  the  Government
 because  we  get  duty.  Therefore,  |
 am  not  saying  that  there  will  be  no
 consumption.  If  there  is  no  consump-
 tion,  certainly  I  shall  be  happy.  But
 I  am  not  going  to  say  that  because
 I  must  have  the  duty,  people  should
 consume  more.  That  is  not  the  line
 I  have  taken.

 There  are  certain  other  matters
 where  the  health  of  the  people  is  con-
 cerned.  Of  course,  it  is  their  duty  to
 look  after  their  health,  but  it  is  also
 Government's  duty  to  look  after  the
 health  of  people.

 af  रब:  राय  (पुरी) :  लेकिन  आप

 नका  स्वास्थ्य  देखते  नहीं  ।

 Shri  Morarji  Desai:  Government
 have  been  looking  after  their  health,
 not  that  they  have  not  been.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Are  we
 accept  medical  theories  from  him?

 to

 27,  967  Bill,  967  75334

 Shri  Morarji  Desai:
 ing  my  opinion;  I  am,  only  quoting
 medical  opinion,  I  was  not  propogat-
 ing  the  dictum  that  tobacco  induces
 cancer.  I  have  never  said  that.  I
 learnt  it  from  doctors.  Even  now,  I
 myself  do  not  know  how  it  does  or
 how  it  does  not.  I  am  only  quoting
 doctors’  opinion,  not  my  opinion.

 I  am  not  giv.

 Then  it  was  said  that  on  sized  yarn
 duty  was  fixed  at  6.20  and  they  also
 pay  33-1/3,  per  cent  of  the  special
 excise  which  was  there  last  year.  That
 has  been  removed  by  notification.
 Therefore,  there  is  no  question  of  that
 being  paid  additionally.  On  the
 conjrary,  it  is  dedgcted.  That  also
 ir  not  taken  ifto  account  by  my  hon.
 friends.

 I  can  very  well  understand  the  op-
 position  of  my  hon.  friends  to  taxes.
 Nobody  likes“taxes.  Therefore,  they
 are  bound  to  oppose  them.  But  Gov-
 ernment  cannot  have  that  allergy  to
 taxes,  As  a  matter  of  fact,  there  is
 always  a  tug-of-war  between  the  tax-
 payer  and  the  tax-gatherer.  That  will
 gc  on  eternally  not  only  here,  but
 everywhere.  It  all  depends  who  gets
 away  with  it.  If  Government  can  get
 the  sanction  of  the  House,  they  get
 away  with  it.  If  it  does  not,  then  the
 others  get  away  with  it,  I  only  hope
 that  this  will  be  passed.

 Mr.  Deputy-Speaker:  We  have
 spent  nearly  24  hours  on  clause  4v.

 I  put  all  the  remaining  amendments
 40  the  vote  of  the  House.  Amend-
 ments  Nos.  238,  269  and  270  are  same
 as  Amendments  Nos.  183,  85  and
 243  respectively.
 The  Amendments  Nos,  188,  185,  86
 239  to  24i,  243,  244,  and  268  were  put

 and  negatived.
 8  hrs.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  40  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  Lok  Sabha  divided:
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 Division  No.  ३5

 Achal  Singh,  Shri Ahmed,  Shri  F,  A
 gi

 Chandra  Singh,

 spe
 unath  Singh,  Shri

 aj,  Shri  Kamalnayan
 gorua,

 Shri  Bedabrata
 8,  Shri  S.  C.

 -Bhandare,  Shri  R.  D.
 argava,  Shri  8.  N.
 Ola  Nath,  Shri
 aturvedi,  Shri  हे,  L.

 ‘Chavan,  Shri  D,  R.
 Chavan,  Shri  ४,  B
 Choudhury,  Shri  J.  K,

 ppa,  Shri  Tulsida
 Dass,  Shri  C.
 Desai,  Shri

 ante Deshmukh
 Deshmukh,  Shri  Shivaji-

 rao  8.
 Dinesh  Singh,  Shri
 Gandhi,  Shrimati  Indira
 Ganesh,  Shri  K.  R,
 Gavit,  Shri_Tukaram
 Hazarika,  Shrj  J.  N
 Himatsingka,  Shri
 Jadhav,  Shri  Tulsidas
 Jagjiwan  Ram,  Shri
 Jaipal  Singh,  Shri

 Amin,  Shri  Ramchandra
 Badrudduja,  Shri
 Banerjee,  Shri  S.  M.
 Berwa,  Shri  Onkar  Lal
 Bhadoria,  Shrj  Arjun

 Chemin  Shekhar  Singh,
 Shri

 Dandeker,  Shri  N.
 Fernandes,  Shri  George
 Goel,  Shri  Shri  Chand

 Gupt
 ta,  Shri  Indrajit

 Haldar,  Shrj  K.
 Jha,  Shri  Bhogendra
 Joshi,  Shri  s  M.
 Kameshwar  Singh,  Shri
 Kandappan,

 Mr.  Deputy-Speaker:  ‘The  result  of
 the  division  is  as  follows:

 Ayes:

 The  motion  was  adopted.

 79:  Noes  47.

 SRAVANA  5,  889  (SAKA)

 AYES
 Kamala  Kumari,  Kumari
 Karan  Singh,  Dr.
 Katham,  Shri  8.  प्र,
 Kinder  Lal,  Shri
 Kotoki,  Shri  Liladhar
 Kushok  Bakula,  Shri
 Lakshmikanthamma,

 Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr
 Mandal,  Shri  Yamuna

 Prasa
 Molahu  Prasad,  Shri
 Nageshwar,  Shri
 Naghnoor,  Shri  M.  N.
 Nahata,  Shri  Amrit
 Pahadia,  Shri
 Panigrahi,  Shri  Chinta-
 P  oa  Singh,  Sh ‘artap  Singh,  Ti
 Patel,  Shri  N
 Patil,  Shri  s  D.
 Prasad,  Shri  ४.  A.
 Qureshi,  Shrj  Shafi
 Radhabhai,  Shrimati  B.
 Ram  Dhan,  Shr:
 Ram  Kishan,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Subhag  Singh,  Dr.

 NOES
 Khan,  Shri  Ghayoor  Ali
 Khan,  Shri  Latafag  Ali
 Kisku,  Shrj  A.  K.
 Kothari,  Shri  8.  5.
 Koushik,  Shri  K.  M.
 Kunte,  Shri  Dattatraya
 Lobo  Prabhu,  Shri
 Madhok.  Shri  Balraj
 Maiti,  Shri  8.  N.
 Meghachandra  Shrj
 Mohamed  Imam,  Shri
 Mohan  Swarup,  Shri
 Mukerjee,  Shri  H.  N.
 Nair,  Shri  Vasudevan
 Nath  Pai,  Shri
 Patel,  Shri  J.  H.
 Patil,  Shri  N.  R.

 8.04  hrs.

 ह्
 The  Lok  Sabha  then
 Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  July

 *!  28,  967/Sravana  6.

 Bill,  967  oy  5336

 8,0i  hrs.

 Ram  Swarup,  Shri
 Rana,  Shri  M.  B.
 Randhir  Singh,  Shri
 Rane,  Shr
 Rao,  Shri  K,  Narayana
 Rao,  Shrj  Muthyal
 Rao,  Shri  J.  Ramapathi
 Rao,  Shri  Thirumala
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Sadhu  Ram,  Shri
 Sanghi,  Shri  N.  K.
 Sen,  Shri  Dwaipayan
 Sen,  Shri  P.  G

 Shah,  Shrimati  Jayaben
 Shastri,  Shri  Ramanand
 Sheo  Narain,  Shri
 Shiv  Chandika  Prasad,

 Shri
 Singh,  Shri  D.  N.
 Solanki,  Shri  S.  M.
 Sonar,  Dr.  A.  G.
 Sudarsanam,  Shri  M.
 Supakar,  Shrj  Sradhakar
 Tiwary.  Shri  D.  N
 Venkatasubbaiah,  —  Shri
 Verma,  Shri  Prem

 Chand
 Yadab,  Shri  N.  P.

 Patodia,  Shri  D  N.
 Rajaram,  Shri
 Ramabadram,  Shri  T.  D
 Ramamurti,  Shrj  P.
 Ranga,  Shri
 Ray,  Shri  Rabi
 Samanta,  Shri  s.  C
 Sambhali,  Shri  Ishaq
 Sen,  Dr.  Ranen
 Sequeira,  Shri

 Sharma,  Shri
 Shanker

 Shastri,  Shri  Ramavatar
 Sondhi,  Shri  M.  L.
 Tyagi,  Shri  O.P.

 Beni

 Clause  40  was  added  to  the  Bill,

 adjourned  till

 889  (Saka)


